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 लोक  समा  11  बजे  ज०  प्‌०  पर  समेत  हुई  ।

 अध्यक्ष  महोदय  पीठालीन  हुए  ]

 प्रदयों  के  मोलखिक  उसर

 केन्द्रीय  विद्यालय  श्लोलना

 +841.  भ्रो  मानिक  रेडडो  :  कया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अधिक  केन्द्रीय  विज्वालय
 खोलने  के  लिये  चतुर्थ  वेतत  आयोग  की  सिफारिशों  के  बारे  में  6  1989  के  अतारांकित  प्रइन
 संख्या  5112  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  ने  1985-86  में  सातवीं  योजना  अवधि
 के

 दोरान  हर  वर्ष  109  केन्द्रीम
 विद्यालय  खोलने  का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  1985-86  से  1988-89  तक  की  अबधि  के  दोरान  केवल  239  केन्द्रीय
 विद्यालय  खोलने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सानयव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  एल७
 बी०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 शओर  मानिक  रेडडड़ो
 :  क्या  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  अथवा  आठवीं  योजना  के  दौरान  स्नातकोत्तर

 स्तर  के  विषयों  के  लिए  केन्द्रीय  महा  विद्यालय  शूरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  !

 श्री  एल०  पी०  शाहो  :  चालू  वित्तीब  वर्ष  में  अथवा  आउठकीं  गो  दौरान  केन्द्रीय

 महा  विद्यालय  छुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 श्री  निर्मल  खह्री  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं
 कि  चूंकि  संविधान  की  व्यवस्था  के  तहत  शिक्षा  कन्करेण्ट  लिस्ट  में  है  भोर  इस  नाते  केन्द्र सरकार
 की  जिम्मेदारी  शिक्षा  संस्थाओं  वी  स्थापना  के  प्रति  बनती  है  लेकिन  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  अमी  तक
 जो  व्यवस्था  है  वह  केन्द्रीय  कर्मचारियों  के  बच्चों  के  प्रवेश  तक  ही  सीमित  चुंकि  शिक्षा  समवर्ती

 सूची  में  है  इसलिए  क्‍या  आप  ऐसी  व्यवस्था  करेंगे  कि  केन्द्रीय  विद्यालयों  की  तादाद  इस  तरह से
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 बढ़े  कि  एक  विद्यालय  केन्द्रीय  कमंचारियों  के  बच्चों  के  प्रवेश  क ेलिए  हो  तो  एक  विद्यालय  सामान्य
 लोगों  के  बच्चों  के  प्रवेश  के  लिए  भी  हो  ?

 श्री  एल०  पो०  ज्ञाही  :  अध्यक्ष  केशद्रीय  विद्यालय  संगठन  की  स्थापना  1963  में  हुई  ।
 हल  20  स्कूल  डिफ्रेट  सेक्टर  में  चल  रहे  थे  और  उन्हीं  को  लेकर  शुरू  किया  इसके
 वना  यह  थी  कि  ऐसे  केन्द्रीय  कमंचारी  जो  एक  से  दूसरी  जगह  ट्रांसफर  होते  रहते

 तबादले  होते  रहते  उनके  तबादले  से.उनके  बच्चों  की  शिक्षा  पर  बुरा  असर  पड़ता  कारण
 कि  भाषा  बदल  जाती  है  और  कोसं  भी  बदल  जाता  एक  स्टेट  से  दूसरे  स्टेट  में  ।  इर

 सोचा  गया  कि  एक  ऐसा  संगठन  चलाया  जाए  जिसमें  ट्रांसफरेबल  सॉन्ट्रल  गवनंमेंट  एम्पलाइज  के
 चे  एक  तरह  की  शिक्षा  पा  चाहे  वें  कहीं  भी  रहें  और  जिस  प्रदेश  में  भी  रहें  ।  उसी  उद्देश्य

 से  इसकी  शुरूआत  हुई  ओर  बढते-बढ़ते  यहां  तक  हो  गई  है  ।

 यहां  तक  केन्द्रीय  विद्यालय  का  सब्राल  थे  तीन  स्ट्रीम  के  एक  बड़ा  डिफंस  संथ्टर  का
 जहां  डिफंस  एस्टेबलिशमेंट  वहां  पर  खोले  गए  दूसरा  है  सिविल  जिसभें  डिफेंस

 के  अलावा  जो  दूसरे  एम्पलाईज  उनके  बच्चों  की  पढ़ाई  होती  है  ।  तीसरा  है  प्रोजेक्ट
 जिसमें  पब्लिक  सेक्टर  के  अन्दर  याँ  उनके  कैम्पश्ष  में  जहां  वे  चाहते  हैं  उसका  खर्चा  वहन
 करते  जमीन  देते  मकान  देते  हैं  और  तब  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  वहां  जाकर  रकल  चलाता

 प्रोजक्ट  सेक्टर  में  तो  प्रोजेक्ट  वाले  बच्चे  ही  रहते  अमी  तक  स्कूली  शिक्षा  खास
 तौर  राज्य  सरकारों  के  जिम्मे  थी और  अब  तक  रही  अभी  वही  सिलसिला  चल  रहा  है  ।
 इसलिए  तत्काल  ऐसी  कोई  स्कीम  नहीं  सभी  तरह  के  «ेगों  के  लिए  सकल  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  खोले

 ;

 थ्रो  शांतिलाल  पटेल  :  अध्यक्ष  अभी  देश  में  230  केन्द्रीय  हैं  ।  दिल्ली  में  तो
 कम  से  वः.म  एक  लड़के  का  एडमीशन  मिलता  है  तो  आठ-दस  को  न  बोलते  अभी  तक
 दिल्‍ली  में  जितने  लड़के  दाखिल  होने  के  लिये  आते  उन  में  से  जिसने  लड़कों  को  न  बोला
 कोई  उसी  के  अन्दर  केन्द्रीय  विद्यालय  में  सविधा  नया  खोलने  की  बात  तो  आप  छोड

 जितनी  सीट  आपने  तय  की  क्‍या  उस  संस्था  में  कोई  सीट  बढ़ाकर  व्यवस्था  करना  चाहते थ्
 |

 रर

 थी  एल०  पो०  ज्ञाही  :  अध्यक्ष  पहने  तो  मैं  यह  साफ  कर  देना  चाहता  हूं  कि  सिर्फ
 लड़के  ही  लडकों  के साथ  लडकियों  का  भी  एडमीशन  होता  दोनों  का  एडमीशन

 जहां  तक  केन्द्रीय  विद्यालयों  की  संख्या  का  सवाल  उनकी  सस्या  300  नहीं  729  केन्द्रीय
 विद्यालय  अभी  चल  रहे  हैं  ।  माननीय  सदस्य  ने  किसी  खास  संक्‍टर  का  थ-क्र  किया  तो  पिछले  साल
 4  लाख  75  हजार  विद्याथियों  का  उन्हीं  स्कूलों  में  नामांकन  जो  पढ़  रहे  थे  ।  जहां  जरूरत
 पड़ती

 हैं  और  अगर  हमें  मकान  की  सुविधा  हो  जाती  है  और  नाम  लिखाने  अभी  तक  विद्यार्थी  आते

 तो  नया  सक्शन  खोलकर  हम  उनके  लिए  इन्तजाम  करते  लेकिन  मकान  बनाने  में  समय  लग
 जाता  उसमें  कहीं-कहीं  अवरोध  पंदा  हो  जाता  लेकिन  कोशिश  हमारी  यह  रहती  है  कि  अगर

 हमें  मकान  उपलब्ध  हों  या  दूसरा  सैक्शन  चलाकर  भी  हम  कर  तो  करना  चाहते  हैं  ।  कोशिश
 करते  हैं  कि  हम  उनका  एडमीशन  करें  ।

 संख्या  को  देखते  क्या

 एवं  बेहतर  का्यंकरण  को
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 सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्षेत्रीय  कार्यालयों  की  संख्या  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 भी  एल०  पी०  झाही  :  देश  में  पहले  ही  पन्‍्द्रह  क्षेत्रीय  कार्यालय  कुछ  समय  पूर्व
 एक  पुनरीक्षा  समिति  गठेत  की  गई  थी  और  इस  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्ररतुत  कर  दिया  है  ।
 सरकार  उसके  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  पर  विचार  कर  रही  समिति  ने  कुछ  उप-केन्द्र  शुरू करने  का  सुझाव  दिया  है  जिनमें  चार  या  पांच  क्षेत्रों  को  शामिल  किया  जा  सकता  किन्तु
 सरकार  ने  अमी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।  यह  मामला  विचाराघीन  हैं  ।

 शो  राम  नगीना  सिश्र  :  मानमीय  यह  परैद्धान्तिक  मामला  मारत  में  80  प्रति
 शत  लोग  गांवों  में  बसते  हैं  लेकिन  जब  भी  कोई  विकास  का  काम  होता  शिक्षा  का  काम  होता
 तो  सरकारी  कमंचारियों  के  लिए  व्यवस्था  होती  हैँ  ओर  राज्य  के  कमंचारियों  के  लिए  होती  है  और
 दूसरे  लोगो  के  लिये  होती  हैं  और  उसमें  गांव  वालों  का  निशान  तक  नहीं  होता  ये  जो
 विशिष्ठ  विद्यालय  खुल  रहे  इन  विज्षिष्ठ  विद्यालयों  में  केवल  सरकारी  अधिकारियों  के  लड़के  ही
 पढ़ेंगे  और  गांव  के  लड़के  नहीं  पढ़  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  गांव  के
 लड़कों  के  लिए  भी  कोई  परसेन्टेज  फिक्स  की  हूँ  और  ये  जो  केन्द्रीय  विद्यालय  खुल  रहे  उनमें
 गांव  के  लड़के  भी  दाखिल  होंगे  ?  अगर  कोई  प्रतिशत  फिक्स  नहीं  किया  तो  यह  गांव  के
 लोगों  पर  अन्याय  हो  रहा  हैँ  ओर  गांव  इस  तरह  से  बिकसित  नहीं  हो  सकते  और  गांव  के  लोग
 नीचे  चलते  जाएंगे  और  शहरों  के  लड़के  ऊंचे  होते  जाएंगे  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  जानना
 चाहता  हं  कि  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  गांव  के  विद्यारथियों  क ेलिए  मी  कोई  कोटा  फिक्स  किया  है  और
 गांव  के  लड़कों  के  एडमिशन  का  प्रतिशत  कितना  हैं  ?

 श्री  एल०  पी०  ज्ञाही  :  मैंने  जेसा  पहले  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  तो  करीब-करीब
 अबंन  कल्चर  है  और  वे  शहंरों  के  पास  या  गहर  में  खुलते  जहाँ  पहले  से  केन्द्रीय  सरकार  के 6
 इम्पलाइज  की  आबादी  रहती  हैँ  लेकिन  जहां  तक  गांवों  का  सवाल  मै  माननीय  सदस्यों  की
 जानकारी  के  लिए  यह  रखना  चाहूंगा  कि  नवोदंय  विद्यालयों  की  जो  स्थापना  हुई  उसमें  75  से
 80  प्रतिशत  विद्यार्थी  निश्चितरूप  से  गांव  से  ही  आते  हैं  और  पिछले  तीन  सालों  में  246  स्कूल  खुल
 चुके  हैं  ।  इसके  अलावा  ओर  भी  स्कूल  खुलने  वाले  उनमें  मेरिट  के  भ्राघार  पर  चुनाव  हुआ  हूँ
 लेकिन  80  प्रतिशत  विद्यार्थी  गांबों  के  ही  रहते  हैं  ।  इसलिए  उसका  रूरल  बेस  है  और  इन  केरद्रीय
 विद्यालयों  का  अभी  तक  अबंन  बेस  हूँ  ।

 मुरना  जिले  में  जम्बल  नदी  पर  पुल  का  निर्माण

 +842,  श्री  कम्मोदोलाल  जाटव  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  कया
 श्य

 प्रदेश  में  मुरंना  जिले  की  अम्बा  तहसील  में  चम्बल  नदी  वर  एक  पुल  के
 निर्माण  की  मांਂ  कौ  गई

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  राज्य  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  श्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है  ?
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 *

 7 ,  कृषि  मंत्रालब में  फ्रासोण  बिकस
 विज्लाम  सें  राज्य  पंक्ी  जनाझंन

 :  से

 पिन्नहाट  घाट  पर  चम्बल  नदी  पर  इस  अन्तर्राज्यीय  पुल  के  निर्माण  लिए  उत्तर  प्रदेश  स.कार  से

 पक  प्रस्ताव  भारत  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  भ्रकार  से  पु  ताग्रत  में  योगद्वान  देने  हेतु

 स्रहमति  कद  लेज़े  के  इह्युग्रस्त  क्षेत्रों  में  सड़कों  के  निर्माण  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना
 के  अन्तगंत  532.70  लाख़  रुप्ए  की  अनुमानित  लागब्  इसके  कार्यान्‍्बयन  आदि  के  लिए
 1.11.1989  को  प्रशासनिक  स्वीकृत्ति  दे  दी  है  ।

 »  हो  कम्म्रोबोलाल  जाठब  :  अध्यक्ष  स्थनतीस  ग्रामीशत  ब्रिकास्न  ज्ंत्वी  छे,जोे  मेरे
 क्षेत्न  जिले  की  अम्बास्तहसील  सें  जिस  पुल  की  स्वीकृति  दी  उसके  लिये  माननीय  अध्यक्ष

 मानस्ीय  प्रघान  मंत्री  जी  को  और  मंत्री  जी  को  बधाई  वेता  हूं  ।  ग्रह  जो  पुल  स्वीकृत
 के  लिए  अपने  मुरेना  जिले  की  जनला  की  तरफ  से

 और  अपनी  तरफ  से  जी  को

 बचाई
 मैंमंत्री  जी  से केवल  यह  जामना  चाहता  हूं  कि  पुल  की  विज्ञप्ति  एवं  टेण्डर

 कब  तक  दिये  यह  बताने  को  कृपा

 -
 जनाएँन  पुन्नारी  :  यह  कार्य  उत्तर-प्रदेश  सरकार  द्वारा  किया  जाएगा  तथा  हमने  पहले  ही

 लगभग  2.88  करोड  रुपये  इस  कार्य  तथा  श्रन्य  कार्यों  के  लिए  दे  टिए

 हा
 विश्वविद्यालय  शिक्षा  के  विभिन्‍त  क्षेत्रों  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के

 योगदाच  का  मूल्यांकन
 *943.  श्री  टी०  बश्ञीर  :  क्या  मानव  संसाधन  यिकास  मंत्री  यह  बर्.ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 :-*  क्‍या  सरकतर  ने  बिश्वविद्यालय  शिक्षा  के  विभिनन  क्षेत्रों  में  पश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग
 के  योगदान  का  कोई  मृल्यांक्न  या  अध्ययन  किया  है

 यदि  तो  इस  संबंध  में  निष्कर्ष  क्या  हैं  ;  और

 @  उन  पर  क्‍या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 मसाययब  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विरूरगों  के  राज्य  मंत्री  एल०
 बी०  :  से  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 से  मारद,अज़आए़  1974  में  एक  समिति  तियुक्‍्त  ताकि  उच्च  शिक्षा
 के  स्तनों  के  समन्वय  तथा  निर्धारण  के  विशेष  संदर्भ  में  »आ०  के  काय॑  की  समीक्षा  की  जा  सके
 और  डा०  बी०  का  की  अध्यक्षता  में  उसवी  जिम्मेवारियों  को  औ'र  अधिक  प्रभावी  ढंग  से
 निभझने  के  लिए  अनुकूल  सिफारिशें  की  जा  सके  ।  समिति  ने  क्षपन  रिपोर्ट  1977  में  प्रस्तुत
 की  ।  सरकार  ने  1979  में  समिति  की  सिफारिशों  पर  अपने  द्वारा  किए  गए  निर्षयों  की
 घोषणा  को  ।

 अनुवर्ती  वर्रवाई  के  रूप  में  वि०  अ०  आ०  ने  महत्वपूर्ण  निर्णयों  पर  कारंवाई  की  है  जिसमें
 निम्नलिखित  शामिल  गा

 4
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 (४)  विश्वविद्यालय  अंनुदान  आयोग  के  राज्य  उच्क  दिक्षा  फरिंषदों  की  स्थापना के  लिए

 (ii)

 (iii

 (५)

 (v)

 (४५)

 4
 ),

 दिल्ला-निर्देज्  तेयार  करके  राज्य  सरकारों  को  परिचर्भलत  वि  ए  इन  परिषदों  के
 माध्यम  से  राज्य-स्तरीय  आयोजन  और  उच्च  छ्िक्षा  का  समन्‍ययं  किया  जाएगा  |

 यञ्पि  शिक्षा  संमवर्ती  सूर्ची  में  तथापि  विश्व॑विधेलयों  और  कालेजों  की  स्थापना
 राज्य  सरकारों  की  ही  जिम्मेवारी  बनी  आयोग  ने  विशंच  विद्यालयों  के
 मांगंवहनत  के  लिए  कालेजों  के  संबढँने  की  शर्तों  के  अनुसार  दिशा-निर्देश  तंयार

 इन्हें  1987  में  राज्य  सरकारों  और  बिश्वबिद्याक्तयों  को  जानकारी  में
 लाया  गया  था  ।

 आयोग  ने  प्रथम  डिग्री  प्रदान  करने  के  लिए  शिक्षा  के  म्यूजलम  स्तरों  से  संबंधित
 विसियम  भी  अधिसूचित  किए  हैं  ।  न्यूनलम  स्तरों  के  इन  विनियमों  में  शिक्षकों  के  लिए
 न्यूनतम  कार्य-मात्रा  भी  निर्धारित  की  है  सप्ताह  अध्यापन  के  18  घंटे  स ेअधिक
 नहीं  और  तंवारी  सहित  कुल  40  घंटे  प्रति  +  १

 आयोग  ने  स्वायत्त  कालेजों  की  योजना  से  संबंधित  संशोधित  दिशा-निर्देश  तेयार  किए
 इस  योजना  के  प्रमुंख  उद्देश्य  हैं--शैक्षिक  प्रशासन  का  कालेजों  को

 उनके  स्वयं  के  पाठ्यक्रम  तैयार  करंने  की  शिक्षण  तथा  परीक्षाओं  के
 जन  की  सुविधा  आदि  ।  इस  समय  देश  में  96  स्वायंत्त  कालेज  हैं  ।

 अआमोम  एक  संबंद्धन  विश्वविद्यालय  के  एक  नए  बमूने  पर  कार्य  कर  रहा  इस  नए
 नमने  में  कोई  सोकषे  झ्विक्षण-कार्य क्रम  नहीं  होंगे  परन्तु  इसमें  में  शिक्षा  की

 इल्कृष्टता  तथा  स्तरों  को  ब्रौन्‍नत  करने  की  दुष्टि  से  कालेजों  विकास  पर  ध्यान
 केन्द्रिक  किया  जाएगा  ।  sy

 वि०अ०आ'०  ने  प्रथम  डिग्री  पाठ्यक्रमों  को  और  अधिक  संगत्त  बनाने  तथा  शिक्षा  को
 कार्य  रक  अगुमव  के  साथ  जोड़ने  की  दृष्टि  से  सामान्य  शिक्षा  में  अवर
 स्नातक  पाठ्यक्रम  पुनः  तेमार  करने  की  योजना  झुरू  की  ।  इस  काम्रंक्रम  पर  बल  देने  के

 उद्देश्य  कि०ग्र०आ०  ने  विभिन्‍न  पाछ्यक्रमों  क ेलिए  आदर्श  प्रठृयचर्याओं  के  विकास
 के  लिए  27  पाठ्यचर्या  विकास  केन्द्र  स्थफ्ति  किए  हैं  #

 आयोग  ने  विश्वविद्यालयों  को  ऑबंटित  कनिष्ठ  भ्रनुसंधान  शिक्षावृत्तियां  प्रदान  करने  के
 लिए  एक  राष्ट्रीय  स्तर  की  परीक्षा  शुरू  की  इस  उद्देश्य  यह
 सुनिश्चित  कष्की  है  कि  भ्रनुसंघान  के  लिए  केक्‍्ल  छात्रों  क्रो.ही  चुता
 जाएगा  ।  की
 अश्प्नोग  के  पास  अनेक  संकाय  सुधार  कार्यक्रम  हैं  जिनका  उद्देश्य  शिक्षकों  की

 साक्रिक  क्षमत्ता  को  उन्‍नत  करना  तथा  उन्हें  अधिक  अच्छे  ढंग  से  साधन  स्रम्पन्त  बवाना
 है  ताकि  के  उच्च  कोटि  के  झक्षिक  कार्यक्रम  प्रदान  कर  सके  और  इस  प्रकार  उच्च  स्तर

 बनाएं  रख  सके  ।  सेंकाय  सुधार  योजनह्मों  में  अतिथि  राष्ट्रीय  छात्रवृत्तियां
 राष्ट्रीय  राष्ट्रीय  लेक्च  शिक्षक
 याक्रक  अनुद्गान  आवि  शयमिन्र
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 (5)  आयोग  ने  शैक्षिक  कर्मचारी  अनुस्थापन  योजना  तेयार  की  है  और  48  शैक्षिक  स्टाफ

 कालेज  स्थापित  किए  हैं  ।  प्रत्येक  शक्षिक  स्टाफ  कालेज  से  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वह
 प्रत्येक  वर्ष  लगभग  250  नव-नियुक्त  शिक्षकों  को  प्रशिक्षण  दें  ।  दूसरे  चरण  शेक्षिक
 स्टाफ  कालेज  सेवारत  शिक्षकों  के  लिए  विषयोन्मुख  पुनइचर्या  पाठ्यक्रम  आयोजित
 करेंगे  ।

 (७)  आयोग  ने  शिक्षकों  के  लिए  कार्य-निष्पादन  मूल्यांकन  की  एक  योजना  को  भी  अन्तिम
 रूप  दिया  सभी  विश्वविद्यालयों  और  कालेजों  को  शिक्षकों  के  मल्यांकन  के  लिए
 दिशा-निर्देश  परिचालित  किए  गए  हैं  ।

 ह

 (5)  इस  समय  आयोग  राज्य  सरकारों  झोर  अन्य  एजेन्सियों  के  परामर्श  से  लेक्चररों  की

 नियुक्ति  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  अहंक  परीक्षा  के  कार्यान्वयन  की  पद्धतियां  तंयार  कर
 रहा  है  ।

 (xii)  शिक्षण  और  अनुसंघान  में  उत्कृष्टता  को  प्रोन्‍नत  करने  के  लिए  आयोग  तीन  स्तरों  पर
 संस्थागत  अनुसंधान  को  सहयोग  दे  रहा  अर्थात्‌  उच्च  अध्ययन  सामाजिक
 सहायता  विभाग  तथा  सामाजिक  इंजीनियरी  तथा
 गिकी  में  विभागीय  अनुसंघान  सहयोग  प्रदान  कर  रहा  इस  उपर्यक  योजनाओं  योजनाओं
 में  से किसी  न  किसी  योजना  के  अन्त्गंत  लगरंग  290  विभागों  को  शामिल  किया
 जाता

 (xiii)  शिक्षा  प्रयोगशाला  आदि  में
 समेवित  तथा  एक  साथ  सुधारों  के  माध्यम  से  कालेजों  में  अवर  स्नातक  स्तर  पर  विज्ञान

 शिक्षण  में  कोटि  उन्मुख  सुधार  लाने  की  दृष्टि  से  आयोग  ने  एक  कालेज  विज्ञान  सुधार
 कार्य  क्रम  शुरू  किया  इस  कार्यक्रम  का  मानविकी  तथा  सामाजिक  विज्ञानों  तक  भी
 विस्तार  किया  गया  है  !

 (४४५)  कारंबाई  योजना  में  यह  परिकल्पना  की  गई  है  कि  वि०ःअ०आ०  एक  स्वायत्त  निकाय  के
 रूप  में  एक  प्रत्यायन  और  मल्यांकम  परिषद्‌  का  विकास  करने  की  पहल  एक
 विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  कोटि  बनाए  रखने  और  उसे  बढ़ाने  के  लिए  उच्च  शिक्ष
 के  प्रत्यायन  तथा  मूल्यांकन  का  एक  तंत्र  विकसित  करने  से  संबंधित
 की  गई  इस  समय  इस  रिपोर्ट  पर  शिक्षाविदों  के  बीच  चर्चा  की  जा  रही

 सस्थाओआं

 संसद  को  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट  में  आकलन  समिति  लोक  ने  मी  विग्अ०आ०

 के  कार्य  की  जांच  की  सरकार  आकलन  समिति  की  रिपोर्ट  पर  बिचार  कर  रही  है|

 श्री  टो०  बशीर  :  सग्लन  विवरण  में  मंत्री  जी  द्वारा  दिए  गए  उत्तर  में  बताया  गया  है

 कि  भारत  सरकार  ने  अगस्त  1974  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  का्यंकरण  की  पुनरीक्षा

 करने  के  लिए  एक  समिति  नियुवत  की  थी  और  उसने  फरवरी  1977  में  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर
 दिया  था  और  सरकार  ने  समिति  की  सिफारिशों  पर  किए  गए  अपने  निर्णयों  की  घोषणा  अप्रैल
 1979  में  कर  दी  थी  ।  किन्तु  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  उन  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  में
 जसफ्ल  रहा  है  ।  प्राकक  लन  समिति  के  66  वें  प्रतिवेदन  में  यह  बताया  गया  है  कि  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  का  कायं-निष्५  दनअरोक्षा-पद्धति  में  शिक्षा  के  न्यूनतम  स्तर  को  निर्धारित

 6



 14  1911  मौखिक  उत्तर
 --  तब

 करने  ओर  देश  में  विश्वविद्यालयों  के  बीच  समन्वय  स्थापित  करने  आदि
 में  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  बहुत

 खराब  रहा है  ।
 मैं

 इस  बारे  में  मंत्री  महोदय  की  प्रतिक्रिया  जानना  चाहता  हूं  और  यह  मी  कि
 वह  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  कार्यकरण  को  बहुत  प्रमावी  बनाने  के  लिये  क्या  उठाने
 जा  रहे

 श्री  एल०  पो०  शाही  :  यह  सच  है  कि  पुनरीक्षा  समिति  का  गठन  किया  गया  था
 ओर  उसने  1979  में  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  था  ।  पुनरीक्षा  समिति  ने  जो  सिफारिश  प्रस्तुत
 की  थीं  उनकी  एक  बहुत  लम्बी  सूची  मेरे  पास  उनमें  से  बहुत  सी  सिफारिशें  स्वीकार  की  जा

 चुकी  हैं  और  कुछ  स्वीकार  नहीं  की  गई  जो  भी  दो  विभिन्‍न  मत  तो  हमेशा  साथ-साथ  चलते
 ही  एक  मत  तो  यह  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  नए  कालेजों  और  नये  विश्वविद्यालयों
 की  अंधाधुन्ध  ढद्धि  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  कड़े  कदम  उठाने  चाहिएं  और  यदि  नियंत्रण  रखा,जाना
 है  तो  किस  प्रकार  रखा  जाए  क्योंकि  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  केन्द्रीय  सरकार  के  अधिनियम  के
 अंतर्गत  अथवा  राज्य  सरकार  के  अधिनियम के  श्रन्तगंत  की  जाती  है  अथवा  इसको  निर्णीत  स्तर  मिल
 जाता  है  जिसको  घोषणा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्टाफ  इन्स्पेक्शन  यूनिट  की  सिफारिश  पर  की  जाती
 है  ।  इस  तरह  तीन  प्रकार  से  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  की  जा  सकती  यदि  कोई  राज्य
 सरकार  एक  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  करती  है  और  उसमें  पूरा  साज  सामान  नही  होता  है  तो
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  लिए  बड़ी  कठिनाई  पंदा  होती  है  ।  कभी  कभी  तो  यह  ऑआंधनियम
 के  अंतगंत  अनुदान  देना  रोक  सकता  क्‍योंकि  उन्हें  ऐसा  भ्रधिकार  लेकिन  अबं॑  तक
 विद्यालय  अनुदान  आयेग  यह  मानकर  चलता  रहा  है  कि  यह  कोई  पुलिस  विभाग  नहीं  है  और  यह
 कोई  कानन  को  लागू  कराने  वाला  प्राधिकरण  भी  नहीं  यह  तो  एक  बढ़ावा  देने  वाला  प्राधिकरण
 है  और  इसको  अनुदान  देकर  अथवा  अनुदान  रोक  कर  बढ़ावा  देने  के  तौर  पर  उसको  नियमित  करने

 का  प्रयत्न  करना  चाहिए  और  यह  देखना  चाहिए  कि  उसे  कुछ  बुनियादी  सुविधाएं  दी  और

 यह  कछ  हद  काम  करने  लग  जाए  ।  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  इस  प्रकार  कार्य  करता

 रहा  है  ।  परन्तु  यदि  आप  मुझे  ये  सिफारिशें  समा  पटल  पर  रखने  की  अनुमति  दें  तो  ये  6-7

 पष्ठों  में  आएंगी  ।  ये  सिफा+शें  इस  समय  मेरे  पास  साथ  ही  साथ  नई  शिक्षा  नीति  के  अन्तर्गंत

 विद्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  कुछ  परिवतंन  किए  हैं  जिन  पर  वह  पहले  से  विचार  करता  रहा

 झौर  अब  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  का  अपना  बजट  है  लेकिन  पुनरीक्षा  समिति  की  सिफारिशों
 के  अनुसार  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  का  अनुमानित  व्यय  1100  करोड़  रुपए  तक  होगा  जबकि

 पिछले  वर्ष  हम  विश्व  विद्यालय  अनुदान  आयोग  को  देश  मर  के  विश्वविद्यालयों  के  लिए  केवल  370
 करोड  रुपए  ही  दे  सके  हैं  ।  वित्तीय  कठिनाईयां  तो  रहेंगी  ही  ।  हम  यह  महसूस  करते  हैं  कि

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  विश्वविद्यालयों  की  अधिक  सहायता  करनी  चाहिए  परन्तु
 कठिनाइयां  बने  रहने  के कारण  ऐसा  नहीं  हो  सका

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  पास  विद्वविद्यालय  कालेज  अध्यापकों  लिए  योजनाएं  हैं

 इसके  पाक्न  सस्थागत  विकास  योजनाएं  इसके  अलावा  इसके  पास  विश्वेष  कार्यक्रम  संबंधी  अन्य

 योजनाएं  विद्वाथियों  के  लिए  कारयंत्रम  हैं  महिलाओं  के  लिए  विशेष  कायंत्रम  अनुसूचित  जातियों

 और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  कार्थक्रम  हैं  और  अल्पसंख्यकों  के  लिए  कायंक्रम  इन  विस्तृत
 शीर्षों के  अंतर्गत  अन्य  विषय  भी  हैं  ।  विव्वविद्यालय  कालेज  अध्यापकों  के  लिए  योजनाएं  के

 अन्तर्गत  पुनरीक्षित  कार्य  निष्पादन  पुनरीक्षित  अध्यापकों  का
 अध्यापकों को  यात्रा  अनुदान  और  अन्य  ऐसे  अनुदान

 हैं  *
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 विकासਂ  के  अन्तर्गत  विकास  अनुदान  कालेज  नए  स्वायत्त
 शासी  अंतविष्वविद्यालय  शाज्य  उच्च  शिक्षा  शिक्षा  कमंचारी  कालेज  और
 ्कास  परिषद्‌  को  मान्यता  जंसे  विषय  आते  हैं  ।  कार्यक्रम  संबंधी  अन्य  योजनाथओंਂ  शीर्ष  के
 अत्तगेत  जन  प्रचार  अनुसंघान  कम्प्यूटर  मानीटरिंग
 क्रम  का  विकास  और  70  देशों  के  साथ  सांस्कृतिक  कार्यक्रमों  के  आदान  प्रदान  जेंसे  विषय  भाछे  हैं  ।

 इस  प्रकार  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  अपने  कार्यंकरण  में  सुधार  करने  और  साथ  साथ
 अन्य  कालिजों  और  विश्वविद्यालयों  को  उपने  क्षेत्राघिकार  में  लाने  और  उनका  उस  स्तर  तक  विकास
 करते  के  लिए  प्रयत्न  कर  रहा  इसी  प्रकार  विद्याथियों  के  लिए  प्रोग्राम  हैं  और  अन्य  प्रोग्राम

 अध्यक्ष  महोदव  :  आप  इन्हें  सभा  पटल  पर  रख  दें  ।

 श्री  एल०  पी०  शाही
 :  इसलिए  मैंने  व.हा  था  कि  यदि  मैं  समी  सिफारिशों  का  उल्लेख  करू

 तो  यह  एक  बहुत  बड़ी  सूची  बन  जाएगी  ।

 भी  टो०  बच्चोर  :  मेरा  दूसरा  अनुपूरक  प्रश्न  विश्वविद्यालयीय  शिक्षा  में  एक  गंभीर

 ढमस्था  के  बारे  में  हमारे  देश  में  अनेक  जाल॑  |  य  चल  रहे  हैं  ।  यही  नहीं  है  कि
 विश्वधिद्यालयों  की  संख्या  बहुत  तेजी  से  बढ़ती  जा  रही  है  वल्कि  देश  के  अनेक  भागों  में  अवध  रूप
 के  डाली  विश्कविद्धलय  पनपते  जा  रहे  हैं  ।  मैं  यह  जानना  ठँ  कि  इस  स्थिति  को  सुधारने
 के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कक्स  उठाने  का  इरादा

 चाहत

 झौ  एल०  पो०  शाही  :  यह  तथ्य  हमारी  जानकारी  में  तीन  घंटे  पूर्व  आया
 आज  एक  अन्य  प्रदन  भी  यद्यपि  वह  बाद  मैं  है  और  बोगस  विश्वविद्यालयों  के  बारे  में  तीन
 या  चार  मामले  हमारी  जानवरी  में  आये  अधिनियम  के  अन्तर्गत  किसी  को

 शब्द  के  प्रयोग  का  प्राधिकार  नहीं  यदि  कोई  शब्द  का  प्रयोग  करता  है  तो  वह
 दण्ड  का  मागी  बनता  अनुदान  आयोग  ने  दो  संस्थानों  के  विश्वविद्यालय  के  दर्जे  को  नकारते  हुए
 दो  अखबारी  इश्तहार  जारी  किए  एक  21-12-88  को  दूसरा  नबम्बर  1986  में  प्रकाशित  हुआ

 अभी  तक  दो  मामलों  में  कार्यवाही  की  गई  है  तथा  विश्वविद्यालय  के  रूप  में  कार्य  करने  का
 प्रयन्त  करने  वाले  बोगस  विश्वविद्यालयों  के  विरुद्ध  दांडिक  दायंबाही  व.रने  के  लिए  सभी  राज्य
 सरकारों  को  पत्र  लिख  दिया  गया  है  ।

 श्री  पो०  कुलंनवईदेल  :  आपके  नोट  के  मुताबिक  समिति  को  सिफारिशों  पर  14
 महत्वपूर्ण  निर्णय  लिए  गए  अब  शिक्षा  समवर्तो  सूची  में  पहले  यह  राज्य  सूची  में  थी  ।  यदि
 माल  लिया  जाए  कि  शिक्षा  राज्य  रूची  में  है  तो  वे  शिक्षा  के  स्तर  में  सुधार  ला  सकते  हैं  और
 लगभग  सभी  बच्चे  शिक्षित  होगे  और  साक्षरता  बढ़ेगी  ।  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  40  वर्षों  के  पश्चात्‌  मी

 हम  साक्षरता  दर  में  केवल  32-33  प्रतिशत  ही  वृद्धि  कर  सके  मैं  स्वीकार  करता  हूं  कि  कालेजों
 कौ  में  वृद्धि  हुईं  विन्‍्तु  मेरा  प्रइन  यह  है  कि  क्‍या  बे  अच्छे  स्तर  कोी  शिक्षा  दे  रहे  यह
 अस्यस्त  महस्वपूर्ण  बात  मैं  थानमा  चाहता  हूं  कि  क्‍य  जानने  के  लिए  कि  क्या  गरर  सरकारी
 प्रबंधकों  द्वारा  चलाए  जा  रहे  का  तेजों  तथा  स्वयं  व्यय  वहन  करने  वाले  कालेजों  द्वारा  उत्तम
 स्तर  को  ज्षिक्षा

 दी
 जा  रही  है  जफ्छो

 नहीं
 रिक्ति  निगुक्त की  जाएगी  ?
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 आपको  मालूम  होगा  कि  हमारे  प्रधानमंत्री  की  घारणा  है  कि  पूरे  मारत  से  छत
 शत  साक्षरता  दर  होनी  केन्द्र  सरकार  का  यह  मुख्य  लक्ष्य  इस  लक्ष्य  की  प्राप्ति  किस
 प्रकार  होगी  ?  मैं  ॥  चाहता  हूं  कि  मारत  में  शत  प्रतिशत  साक्षरता  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के
 लिए  क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कोई  कार्यक्रम  बनाया  गया  है

 झी  एल०  षी०  शाहो  :  प्रश्न  बहुत  विस्तृत  मैं  बताना  चाहता  हंं  कि  नई  शिक्षा
 नीति  के  निर्धारण  के  पश्चात्‌  तथा  शिक्षा  को  समवर्ती  सूची  में  लाए  जाने  से  परचात  केन्द्रीय  सरकार
 ने  प्रारस्मिव  स्तर  से  ही  शिक्षा  में  सघार  लाने  के  उपाय  किए  हैं  और  इस  लक्ष्य  को  ध्यान  में  रखकर
 हमने  आपरेशन  ब्लकबोर्ड  कार्यक्रम  प्रारम्मिक  स्तर  से  ही  शुरू  किया  जहाँ  तक  उच्चतर  शिक्षा
 का  संबंध  है  विज्ञान  शिक्षा  के  स्तर  में  सुधार  की  हमारी  योजनाएं  वर्ष  दर  वर्ष  चल  रही  हैं  और
 इनमें  अधिकाधिक  संकेन्डरी  स्कूलों  को  शामिल  किया  जा  रहा  उच्चतर  शिक्षा  के
 करण  की  भी  योजना  है  और  प्रतिवषं  पांच  प्रतिशत  विद्यार्थी  इस  योजना  में  लाए  जाते  हम
 पिछले  दो  वर्षों  से  इस  संबंध  में  राज्य  सरकारों  को  लिखते  आ  रहे  हैं  और  राज्य  सरकारें  भी  अपनी
 योजनाएं  प्रस्तुत  करती  आ  रही  हैं  |  उनमें  से  कुछ  राज्य  पीछे  हैं  तथा  कुछ  विज्ञान-कषिक्षा  में  सुधार
 लाने  के  लिये  उच्चतर  शिक्षा  के  व्यावसायीकरण  के  लिए  तथा  ब्लंक  बोड  कारयंक्रमਂ

 के  अन्तगंत  प्रारम्मिक  शिक्षा  में  सुयार  लाने  के  लिए  अपनी  योजनाएं  समय  पर  प्रस्तुत  करते
 किन्तु  प्रनन  यह  है  कि  जिन  लोगों  ने  यह  सोचा  है  ।0  या  20  वर्ष  के  अन्दर  वे  इस  देश  में  निरक्षरता
 समाप्त  कर  दंगे  उन्होंने  प्रतिवर्ष  एक  करोड़  या  इससे  अधिक  की  दर  से  बढ़ने  वाली  हमारी  जनसंख्या
 पर  बिचार  नहीं  किया  आजक्ल  हमारी  जनसंख्या  में  प्रति  वर्ष  एक  करोड़  से  अधिक  बृद्धि  हो  रही

 यदि  पांच  वै्ष  के  बाद  वे  बच्चे  विद्यालयों  में  जाते  हैं  तो एक  करोड  से  अधिक  विद्यार्थियों  को
 पढ़ाने  के  लिए  आपको  प्रतिवर्ष  3  लाख  से  अधिक  शिक्षव:ं  को  आवश्यकता  होगी  ।  इसलिए  शिक्षकों  की
 संख्या  में  वद्धि  की  जानी  चाहिए  ।  इस  बात  की  आ्रावश्यकता  सभी  राज्य  सरकारों  और  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  शिक्षा  पर  फिलहाल  किया  जा  रहा  व्यय  लगमग  10,000  करोड़  रुपये  होता

 समय-समय  पर  हमैं  उपलब्ध  धन  राशि  को  देखते  हुए  इसका  हल  करना  चाहिए  अर्थात
 जितनी  चादर  हो  उतने  ही  पांव  पसारने  चाहिए  ।  हमारे  दिमाग  में  यह  सबसे  बड़ा  दबाब

 ब्रो०  बो०  जे०  कुरियन  :  मैं  माननीय  मंत्री  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  विश्बविद्यालय
 दान  आयोग  एक  नियंत्रक  प्राधिकरण  नहीं  है  ।  मैं  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  कार्य  करण

 में  प्रावककलन  समिति  के  विचारों  से  असहमत  हूं  ।  यह  ठीक  नहीं  है  कि  विश्वविद्यलय  अनुदान
 आयोग  हर  विश्वविद्यालय  का  पयंवेक्षण  करे  और  शक्षिक  मामलों  में  अभ्रपनी  मनमानी  चलाए  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  यह  सुनिरिचत  करना  चाहिए  कि  सभी  कालेजों  में  न्यूनतम  शैक्षिक

 स्‍तर  बनाए  रखा  साथ  ही  इसे  शिक्षकों  की  गुणता  और  उनके  कल्याण  को  सुनिश्चित
 चाहिए  ।  यदि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  इससे  इतर  कार्य  करता  है  तो  वह  अपनी

 से  अलग  हटता  दे  ।

 इन  बैथ्य  के  प्रकाश  में  मैं  माननीय  मंत्री  से
 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  आप  यह  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  प्या  कदम  उठा  हैं  कि  कालेजों  में  नियुक्त  किए
 गए  शिक्षकों  की  गुणता  बनाए

 स्खा  जाए  कोर  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  अनुब  घित  उनका  बेतन  शर्तो  को  भी  लागू
 किया  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  रत  कलनमान  केरल  राज्य

 सहिल  अनेक  राज्यों में  लागू  नहीं किए  गए  इस  संदर्भ में  क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग
 विश्वविद्यालय  शिक्षा  के  इन  दो  महत्वपूर्ण  पक्षों  पर  विचार
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 श्री  एल०  पी०  शाही  :  जहां  तक  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  बारे  में  माननीय  सदस्य
 के  विचारों  का  संबंध  है  मैं  उनसे  सहमत  हं  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हए  विश्वविद्यालय  ग्रनुदान
 आयोग ने  शिक्षकों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  एक  योजना  छुरू  की  है  तथा  उनके  लिए  परिशोधित  योग्यताएँ
 भी  निर्धारित  की  उन्होंने  शिक्षकों  का  मूल्यांकन  करने  की  व्यवस्था  को  है  ताकि  रीडर  या
 सर  के  रूप  में  उच्च  ग्रेड  में  जाने  से  पूर्व  वे  कुछ  अनुसंघान  कार्य  कर  सकें  ।  यह  योजना  शुरू  की  जा
 चुकी  अब  हर  राज्य  की  यह  मांग  थी  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  वेतनमान
 लागू  किए  जाने  हम  भी  राज्य  सरकारों  को  विश्वविद्यालय  अनदान  भ्रायोग  के  वेतनमान
 लागू  करने  की  हिदायत  देते  रहे  किन्तु  अब  कुछ  राज्यों  के  शिक्षक  संघ  विश्वविद्यालय
 आयोग  के  वेतनमानों  या  मारत  सरकार  द्वारा  वर्ष  1987  में  अनुमोदित  वेतनमानों  में  संशोधन  करने
 की  मांग  कर  रहे  वे  चाहते  हैं  कि  उनके  मूल्यांकन  पर  विचार  किए  उनकी  कार्य  निष्पादन
 क्षमता  पर  विचार  किए  और  इस  बात  पर  विचार  किए  कि  उन्होंने  कुछ  अनुसंघान
 कायं  किया  है  या  उन्होंने  डाक्टरेट  की  उपाधि  प्राप्त  की  है  या  कुछ  वर्ष  कार्य  करने  के
 बाद  उन्हें  सामान्य  पदोन्‍नतियां  मिलती  रहनी  यह  भी  साथ-साथ  चल  रहा  है  जबकि
 हम  वेतनमानों  और  उच्च  ग्रेडों  में  पदोन्‍नतियों  के  संबंध  में  इन  बातों  को  लागू  करके  उनके  स्तरों  में
 सुधार  करने  का  प्रयास  कर  रहे  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  भी  सुधार  करने  का  प्रयास  कर
 रहा  दूसरी  ओर  से  उनकी  पदोन्नति  की  मांग  की  जा  रही  है  ।  हम  दोनों  के  बीच  बातचीत  कर
 रहे  यह  सच  है  कि  अधिकांश  राज्यों  ने  वह  वेतनमान  अपना  लिए  किन्तु  कुछ  राज्यों  ने  इन
 बेतनमानों  को  नहीं  अपनाया  है  ।  उनमें  से  एक  केरल  राज्य  समाचार-पत्न  के  माध्यम  से  एक
 दिन  मुझे  पता  लगा  कि  उड़ीसा  सरकार  भी  इसे  अपनाने  के  लिए  राजी  हो  गई  है  ।  बिहार  राज्य  भी

 पे  अपनाने  के  लिए  राजी  है  ।  अब  शिक्षक  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  वेतनमानों  से  अधिक
 की  इच्छा  करने  लगे  यह  मांग  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  तक  पहुंच  रही  है  ।

 श्री  ई०  भ्रय्यपू  रेड्डो  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  प्रो०  कुरियन  ने  कहा  है  कि  वह
 प्राककलन  समिति  की  सिफारिशों  से  सहमत  नहीं  है  ।  किन्तु  मेरे  विचार  में  यह  ठीक  नहीं  है  ।

 प्रो०  पी०  जे०  क्रियन  :  मैंने  जो  कुछ  कहा  है  उसका  संबंध  नियंत्रक  प्राधिकार  से  है  ।

 श्रो  ई०  अय्यपू  रेड्डो  :  हम  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  मूल्य  निर्धारण  के  संबंध  में

 प्राककलन  समिति  की  सिफारिशों  से  सहमत  आज  समाचार  पत्रों  में  बह  मी  छपा  है  कि  कुछ  जाली
 विश्वविद्यालयों  का  विज्वेषकर  मंथिली  विश्वविद्यालय  आदि  का  पता  लगाया  गया

 क्या  सरकार  उन  विश्वविद्यालयों  का  पता  जो  बिल्कुल  जाली  हैं  और  जो  निम्न  स्तर
 की  डिग्रियां  जारी  कर  रही  के लिए  कोई  कारंवाई  करेगी  क्या  सरकार  उन  विद्यार्थियों  को  कोई

 नुक्सान  पहुंचाए  बिना  जो  कि  इन  जाली  विश्वविद्यालयों  के  शिकार  इनके  खिलाफ  कोई  कारंवाई
 करेगी  ।  क्या  आप  विद्यार्थियों  को  कोई  नुक्सान  पहुंचाए  बिना  इन  विश्वविद्यालयों  का  पता  लगाने

 और  उन्हें  समाप्त  करने  का  कार्य  करेंगे
 ?

 श्री  एल०  पी०  शाही  :  जाली  विश्वविद्यालय  का  प्रश्न  इतना  बड़ा  नहीं  है  कि  उनका  पता  न
 लगाया  जा  सके  ।  प्रश्न  यह  है  कि  क्‍या  सभी  नये  विश्वविद्यालयों  के  पास  मान्यता  दिये  जाने  के

 लिए  पर्याप्त  बुनियादी  7  है

 710
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 सातवीं  योजना  के  दोशान  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलना

 [
 +४845,  श्री  के०  प्रधानी  :

 श्री  सोमनाथ  रथ  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  अब  तक  राज्य-वार  कितने  और  कहां-कहां  केन्द्रीय
 विद्यालय  खोले  गये

 क्‍या  सरकार  का  वर्ष  1989-90  के  दौरान  उड़ीसा  में  कुछ  नये  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने
 का  विचार  और

 यदि  हा  है तो  ये  केन्द्रीय  विद्यालय  उड़ीसा  में  कहां-कहां  खोले  जायेंगे  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 पी०  :  से  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  नए  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  लिए  सरकार  द्वारा  प्रदान  की  गई
 कृति  के  अन्दर  प्रत्येक  वर्ष  नए  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलता  है  ।  वर्ष  1985-86  के  सरकार  ने  41
 नए  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  को  संस्वीकृति  दी  थी  तथा  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  द्वारा  ये  विद्यालय
 खोले  गए  थे  ।  वर्ष  1986-87  के  सरकार  ने  100  नए  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  की  मंजूरी  दी
 थी  जिनमें  से  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  ने  95  नए  केन्द्रीय  विद्यालय  खोले  थे  ।  वर्ष  1987-90  के  लिए
 सरकार  ने  प्रत्येक  वर्ष  सिविल  तथा  रक्षा  क्षेत्र  में  और  ऐसे  ही  परियोजना  क्षेत्र  में  जिसके  लिए
 उपयक्त  प्रस्ताव  हो  सकते  50  नए  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  की  संस्वीकृति  दी  केन्द्रीय

 तय  संगठन  ने  इस  संस्वीकृति  के  मुकाबले  वर्ष  1987-88  में  52  नए  केन्द्रीय  विद्यालय  तथा  वर्ष  1988-
 89  में  42  नए  केन्द्रीय  विद्यालय  खोले  ।  वर्ष  1985-86  से  1988-89  तक  खोले  गए  केन्द्रीय
 लयों  के  राज्य-वार  ब्यौरे  अनुबंध  में  दिए  गये  हैं  ।  वर्ष  1989-90  में  खोले  जाने  वाले  नए  केन्द्रीय
 विद्यालयों  की  सूची  को  अमी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 2.  वर्ष  1985-86  से  1988-89  तक  की  अवधि  के  उड़ीसा  में

 बोदां  मुंडाबा  रीपाड़ा  तथा  ओ०  पी०  बोलनगरी  में  पांच  नए  केन्द्रीय  विद्यालय  खोले  गए  हैं  ।

 अनुबन्ध
 वर्ण  1985-86  से  1988-89  तक  को  अवधि  के  दौरान  खोले  गए  केन्द्रीय

 विश्यञालयों  के  राज्यवार  ब्यौरे

 क्रम  राज्य  का नाम  1985-86  1986-87 1987-88 __  1988-89

 के  दौरान  खोले  गए  कन्द्रीय  विद्याय

 |
 |
 |

 व  2  4  5  6

 1.  आन्ध्न  प्रदेश  2  6  3  2

 2,  असम  2  8  2  4

 हु



 3.  बिहार  2

 4.  गुजरात  2  2

 5.  दिल्‍ली  3

 6.  हरियाणा  2

 7.  हिमाचल  प्रदेश  न  4  --  1

 8.  जम्मू  और  कष्मीर  3  3

 9,  कर्नाटक  ना  4

 10.  केरल  नज+  4

 11.  मध्य  प्रदेश  6

 12,  मेघालय  1  --

 13.  महाराष्ट्र  3

 14,  मणिपुर  2  —  _

 85.  नागालेंड  न  न  1  _

 16,  उड़ीसा  1  3  1

 17.  पंजाब  6  5

 18,  पांडिलेरी  न  _-  गा

 19,  राजस्थान  7

 20,  तमिलनाडु
 21.  उत्तर  प्रदेश

 22.  पद्चिम  बंगाल  प्ऊ

 wn

 N

 >>

 pe  -  |

 23,  अण्डमाम  और
 निकोबार  द्वीप  समूह  -  1  न  ने

 24.  गोवा  1  बन  1

 भारत  से  बाहर

 25,  मास्को  एस०
 एस  ०  —  रत  लि

 श्री  के०  प्रघानो  :  माननीय  मंत्री  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  क्षेत्र  जिसके  लिए

 उपयुक्त  प्रस्ताव  हो  सकते  क्या  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  केन्द्रीय  विद्यालय
 खोलने  के  लिए  वे  प्रस्ताव  देतैर  है  और  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  की  शर्तें  क्या  हैं  ?
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 श्री  एल०  पी०  शाही
 :  हमें  केस्द्रीय  विद्यालयों  के  लिए  प्रस्ताव  सिबिल  क्षेत्रों  में  राज्य  सरकारों

 या  सावंकनिक  परिबोजनाओं  या  रक्षा  मंत्रालय
 से  प्राप्त  होते  हैं  ।  य ेतीन  सामान्य  स्थान  कितु

 इसके  यदि  कर्मचारियों  की  कोई  संस्था  भी  आवश्यक  बुनियादी  सुविधायें  जुटाने  मैं  समर्थ

 हो  तो  वे  भी  प्रस्ताव  भेज  सकते  हैं  ।

 श्री  के०  प्रधानी  :  उम्होंने  मेरे  प्रंइन  के  दसरे  माग  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  । प्र

 श्री  एल०  पी०  ज्ञाही  :  वह  क्‍या  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  अपना  दूसरा  प्रक  प्रइन  करें  ।

 श्री  क०  प्रधानों  :  मेरे  प्रइन  का  दूसरा  भाग  विद्यालय  खोलने  के  लिए  पूरी  की  जाने  वाली
 अपेक्षित  शर्तों  के  सम्बन्ध  में  था  ।

 ऐ  एल  ०  पी०  पझ्ाही  :  केन्द्रीय  बिद्यालय  ख्नोलने  की  अपेक्षित  क्षतं  यह  है  कि  उनके  पास  15
 एकड़  भूमि  होनी  चाहिए  |  वहां  कम-से-कम  हजार  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारी  होने  चाहिए  जो
 विद्यालय  के  लिए  कमर-से-कम  200  विद्यार्थी  और  स्टाफ  के  लिए  मुफ्त  या  सामान्य  किराए  पर  एक
 अस्थायी  मवन  उपलब्ध  करा  सकें  ।

 प्रदि  ये  शर्तें  प्री  हो  जाती  हैं  तो  वे  विद्यालय  खोल  सकते  हैं  ।

 .  जहां  तक  उ  डीसा  सरकार  का  सम्बन्ध  है  कुछ  समय  पूव्व  उड़ीसा  सरकार  ने  12  विद्यालय
 खोलने  का  प्रस्ताव  भेजा  था  ।  हम  इनका  ब्यौरा  जानना  चाहते  थे  किन्तु  उन्होंने  बताया  ही  नहीं  ।

 हम  उन्हें  लिखते  रहे  इन  12  विद्यालयों  में  से  केवल  दो  विद्यालय  खोले  जा  सकते  थे  जहां
 बुनियादी  सुविधाएं  उपलब्ध  थीं  ।

 ओ  के०  प्रधानी  :  मेरा  दूसरा  पूरक  प्रइन  यह  है  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  सिविल  और
 ता  क्षेत्रों  मैं  अनेक  विद्यालय  खोले  जा  चुके  हैं  ।  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जान  सकता  हूं  कि

 क्या  उन  प्राईवेट  पक्षकारों  के  लिए  जो  वहाँ  सिविल  या  रक्षा  सेवाओं  में  नौकरी  नहीं  कर  रहे  उन
 विद्यालयों  में  कोई  कोटा  है  और  उन  विद्यालयों  का  पाठ्यक्रम  क्‍या  क्या  यह  पाठ्यक्रम  नवोदय
 विद्यालयों  के  पाठ्यक्रमों  के समान  है  या  उससे  कुछ  मिन्‍न  है  ।

 श्री  एल०  पी०  ज्ञाहो  :  पाठयक्रम  लगमग  एक  जेसा  ही  है  ओर  परीक्षायें  केन्द्रीय  माध्यमिक
 बोडं  द्वारा  आयोजित  की  जाती  परीक्षा  का  स्तर  उसी  प्राधिकार  द्वारा  आयोजित  की

 गई  परीक्षा  के  समान  होता  पाठ्यक्रम  में  कोई  अन्तर  नहीं  है  ।

 जहां  तक  अन्य  श्र  णियों  के  प्रवेश  का  सम्बन्ध  है  प्रथम  वरीयता  केन्द्रीय  सरकार  के

 रणीय  कर्मचारियों  को  दी  जाती  है  ।  किन्तु  यदि  स्थानान्तरणीय  केन्द्रीय  सरकार  के  क्रमंचारियों  की
 विद्यालय  की  प्रवेश  क्षमता  से  अधिक  हों  तब  हम  यह  देखते  हैं  कि  पिछले  दो  वर्षों  के  दौशन

 किस
 सनक

 "  स्थानान्‍्तरण  तीन  बार  से  अधिक  हुआ

 कितु  यदि  एक  कक्षा  के  एक  सेक्शन  के  लिए  आवश्यक  क्षमता  35  है
 यदि  कह  प्री

 नहीं  हुई  है  प्रो  इरो  सिविल
 जनता  में  से  मी  मरा  जा  ।  है

 भौर  अब  उसके  लिए  एक  कोटा  है
 तथा  वहु॒  भी  विवेकाघिकार के  अन्तगंत  दिया  जाने  वालः  प्रवेश  वह्‌  किसी  का  भी  किया  जा
 सकता
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 ओ  सोमनाथ  रथ  :  माननीय  मंत्री  ने  यह  उत्तर  दिया  है  कि  किसी  संस्था  द्वारा  दिए

 गए  सुझाव  पर  केन्द्रीय  विद्यालय  खोला  जा  सकता  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जान  सकता

 हूं  कि  संस्था  से  क्या  अभिप्राय  साथ  ही
 मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  यदि  कुछ

 केन्द्रीय  विद्यालयों  में  भ्रपेक्षित  संख्या  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  बच्चे  उपलब्ध  न  हों  तो
 क्या  उस  स्थिति  में  सरकार  उस  संख्या  को  पूरा  करने  के  लिए  आम  जनता  के  बच्चों  को  प्रवेश  देने
 पर  विचार

 श्री  एल०  पी०  शाही  :  इसकी  श्रनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।

 श्री  राम  सिह  यावव  :  माननीय  अध्यक्ष  हमारे  यहां  सेना  में  कार्यरत  सैनिकों के  बच्चों
 के  विश्येष  रूप  से  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  उनके  लिए  ग्रामीण  स्तर  पर  शिक्षा  की
 उचित  व्यवस्था  नहीं  इसके  साथ-साथ  जो  जूनियर  कमीशन्ड  औफिससे  तथा  नॉन-कमीशन्ड

 ओफिससं  के  बच्चे  उन्हें  मी  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  अनेक  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता
 हमारे  यहां  सीकर  आदि  राजस्थान  के  अनेक  क्षेत्र  ऐसे  हैं  जहां  के  लोग

 आरी  संख्या  में  सेना  में  काम  करते  उनके  लड़के  सेना  में  जवान  फौज  में  काम  करते
 जिन  क्षेत्रों  से  सेना  में  अधिक  से  अधिक  जवान  जाते  उनके  लिए  आपने  जो

 टेरिया  बनाया  हुआ  उससे  थोड़ा  डेंविएट  करते  डिफेंस  में  काम  करने  वाले
 गरों

 के  बच्चों  को  शिक्षा  प्रोवाइड  करने  के  लिए  केन्द्रीय  विद्यालयों  की  स्थापना  करें
 न्‍न्हें  आपने  छोड़  दिया  क्या  आप  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  ऐसे  स्थानों  पर  आइडन्टिफिकेशन

 ने  के  सर्वे  कराने  के  अधिक  से  अधिक  केन्द्रीय  विद्यालय  खोले  जाने  की  अभी  से
 घोषणा  जिन  क्षेत्रों  केलोग  मारी  संख्या  में  डिफेंस  सर्विसेज  में  काम  करते  आज  स्थिति

 यह  है  कि  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  ने  नये  केन्द्रीय  विद्यालय  स्थापित  करने  में  अपना  डिस्क्रीशन  रखा

 हुआ  जहां  वे  चाहते  वहां  केन्द्रीय  विद्यालय  खोल  दिए  जाते  हैं  ।  क्या  आप  डिफंस  सर्विसेज  में
 काम  करने  वालों  के  बच्चों  को  शिक्षित  करने  के  लिए  ये  सुविधायें  देंगे  जो  संगठन  का  मुख्य  उद्देश्य

 है भा

 रंगे  ।

 श्री  एल०  पी०  ज्ञाही  :  अध्यक्ष  जंसा  मैंने  पहले  मी  केन्द्रीय  विद्यालय  स्थापित
 करने  के  तीन  स्ट्रीम्स  होते  हैं  :  सिविल  डिफंस  स्ट्रीम  और  पब्लिक  सेक्टर  स्ट्रीम  ।  जब  सिविल
 स्ट्रीम में  कोई  विद्यालय  खोला  जाना  है  तो  उसमें  तो  हमें  कुछ  सोचने  का  मोका  होता  है  कि  कहां
 खोला  कहां  खोला  लेकिन  डिफेंस  संक्टर  में  या  पब्लिक  सेक्टर  में  हम  केन्द्रीय
 विद्यालय  तब  स्थापित  करते  हैं  जब  वहां  से  हमारे  पास  प्रस्ताव  आता  इसलिए  डिफंस  मिनिस्ट्री
 की  ओर  से  हमारे  पास  कोई  उस  तरह  का  प्रस्ताव  आयेगा  तो  हम  उस  पर  विचार

 श्रो  तम्पन  थामस  :  वक्तव्य  में  यह  कहा  गया  है  कि  मास्को  में  केन्द्रीय  विद्यालय
 वास्तव  में  मुझे  हाल  ही  में  वहां  जाने  का  अवसर  मिला  माननीय  मंत्री  द्वारा  भारत  के  बाहर
 केन्द्रीय  विद्यालय  के  अन्तगंत  विद्यालय  खोलने  का  प्रयोग  मारत  से  बाहर  रह  रहे  लोगों  और  वहां
 के  दूतावास  से  सम्बद्ध  लोगों  के  लिए  बहुत  ही  अच्छा  उनका  विद्यालय  बहुत
 बच्छा  है  ।  हमारे  लोगों  को  बहुत  अधिक  लाम  मिलता  भारत  से  बाहर  हमारे  दूतावासों

 हु
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 और  मिशनों  में  काम  करने  वाले  लोगों  को  वहां  अपने  बच्चों  के  प्रवेश  में  बहुत  कठिनाई  आती
 मास्क्रो  में  सरकार  ने  विद्यालय  खोला  है  ।  यह  बहुत  ही  अच्छा  प्रयोग  मैं  माननीय  मंत्री  से

 यह  भी  जानना
 चाहूंगा

 कि  क्या  सरकार  उन  अन्य  देशों  में  ऐसे  विद्यालय
 को  इसी  प्रकार  की  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पडता  मविष्य  की
 अन्य  देश  में  ऐसे  विद्यालय  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रहे
 द्वारा  प्राप्त  अनुमव  के  बारे  में  जानना  चाहूंगा  ?

 नह

 भ्ो  एल०  पी०  शाही  :  हमने  भारत  के  बाहर  कुछ  देशों  में  कुछ  विद्यालयों  को  बन्द
 कर  दिया  था--जिन  विद्यालयों  को  हमने  बन्द  किया  है  उनमें  एक  विद्यालय  भूटान  में  भूटान
 सरकार  ने  इसे  अपने  हाथ  में  ले  लिया  मास्को  में  इसे  हम  चलाते  किन्‍त्‌  इसके  अतिरिक्त
 अन्य  देशों  में  मी  भारतीय  विद्यालय  हैं  जो  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  से  सम्बद्ध  हैं  और  ये
 विद्यालय  अपने  अपने  क्षेत्रों  में  बहुत  ही  लोकप्रिय  मैंने  बहरीन  में  एक  ऐसा  विद्यालय  देखा
 इसमें  4600  विद्यार्थी  हैं  ।  उस  विद्यालय  में  से  तक  सभी  कक्षायें  सुचारू  रूप  से

 चल  रही  हैं  ।  यह  बहरीन  का  बहुत  ही  लोकप्रिय  विद्यालय  इसका  संचालन  भी  वहां  हमारे
 वास  द्वारा  किया  जाता  हम  इस  वात  पर  विचार  कर  रहे  हैं  कि  कुछ  अन्य  देशों  में  मी  भारतीय
 विद्यालयों  को  किस  प्रकार  और  अधिक  लोकप्रिय  बनाया  जा  सकता  यह  विचार  अच्छा  है  ।  हम
 इसका  अनुसरण

 श्री  श्रीहरि  राव  :  इस  सूची  के  अनुसार  आन्ध्रन  प्रदेश  को  पहले  ही  13  विद्यालय  दिए  जा  चुके
 असम  को  16  विद्यालय  दिए  जा  चुके  हैं  ।  जहां  तक  आन्ध्र  प्रदेश  का  संबंध  है  जनसंख्या-वार

 क्षेत्रव्ार  और  निरक्ष  रतावार  यह  असम  से  अधिक  आन्ध्र  प्रदेश  के  साथ  यह  पक्षपात  क्‍यों  १
 आप  आन्ध्र  प्रदेश  में  और  अधिक  केन्द्रीय  विद्यालय  क्‍यों  नहीं  खोलते  हैं  ?

 श्री  एल०  पी०  ज्ञाहो  :  आंध्र  प्रदेश  में  अधिक  विद्यालय  खोलने  में  हमारी  ओर  से  कोई  हिचक
 नहीं  यह  राज्य  सरकार  के  ऊपर  है  कि  वह  भूमि  और  बुनियादी  सुविधायें  प्रदान  करने  के  प्रस्ताव

 भेजे  और  तब  ही  हम  इस  पर  विचार  करंगे  ।

 श्री  बाल  कवि  बेरागी  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  यह
 जानना  चाहूंगा  कि  भ्रापने  अमी  तक  1989-90  की  स्कूल  खोलने  की  सिविल  साइड  में  लिस्ट  एप्रव
 नहीं  की  ऐसे  कछ  स्थान  शेष  हैं  जिनका  आपने  परीक्षण  करवाया  और  आपके  सारे  के  सारे
 मानों  पर  वह  स्थान  सही  लेकिन  किसी  न  किसी  बहाने  से  उसको  टाल  दिया  आपने
 सचना  नहीं  दी  ।  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  आप  यह  स्पष्ट  करें  कि  जो  आपके  मानदण्डों  को
 पूरा  करें--ज॑से  15  एकड़  जमीन  का  आपने  मुद्दा  रखा  एक  ओर  तो  शहरों  में  इतना  खुला  स्थान
 मिलता  नहीं  लेकिन  उसके  बाद  वह  मांग  भी  कालान्तर  में  प्री  की  जा  सके  और  तब  तक
 वैकल्पिक  तौर  पर  आपकी  सारी  बातें  मान  ली  जायें  और  वह  स्थान  जिला  मुख्यालय  भी  तो

 वहाँ  पर  कब  तक  सेंट्रल  स्कूल  खोल  देंगे  ?

 श्री  एथ०  पो»  शाही  :  अध्यक्ष  वर्ष  1989-90  में  खुलने  वाले  स्क्लों  की  लिस्ट  अमी
 फायनल  नहीं  हुई  लेकिन  अगर  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  तो  हम  जरूर  देख  लेकिन  मैं  सदस्यों
 से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि

 एक  बार  जब  सकल  खुल  जात  तो  बाद  में  जमीन  मिलती  नहीं
 है  ।  इसलिए  पहले  से  ही  जो  जमीन  मिल  वह  अच्छी

 t

 $5
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 इन्तर्राष्ट्रीय  पेष  जल  सप्लाई  और  स्वच्छता  दशक  कार्यक्रम  का  कायस्वयन

 #846,  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  कृषि  म॑  न्तर्राष्ट्रीय  जल  सप्लाई  और

 स्वच्छता  दशक  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  बारे  में  करेंगे  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या

 को  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अन्तर्राष्ट्रीय  पेय  जल  सप्लाई  और  स्वच्छता  दशक  कार्यक्रम  के  भ्रन्तगंत  विशिष्ट  लक्ष्यों
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  3।  सप्लाई  तक  राज्यवार  कितने  प्रतिशत  जनसंख्या  लाभान्वित  हुई

 क्‍या  ग्रामीण  जल  सप्लाई  क्षेत्र  में  समस्या  वाले  और  बिना  समस्या  वाले  गाँवों  में

 और  तक  शत-प्रतिशत  प्रामीण  जनसंख्या  को  जल  सप्लाई  करने  का  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  जायेगा ;
 और

 सातवीं  योजना  के  पहले  वर्षों  के  दौरान  ग्रामीण  जल  सप्लाई  और  ग्रामीण  स्वच्छता

 हैतु  नियत  की  गई  कितनी  घनराशि  का  उपयोग  किया  गया  और  सातवीं  योजना  के  अंतिम  वर्ष  के
 दौरान  इन॑  दो  कार्यक्रमों  के  लिए  कितनी  घनराशि  दी  गई  है  और  इनका  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 क्षि  मंत्रालय  में  ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  से
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 ग्रामीण  जनसंख्या  के  लगभग  80  प्रतिशत  भाग  को  40  लीटर  प्रति  व्यक्ति  प्रतिदिन  के
 दष्ड  के  अनुसार  स्वच्छ  पेयजल  सप्लाई  के  अन्तर्गत  कवर  किया  गया  लममग  1  69  प्रतिशत

 ग्रामीण  जनसंख्या  को  स्वच्छ  शौचालय  मुहैया  कराएं  गए

 स्वच्छ  पेयजल  तथा  स्वच्छ  शौचालयों  की  सुविधाओं  के  तहत  ग्रामीण  जनसंख्या  की  कवरेज  का
 प्रतिशत  और  में  दिया  गया

 समस्थाग्रस्त  तथा  गेर-समस्याग्रस्त  गाँवों  के  सम्बन्ध  में  ग्रामीण  जल  सप्लाई  क्षेत्र  में  ग्रामीण
 जनसंख्या  की  100  प्रतिशत  कवरेज  के  लक्ष्य  को  1991  तक  प्राप्त  कर  लिए  जाने  की
 सम्मावना  है  ।

 ग्रामीण  जल  सप्लाई  तथा  ग्रामीण  स्वच्छता  के  लिए  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  सातवीं
 योजना  के  पहले  चा

 के
 दौरान  रिलीज  की  धियों  तथा  सातवीं  योजना  के  अन्तिम  वर्ष

 989-90  के  दौरान  इन  दोनों  कार्यक्रमों  के  लिए  आवंटन  का  राज्यवार  ७  में  दिया
 गया

 ञ  हि ।  =  :

 पग्रामोण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कवर  को  गई  जनसंख्या ्

 क्रम  सं०  राज्य/संघ  शासित  1981  की  1-4-89  की  स्थिति  कवरेज  का

 क्षेत्र  के  अनुसार  के  अनुसार  कवर  की  प्रतिशत
 गई  जनसंख्या

 ||  2  3  4  5

 1  आन्ध्र  प्रदेश  410.62  422.88  103
 2.  अरुणाचल  प्रदेश  5.90  7,05  119

 5
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 1  2  3  4  5

 3,  असम  178,50  107,17  60

 4...  बिहार  611,96  561.53  92

 5.  गोवा  7.35  4.38  60

 6...  गुजरात  234.84  240,57  102

 7.  हरियाणा  100,95  83.49  83

 8.  हिमाचल  प्रदेश  39.55  28.93  73

 9...  जम्मू  ब  कस्मीर  47.27  41.14  87

 10...  कर्नाटक  264,06  337.76  128

 7)  केरल  206.82  105.45  51

 12...  मध्य  प्रदेश  415.92  422.61  102

 13,  महाराष्ट्र  407.91  372.28  91

 14...  मणिपुर  10.46  9.92  95

 15.  मेघालय  10.95  6.88  63

 16,  मिजोरम  3.72  4.01  108

 17,  नागालैंड  6.55  6.42  98

 18...  उड़ीसा  232.60  256.33  110

 19,  पंजाब  121.41  41.56  30

 20...  राजस्थान  270.51"  209.11  77

 21...  सिक्किम  2.55  1.90  92

 22.  तमिलनाड  324.56  219.57  68

 23,  त्रिपुरा  18,27  19,23  105

 24...  उत्तर  प्रदेश  909.63  428,38  47

 25...  पशिचगी  बंगाल  401,34  260.97  65

 26,  दादैर  तगर  हवेली  0.97  0.90  93

 27,  भण्डमान  निकोबार  द्वीप

 समूह  1.39  1.85  133
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 1  2  3  4  5

 28.  लक्षद्वीप  0.22  0.22  100

 29...  पाण्डिचेरी  2.88  ,  3.50  122

 30.  दिल्ली  4.52  4.72  104

 31,  दमन व  द्वीप  गोवा  के  आंकड़ों  में  शामिल

 32.  चण्डीगढ़  0.29  0,29  100

 योग  5254.57  4210.3  80.13

 ज-++  ----
 नोट  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  मामले  जहां  जनसंख्या  की  कवरेज  का  प्रतिशत

 100  से  अधिक  दर्शाया  गया  यह  1981  की  जनगणना  के  आ॥रांकड़ों  से  अलग
 संख्या  बृद्धि  की  लीटर  प्रति  व्यक्ति  प्रति  दिन  की  दर  से  स्वच्छ  पेय  जल
 की  ब्यक्तियों  के  लिए  हैंडपम्प  हेतु  एक  स्टेंड  पोस्ट  की  तुलना  में
 रिक्त  सेवा  को  दर्शाता  है  ।

 क

 ग्रामोज  जनसंक्या  की  कवरेज  ओर  प्रामीण  स्वच्छता  कार्यक्रम

 राज्य|केन्द्र  शासित  1981  की  जनगणना  1989  तक  प्रतिशत  कवरेज

 क्षेत्र  के  अनुसार  ग्रामीण  बबरेज
 जनसंख्या

 1  2  3
 का

 4

 आन्ध्र  प्रदेश  410,62  13.1 22  3-20

 अरुणाचन  प्रदेश  5.90  0,085  1.44

 असम  178,50  0.097  0,05

 बिहार  611.96  2,353  0  38

 गोवा  735  "
 जन  न

 ग्रुजरात  234,84  1,095  0.47

 हरियाणा  100.95  -  0.205  0.20

 हिमाचल  प्रदेश  39.55  1.515  3.83

 जम्मू  व  कश्मीर  47.27  सूचना  नहीं  दी  गई

 लीमी:दईपा-यपनननापययययभ।भझययययया  “प:7"“_तततयय;ए:य“:पपपएप/८"हए।ा।प].गएणआझ।ख/ख/भू[ू
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 1  2  ला  3  4

 कर्नाटक  -  264065.  /?  :  01344  १

 केरल  206.82
 '

 4.434  2.14

 मध्य  प्रदेश  415,92  ..  .  0.328  0.08

 महाराष्ट्र  407.91 ©  0.665  0,16

 मणिपुर  10.46 |  0.190  1,82

 मेघालय  10.95  0,787  7.19

 मिजोरम  3.72  0,167  4.49

 नागालेंड  6.55  0.158  2.41

 उड़ीसा  232.60  1,799  0.77

 पंजाब  121,41  1,129  093

 राजस्थान  270.51  2.281  0.84

 सिक्किम  2.65  0.086  3,24

 तमिलनाडु  324,56  51.451  15,85

 तिपुरा  18,27  0.002  0.0'

 उत्तर  प्रदेश  909.63  5.385  0.59

 पश्चिषमी  बंगाल  401.34  0.617  0.15

 दादर  नगर  हवेली  -  0.97  0.025  2.60

 अण्ड  मान  निकोबार  द्वीप  समूह  1.39  0-08  5.76

 लक्षद्वीप  0,22  0.074  33.64

 पाण्डिचेरी  2.88
 "0,130

 4,51

 दिल्ली  4,52  0.038  0.84

 दमन  द्वीप
 में  शामिल  .

 चण्डीगढ़
 प्‌

 0.29
 0...  0.17  58,63:

 योग  5254.57  ,  89.07  1.694
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 अनुबन्ध  2

 प्रामोज  जल  सप्लाई  कार्यक्राण  तथा  केन्द्रीथ  ग्रालोज  स्वच्छता  कार्यक्रम  के  जन्तगंत
 सातवों  योजना  के  पहले'लार  वर्षों  के  दोराने  हलबेंटन  के उपयोग  तथा  1989-90

 के  लिए  आबंदन

 रुपये  रुपये  __
 केन्द्रीय  ग्रामीण*  ग्रामीण  जल  सप्लाई

 स्वच्छता  कार्यक्रम  _  कार्यक्रम  तथा  मिनीमिशन

 राज्य/संघ  शासित  1986-87  से  आवंटन  1985  से  1989

 क्षेत्र  लेकर  1988-89  (1989-90)  के  दौरान  रिलीज  1
 के  दौरान  रिलीज  की  गई  कुल

 की  गई  कुल  घनराशि
 घनराशि

 आन्ध्र प्रदेश  2  3  4  5

 आन्ध्र  प्रदेश  26,00  3.09  3 288  4.170

 अरुणाचल  प्रदेश  34.00  3.09  3  288  13.700

 झसम  34.00  37.20  86.002  27.100

 बिहार  98.00  1.47  86.002  0.500

 गोवा  7.00  49.80  68.800  0.500

 गुजरात  22.00  49.80  68.800  8.670

 हरियाणा  49.00  16.35  29,403  8.670

 हिमाचल  प्रदेश  49.00  20.10  79.824  6.400

 जम्मू  व  कध्मीर  65.00  81.90  79.824  21.160

 कर्बाटक  30.00  73.95  75.076  10.760

 केरल  30.00  73.95  122.920  25.470
 मध्य  प्रदेश  53.00  131,85  105.874  25-470

 महाराष्ट्र  53.00  4,20  15.200  30.630

 मणिपुर  20.00  5.40  15,063  3.080

 मेघालय  20.00  5.40  8.500  4,200

 मिजोरम  16.50  3.90  8.500  4.220

 नागालेंड

 3.90 4,220 20
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 1.  2  3  4  5

 उड़ीसा  96.09  63.00  50.330  12,060

 पंजाब  13.00  18.45  27.390  3.840

 राज  स्थान  89.00  66.60  132.463  36.660

 सिक्किम  19,52  1.65  13,040  ३,720

 तमिलनाडु  106.00  111.15  75.710  18.240

 त्रिपुरा  34.35  8.25  15.010  3.500

 उत्तर  प्रदेश  167.00  265,05  163.980  42.680

 पद्दिचमी  बंगाल  76.00  109.35  56,930  16,480

 और  नगर  हवेली  ७००  0.30  0.060  0.120

 अंडमान  व  निकोबार
 द्वीप  समूह  5.00  0.03  1.350  0.400

 लक्षद्वीप  5,00  0.30  0.150  0.100

 पाण्डिचेरी  5.00  1,20  1,040  0.260

 दिल्लीः  0.00  0,63  0,065  0,130

 दमन  और  द्वीप  09.00  -  0.03  0,140  20,00

 चंडीगढ़  0.00  0.75  न  न

 कापार्ट  269.00  500,00  7.500  4,750

 मिनीमिशन  ज+  नजर  करके  48,850

 अन्य  कार्यक्रम  _  35.656  न

 योग  1644,170  2000.00  1442.280  410,000

 केन्द्रीय  ग्रामीण  स्वच्छुता  कार्यक्रम  1986-87  में  शुरू  हुझ्ला  था  ।

 **  ज्य  शासित  राज्यों  के  आंकड़ों  में  सम्मिलित  है  ।

 प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  विवरण  से  और  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  दी  गई  अलग्र-अलग
 प्रतिशतता  यू  पता  चलता  है  कि  14  ऐसे  राज्य  हैं  जो  स्वच्छ  पेथ  जल  की  सप्लाई  के  लिए
 जनसंख्या  के  कंवरेज  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  औसत  80,13  प्रतिशत  से  काफी  नीचे  है  ।  कुछ  राज्यों
 का  प्रतिशत  तो  बहुत  ही  कम  है  ज॑से  पंजाब  के  मामले  में  यह  30  उत्तर  प्रदेश  के  मामले  में  47
 ओर  हिमाचल  प्रदेश  के  मामले  में  73  ग्रामीण  जनसंड्या  के  लिए  जल  सप्लाई  की  शत-प्रतिशत
 कवरेज  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार  की  वचनबद्धता  को  देखते  हुए  ओर  इस  लक्ष्य  को  1991
 तक  प्राप्त  करने  के  कमा  माननीय  मंत्री  यह  बताएंगे  कि  क्या  जो  राज्य  औसत  से  नीचे  उनमें

 भर
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 ज++प+पप+ः  —  नजजपत++प्ै++  न्+ः  गा

 इस  प्रयौजन  के  लिए  विशेष  अभियान  चलाया  जायेगा  जिससे  कि  वे  पीछे  न  रह  जाएं  ?  सात  या  आठ

 ऐसे  राज्य  हैं  ।  यदि  उनमें  वर्ष  1981  में  हुई  जनसंख्या  में  बृद्धि  को  हिसाब  में  लें  तो  उन्होंने  न  केबल
 लक्ष्य  को  प्राप्त  किया  है  बल्कि  उनका  कार्य  निष्पादन  शत-प्रतिशत  से  भी  अधिक  रहा  है  ।

 श्री  जनादंन  पुजारो  :  कार्य  तक  देश  में  सभी  समस्याग्रस्त  गांवों  को  इसके  अ  न्तर्गत  लाया
 जाएगा  ।  और  हमारे  पास  ऐसे  समस्याग्रस्त  गांव  हैं  जिन्हें  गांवों  में  इसके  अम्तगंत  लाया

 न्नाएमा  ।  ये  समस्याग्रस्त  गांव  वे  जहां  कोई  पहुंच  नहीं  कठिन  तराई  हैं  ओर  वहां  पर  कोई

 भूत  सविधाएं  मी  नहीं  इसके  लिए  संयुक्त  प्रयास  की  आवश्यकता  है  भौर  वही  हम  करने

 जा  रहे  हैं  हम  तक  इन  सभी  गांवों  को  कवर  करने  जा  रहे  हैं  ।

 प्रो०  नारायण  खनन्‍्द  पराशर  :  मंत्री  जी  ने  अभी-अभी  गांवोंਂ  शब्दों  का  उपयोग
 किया  लेक्नि  विवरण  जोकि  सभा  पेटल  पर  रखा  गया  उन्होंने  कोई  और  आश्वासन

 या  है  ।  अध्वासन  यह  है

 ग्रस्त  तथा  गर-समस्या  ग्रस्त  गाँवों  के  सम्बन्ध  में  ग्रामीण  जल  सप्लाई  क्षेत्र  में  ग्रामीण
 जनसंख्या  को  तथा  प्रतिशत  कवरेज  के  लक्ष्य  को  ग्रामीण  तक  प्राप्त  कर  लिए  जाने की
 संभावना

 पूरक  प्रइन  को  अपनी  नजर  उन्होंने  गे  र-समस्याप्रस्त  गांवों  को  छोड़  दिया  मेरा  विशिष्ट
 उल्लेख  उन  राज्यों  के  लिए  था  जिनका  कवरेज  बहुत  ही  कम  है--पंजाब  के  मामले  में  30,  उत्तर
 प्रदेश  के  मामले  में  40  प्रतिशत  और  हिमाचल  प्रदेश  के  मामले  में  73  प्रतिशत  ।  मैं  यह  जानना

 चाहता  हे  कि  इन  अधिकतर  राज्यों  इस  ग्र॒प  राष्ट्रीय  औसत  से  नीचे  हैं  और  जोकि
 विक्षेष  श्रेणी  के  राज्य  हैं  और  पहाड़ी  राज्य  क्या  इस  अवधि  के  दौरान  से  प्रतिशत  के  स्तर  तक
 कवरेज  के  लिए  बहुत  ही  तेज  और  त्वरित  अभियान  का  लाभ  दिया  जाएगा

 !

 श्री  जनादंन  पुजारी
 :  मैं  पहले  ही  कह  चका  हूं  कि  प्रतिशत  जनसंख्या  कवर  की

 जाएगी  ।  इसमें  वे  सभी  राज्य  शामिल  हैं  जिनेका  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  है

 ब्रो०  नारायण  चनन्‍्द  पराशर  :  मेरा  विशिष्ट  उल्लेख  समसस्‍्याग्रस्त  और  गर-समस्या  ग्रस्त
 क्षेत्रों  से  था  ।

 श्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्तावत  :  मॉ्ननीय  अध्यक्ष  राजस्थान  देश  में  पीने  के  पानी
 की  सबसे  भयंकर  समस्या  से  ग्रसित  प्रांत  जहां  एक-एक  बूंद  पानी  के  लिए  लोग  तरसते  हैं  और

 पिछले  5  वर्ष  से  लगातार  वहां  सूंखा  आपके  अन्तर्राष्ट्रीय  माप-दंड  के  हिसाब  से  वहां  पीने  के
 पानी  की  विशेष  समस्या  पंदा  हो  गई  है  भ्नौर  प्रावलम  क्लिजेज  का  क्राइटीरिया  भी  चेंज  हो  गया

 ऐसी  स्थिति  में  3]  gar हो  तक  क्‍या  राजस्थान  के  सभी  विलेजेज  कवर  हो  जाएंगे  और  उनके

 लिए  वया  कोई  विश्लेप  सुविया  आप  देने  जा  रहे  हैं  ?

 श्री  जनादेन  पुजारी  मैं  माननीय  सदस्य  की  चिता  से  सहमत  हूं  ।  हम  राजस्थान  में  भी
 गांदों  को  कबर  वररने,जा  रहे  वारशे  और  नागौर  ज॑से  जिलों  में  मिशनਂ  हैं  ।
 इन  जिलों  में  हमने  विस्तृत  परियोजनें  को  स्वीकृति  दे  दी  है और  हम  इन  तीन
 मिशनोंਂ  के  लिए  लंगभग  करोड़  रुपये  की  धनराशि  दे  रहे  वहांलगभग  डी०  डी०  पी

 22
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 जिलेहेैं  जिनके  लिए  राज्य  सरकार  से  धनराशि  के  बिना  भी  हम  हर  वर्ष  13  करोड़  रुपये  की  विज्ेष
 सहायता  दे  रहे  सातवीं  योजना  में  हमें  इस  विशेष  सहायता  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  लगभग  60
 करोड़  रुपए  अधिक  प्राप्त  होंगे  ।

 प्रो०  निमंला  कुमारो  झक्तावत  :  अध्यक्ष  मेरा  सवाल  यह  था  कि  प्राबलम  विलेजेज
 का  क्राइटेरिया  चेंज  हो  गया  है  और  वहां  लगातार  5  साल  से  सूखा  जो  नान-प्राबलम  विलेजेज

 वे  भी  प्रावलम  विलेजेज  की  कंटेगंरी  में  आ  गए  क्या  मंत्री  महोदय  उनके  बारे  में  कोई  सर्वे  करा
 कर  कार्ययाही  करेंगे  ।

 अिभुवाद  ]
 श्री  जनादंन  पुजारी  :  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हू  कि  विशेष  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।  इतना

 ही  मानदंड  में  परिवतंन  के  बारे  मैं  माननीय  सदस्य  के  सुझाव  को  ध्यान  में  रखूंगा  ।  जहां
 तक  इस  योजना  का  संबंध  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 श्री  रास  प्यारे  पतिका  :  अध्यक्ष  अमो  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  1991  तक
 प्राबलम  विलेजेज  और  नान-प्राबलम  विलेजेज  में  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  कश  अभी  स्थिति
 यह  है  कि  जलवाय  में  परिवर्तन  के  कारण  ओर  मेट्रोलाजिकल  जो  डियीश्षन  जेसे  यू०  पी०  और
 राजस्थान  की  बात  तो  वहां  पर  पहले  हैंडंपम्प  लगाकर  पीमे  के  पानी  की  व्यवस्था  की  गई  थी
 लेकिन  वहां  पर  जल-स्तर  इतना  नीचे  चला  गया  हे  कि  50%  आफ  दी  टोटल  हैंड-पम्प  बेकार  हो
 गए  अभी  यू०  पी०  के  मुख्य  मंत्री  ने  कि  मुझे  50  हजार  हैंड-पम्प  लगाने  की  जरूरत
 तभी  पानी  दे  सकेंगे  झोर  सूखे  इलाके  के  लिए  अलग  ।  तो  क्‍या  आपने  मन  में  जो  विचार  बनाया  है
 कि  9।  तक  इस  कार्य  को  कर  लेंगे  तो  क्या  इस  बात  को  भी  ध्यान  में  रखेंगे  कि  जो  सुविधा  अब  तक
 आप  दे  चके  हैं  और  50  परसंट  उसमें  से  खराब  हो  गए  हैं  तो  क्या  उनको  ठीक  कराने  के  लिए  भी
 कोई  घनराशि  आप  देने  की  व्यवस्था  करेंगे  ?

 श्री  जनादंन  पुजारी
 :  राज्य  सेरकार  तथा  केन्द्रीय  दोनों  ही  गांवों  को  स्वच्छ  पेय  जल

 देने  के  प्रयात  कर  रही  जंसांकि  मानमीय  सदस्य  ने  कहा  सच  यह  है  कि  यह  बात  हमारे
 नो,टेस  में  भी  लाई  गई  है  कि  हैंड-पम्प  की  कार्य-कुशलता  कम  हो  रही  हमने  यह  बात  राज्य
 सरकार  की  नोटिस  में  लाई  है  और  इन  पम्पों  की  मरम्मत  हेतु  भ्रक्वा  वैकल्पिक  प्रबन्ध  मुहैया  कराने
 के  लिए  जल  की  व्यवस्था  की

 माननीय  सदस्य  की  सूचना  के  लिए  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  सातवीं  पंचवर्थीय  योजना  के  लिए
 वर्ष  ब्यय  1282  करोड़  रुपए  था  ।  इसके  बदले  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  1867  करोड़  रुपए  दिये  हैं  ॥

 राज्य  सरक्रा  और  केन्द्रीय  सरकार  की  शोर  से  सातबीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  बुल
 परिव्यय  3535,57  करोड़  रुपए  कुल  परिव्यय  3,535  करोड़  रुपए  था  और  इसके  विपरीत

 राज्य  और  केन्द्रीय  सरकार  दोनों  ने  4,382.65  ब-रोड़  रुपए  खर्च  सभा  के  फाग्रदे  के
 मैं  आपको  बताना  चाहता  हुं  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  द्वारा  भारत  के  कार्य-निष्पादन  की  किस  प्रकार
 प्रशंसा  की  गई  थी  और  बास्तब  बिदेक्षों  से  लोग  यहां  आते  हैं  ओर  हमारा  कार्य-निष्पादन  देखते
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 हैं  और  वे  हमारे  मार्ग  को  अफनाना  चाहते  हैं  ।  हो  रहा  अतः  हमने  काफी  प्रगति

 कश्ली  है  ।  इसमें  कछ  कमियां  हैं  और  हम  उन्हें  भी  वूर  करने  जा  रहे  हैं  ।

 श्रो  सो०  साधव  रेड्डो  :  मैं  नहीं  जानता  कि  माननीय  मंत्री  का  क्‍या  मतलब  है  जब  वह  कहते
 हैं  कि  कवरेज  133  प्रतिशत  अथवा  120  प्रतिशत  और  इतना  ही  कुछ  है  ।  यह  प्रतत

 अति  दिन  कंसे  लिया  गया  है  ?  क्‍या  यह  बात  सरकार  ध्यान  में  लाई  गई  है  कि

 सप्लाई  बहुत  हो  कम  है  और  इसे  बढ़ाकर  50  लीटर  किया  जाना  चाहिए  ?

 भ्रो  जनलावेत  पुजारो  :  माननीय  सदस्य-ने  एक  बहुत  ही  प्रासंग्रिक  प्रश्न  उठाया  है  ।  जो  कुछ
 उन्होंने  बताया  है  वह  सच  कुछ  राज्यों  ने  अपना  कार्य-निष्पादन  दिखाया  है  और  कुछ  राज्यों  ने
 मार्ग  निर्देशों  का  पालन  नहीं  किया  है  ।  उन्होंने  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  क्षेत्रों  को
 कवर  करने  को  प्राथमिकता  नहीं  दी  है  |  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लौंगों
 को  प्राथमिकता  दी  जानी  उन्हें  पहले  कबर  किया  जाना  आम्ध्र  प्रदेश  ने  क्‍या
 किया  है  ?  1981  की  जनगर्णना  के  अनुसार  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  की  संख्या  67.52  लाख  थी  और

 अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  को  संख्या  29,79  लाख  जितने  लोगों  को  कवर  किया  गया

 सूचित  जातियों  के लोग  29.15  लाख  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोग  7:36  कवरेज
 प्रतिशत  अनुसूक्ति  जाति  के  लिए  43  ऋतिश्नत  और  अनुसचित  जनजाति  के  लिए  25  प्रतिक्षत  था  ।

 जनसंख्या  के  अम्य  वर्गों  को  कवर  करने  की  हमें  अनुसून्चित  जाति  और  अनुसूचित
 जनजाति  के  लोगों  की  ओर  आअख्िक  ध्यान  देता  होगा  ओर  यह  बात  आन्ध्र  प्रदेश  सहित  सभी  राज
 सरकारों  पर  लागू  होती  है  ।-उन्हें:माननिदज्षों  का  कड़ाई  से  पालन  करना  चाहिए

 श्री  चिन्तामणि  लेना  :  विधरण  देखे  मानभीय  मंश्ती  जी  ते  कुछ  भांकड़े  दिए  उन्होंने
 बर्ष  1981  की  जनगणना  की  जनसंख्या  के  अनुसार  समसस्‍्याग्रस्त-गांवों  के  आंकड़ें  दिए  लेकिन
 इस  बीच  जनसंख्या  दस  गुना'बढ़  गई  है  ओर  इसलिए  पुरानी  सूबी  में  समस्याग्रस्त  गांवों  की  संख्या
 भी  जोड़ी  जानी  चाहिए  ।  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  इस  प्रकार  जोड़े

 गए  समस्या  ग्रस्त  गाँवों  को  कथर  किया  जाएगाਂ  और  1990  से  पहले  उनके  लिए  पेय  जल
 कराने  की  व्यवस्था  की  जाएगी  ?

 उपलन्ध

 ग्रामीण  स्वच्छुता  के  बारे  आप  कृपया  उसको  पढ़िए  जोकि  माननीय  मंत्री  जी  ने  क्विरਂ  में
 बताया  है  ।  जो  भ्रांकड़े  उन्होंने  दिए  हैं  वे  बहुत्त  ही  कम  हैं  और  बहुत  से  राज्यों  में  यह  Ok  प्रतिशत

 सरकार  का  क्‍या  करने  विचार  है  ताकि  भाकी  योजना  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य
 को  पूरा  करने  के  लिए  कम  सें  कम  50  प्रतिक्षत  ग्रामीक्ष  स्वच्छता  को  सुनिश्चित  कर  सके  ?

 आओ  जनादंभ  पुजारी  :  मैं  इसे  देखुभा  ।

 डा०  कपा  सिन्धु  मोई  :  माननीय  अध्यक्ष  हमारे  देश  में  पेय  जल  की  कमी के  बारे  में
 ध्यानाक्षण  प्रस्ताव  दिया  गया  मंत्री  जी  जन  सांख्यिकी  और  आंकड़ों  में  विशेषज्ञ  प्रश्न  की

 मुख्य  बात  देश  मर  में  स्वच्छ  पेय  जल  सਂ  लाई  की  व्यवस्था  करना  है--चाहे  वह  ग्रामोण  पेय  जल  हो
 अथवा  दाहरी  पेय  जल  सब्से  प्रथम  और  आवश्यक  बात  यह  है  कि  हमारे  देश्  में  80  प्रत्तिक्नत
 संक्रामक  रोग  दूषित  जल  से  होते  हैं  ।  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  में  मैं  इन  सभी  मुद्दों  को  उठा  सकता  था
 लेकिन  जहां  तक  मेरी  जानकारो  सातवीं  योजना  में  उन्हें  6.525.24  करोड़  से  अधिक  की
 राशि  ख्च  करनी  चाहिए  थी  ।  मेरे  आंकड़े  यह  मी  दिखाल्े  हैं  कि  47  प्रतिशत  ग्रामीण  जनसंरुदा  को
 ओर  80  प्रतिशत  दही  को  तथाकश्यित.सुरद्त्ति  बेयः  जल  पूत्ति  स ेकवर  किया  गथा  मैं  यह्‌
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 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  माननीय  इस  योजना  को  वंज्ञानिक  स्वरूप  देने  के  लिए  श्री  राजीव

 गांधी  द्वारा  बनाए  गए  टेक्‍्नोलोजी  मिशन  से  परामश्श  और  साथ  अपने  देश  में

 इस  दिशा  में  कितने  जल-वैज्ञानिक  कार्य  कर  रहे  हैं  ।
 माननीय  मंत्री  को

 इस  वात  की  पूरी  जानकारी
 है  कि  अफसरशाही  द्वारा  दिए  गये  आंकड़े  सही  नहीं  हैं  ।  मैं

 यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  हम  पेय

 जल  के  लिए  टैक्‍नोलोजी  मिशन  के  पास  जायेंगे  जिसकी  शीर्षस्थ  एजेंसी  भूमिगत  जल  चयन  बोड  है  ?

 श्री  जनादंन  पुजारी  :  जहां  तक  श्री  जेता  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दे  काਂ  सम्बन्ध  उसका  उत्तर
 अनु  दिया  गया  है  ।  वहां  पाद-टिप्पणी  भी  दी  गई  जहां  तक  जनसंख्या  कवरेज  का  सम्बन्ध

 है  |  हमने  वतंमान  80  करोड़  जनसख्या  के  बारे  में  विचार  किया  जहां  तक  डा०  भोई  के  मुद्दे  का
 सम्बन्ध  लगभग  2000  जल-वंज्ञानिक  कार्यरत  हैं  और  इस  वर्ष  सभी  जिलों  कोਂ  जल-विज्ञान

 चित्र  में  कवर  किया  हम  टेक्‍्नोलोजी  मिशन  के  बारे  में  दिए  गए  सुभाव  को  ध्यान  में
 रखंगे  ।

 असम  में  सांस्कृतिक  संगठनों  को  सहायता

 *347,  प्रो०  पराग  चालिहा  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे
 कि  असम  में  विभिन्‍न  सांस्कृतिक  संस्थाओं/संगठनों  को  ५छले  तीन  वर्षो  के  दौरान  फ््त्येक  वर्ष  दी

 गई  वित्तीय  सहायता  की  राशि  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सानव  संसाधन  क्किस  मंत्रालय  में  झ्िक्षा  तथा  संस्कति  विमार्गों  में  राज्य  मंत्री

 एल०  पी०  :  संस्कृति  विभाग  ने  पिछले  तीन  वर्षो  (1986-87,  1987-88  और  1988-89)
 के  दौरान  भ्रपनी  योजनाओं  के  माध्यम  से  और  अपने  अधीनस्थ/स्वायत्त  संगठनों  की  योजनाओं  के
 माध्यम  से  असम  में  58  संस्थाओं  को  अनुदान  स्वीकृत  किया  कुल  स्वीकृत  राश्षि  28,80,423/-
 रुपए  है  ।

 सस्थाओं  और  उन्हें  वर्ष  वार  स्वीकृत  राशि  का  ब्यौरा  सभा  पटल  पर  रखे  गए  विवरण  में
 दिया  गया
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 लिखित  उत्तर  4  1989

 राज्य  कवर  किये  गए  थे  |  केवल  दिल्ली  में  कल  1.13  करोड़  रुपए  की  घनराशि  दी  गई
 भारत  में  वितरित  किये  जाने  के  लिए  लगभग  70  लाख  रुपए  की  घनराशि  ही  शेष  रह  गई
 वर्ष  1987-88  में  कूल  अनुदान  1.90  करोड़  रुपए  था  श्रौर  यह  9  के  लिए  दिया  गया
 यहां  दिल्‍ली  के  लिए  आँकड़े  फिर  पुनः  1.13  करोड़  रुपए  हैं  ।

 हमें  इस  बात  की  ईष्या  नहीं  है  कि  दिल्‍ली  के  लिए  काफी  बड़ा  हिस्सा  रखा  गया  है  लेकिन
 शेष  मारत  के  लिए  कुल  अनुदान  का  केवल  एक-तिहाई  ही  रखा  बया  है|  यह  भेदभाव  है  ।  इसके

 मैं  यहां  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  पूर्वोत्तर  में  किसी  मी  राज्य  को  इस  योजना  के  भ्रन्तगंत
 कवर  नहीं  किया  गया  है  ।  असम  और  पूर्वोत्तर  भारत  अपनी  समृद्ध  और  विविध  सॉस्क्ृतिक
 परम्पराओं  के  लिए  प्रसिद्ध  हैं  ।  क्‍या  मंत्री  जी  इस  बात  को  ध्यान  में  रखेंगे  और  पूर्वोत्तर  के  लोगों
 ओर  संस्थाओं  की  सहायता  करेंगे  जोकि  असम  की  संस्कृति  का  प्रचार  करने  में  लगे  हुए  असम
 की  संस्कृति  विशेषवःर  श्री  शंकर  देव  की  आमारी  है  जोकि  असम  की  संस्कृति  और  साहित्य  के  मूल
 स्रोत  थे  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  समाप्त  हुआ  ।

 प्रशनों  क ेलिखित  उत्तर

 यूनिर्वासटो  आफ  इलेक्ट्रो-काम्प्लेक्स  कानपुरਂ

 +844,  डा०  प्रमात  कुसार  सिश्र  :  क्या  सानव  संसाधन  विक/स  मंत्री  नेशनल  यूनिवर्सिती  आफ

 इलेक्ट्रो-का  म्प्लेक्स  कानपुर  के  बारे  में  |  1988  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या
 2819  के  उत्त  र  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  यूनिवर्सिटी  आफ  इलेक्ट्रो-काम्प्लेक्स  होम्योप॑थी  गोविन्द  कानपुरਂ
 नामक  संस्थान  अमी  मी  विश्वविद्यालय  के  रूप  में  कार्य  कर  रहा

 क्‍या  इसके  द्वारा  प्रदान  की  जाने  वाली  डिग्रियां  वेघ  और

 यदि  तो  इस  संस्थान  के  विरुद्ध  आगे  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विच्चार  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  पी०  शिव  :  से  विद्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  1956  में  यह  प्रावधान  है  कि  डिग्रियां  प्रदान  करने  के  अधिकार  का  प्रयोग  केवल
 किसी  केन्द्रीय  अधिनियम  अथवा  राज्य  अधिनियम  द्वारा  अथवा  उसके  अधीन  स्थापित  अथवा
 निगमित  किसी  विश्वविद्यालय  अघवा  अधिनियम  की  घारा  3  के  अन्तगंत  विश्वधिद्यालय  समभी  जाने
 वाली  किसी  संस्था  अथवा  डिग्री  प्रदान  या  मंजर  करने  के  लिए  संसद  के  किसी  अधिनियम  द्वारा
 विशेषरूप  से  अधिकार  प्राप्त  किसी  संस्था  द्वारा  किया  जाएगा  ।  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग
 अधिनियम  के  किसी  केन्द्रीय  अधिनियम  गीय  अधिनियम  अथवा  किसी  राज्य  अधिनियम
 के  अधीन  स्थापित  किसी  विश्वावद्यालय  के  अल  उन्‍्य  संस्था  अपने  नाम  के  साथ
 विद्यालयਂ  शब्द  संबद्ध  करने  की  पात्र  नहीं  कानपुर  से  कार्यरत  तथाकथित  राष्ट्रीय
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 31911  लिखित  उत्तर न  —
 म्प्लेक्स  होम्योपैथी  विश्वविद्यालय  उस  अधिनिग्म  में  उल्लिखित  विसी  मी  श्रेणी  के  अंत्ंत  नहीं

 आता  और  इसलिए  डियग्रियां  प्रदान  करने  के  लिए  अधिक्ृत  नहीं  है
 ।  वि०  अ०  आ०  ने  संस्था

 को  सलाह  दी  है  कि  वह  अपने  नाम  से  शब्द  हटा  दे  और  डिग्रियां  प्रदान  करना
 बंद  कर  दे  |  शिक्षा  घिमाँग  और  घिए्यविद्यालय  जमुदान  अंयोग  ने  त॑थाकंथित  राष्ट्रीय
 काम्प्लेक्स  हीथ्वोपंधी  वानपुर  सहित  कुछ  ऊाली  संस्थाओं  के  नाम  ध्यान  में  लाने  के
 लिये  सभी  राज्य  सरकारों  और  संघशासित  प्रशासनों  को  लिखा  है  और  उनसे  भारतीय  दंड  संहिता

 सहित  अम्य  वंड  कानूनों  के अलावा  विव्वविद्यालय  अनुदान  प्रायोय  अधिनियम  के  प्रावधानों  के  अंतगंत
 उनके  खिलाफ  दाडिक  कारंवाई  करने  का  अनुरोध  किया  है  ।

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्थाथ  मंत्रालय  ने  भी  राज्य  सरकारों  के  साथ-साथ  केन्द्रीय  होम्योषषी
 भारतीय  चिकित्सा  की  केन्द्रीय  परियद  को  सलाह  दी  है  कि  चिकित्सा  ओर  होम्योपंथी  की

 भारतीय  पद्धति  में  डिग्रियां/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र  प्रदान  करने  वाली  अनधिकृत  संस्थाओं  पर  कड़ी

 नजर  रखे  और  उनके  खिलाफ  अपरांधिक  कारंवाई

 झफगानिस्तान  में  मारतोय  राष्ट्रिकों  के  लिये  सुरक्षा  प्रबन्ध

 *848.  श्री  पी०  एस०  सईब  :

 भी  मोहन  मोई  फ्टैल  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अफगानिस्तान  में  विद्रोहियों  के  हमलों  में  अब  तक  कितने  मारतीय  राष्ट्रिक  मारे

 अफगानिस्तान  में  मारतीय  राष्ट्रिकों  की  संख्या  क्या  ह ैऔर  उनके  लिये  क्‍या  सुरक्षा
 प्रबन्ध  किये  गये

 क्‍या  अफगानिस्तान  सरकार  से  भारत  सौटने  के  इच्छुक  भारतीयों  को  यात्रा  सुविधायें
 उपलब्ध  कराने  का  भनुरोध  किया  गया  ओर

 यदि  तो  इस  पर  अफगानिस्तान  सरकार  की  क्या  त्रतिक्तिया

 मंत्री  पो०  जो०  नरसिह  :
 कोई  नहीं  ।

 इस  समय  अफगानिस्तान  में  55  भारतीय  राष्िट्रिक  हैं  की  सुरक्षा  के लिए
 बार्डनਂ  का  तरीका  चल  रहा  है  ।  राजदूतावास  सभी  मारतीय  राष्ट्रिकों  ओर  स्थानीय  प्राघिकारियों

 के  साथ  बराबर  सम्पर्क  बनाए  हुए  है  ।

 नहीं  |  मारतीय  राष्ट्रकों  को
 भारत  लौटने  मैं  अब  तक  कोई  कठिनाई  नहीं

 हुई

 ()  प्रदन  वहीं  उठता  1
 शाजस्थान  में  खेल-क्‌ਂ

 +849,  श्री  धृद्धि  चन्द्र  जन  :  क्‍या  मानव  संसापन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 )  क्या  राजस्थान  सरकार  ने  र्ज्य  में  खेल-छूद  विकास  के  संबंध  में  वे-्द्रीय  सरकार  वो

 एक  प्रस्ताव  भेजा
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 लिखित  उत्तर  4

 और यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 (7)  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यत्राही  की  गई  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  पो०  खक्षिक्‍झ्ष  :  राज्य  में  खेल  अवस्थाप्ना  के
 विकास  के  लिए  विभिन्‍न  एजेन्सियों  द्वारा  प्रायोजित  कई  प्रस्ताव  समय-समय  पर  राजस्थान  सरकार
 से  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 ओर  खेल  परिषदों  आदि  को  अनुदान  की  योजनाਂ  के  अन्तर्गत  पिछले  दो
 वर्षों  के  दौरान  29  प्रस्ताव  खेल  अवस्थापना  के  सुजन  के  लिए  प्राप्त  हुए  थे  जिसमें  से  7  स्वीकृत
 किए  जा  चके  2  को  अस्वीकृत  किया  गया  है  तथा  18  कमियों  में  सुधार  करने  के  लिए  राज्य
 सरकार  को  वापिस  भेज  दिए  गए  थे  ।  क्षेष  2  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  ।

 इसी  ग्रामीण  स्कूलों  में  आधारमृत  खेल  सुविधाओं  के  सुजन  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता
 हेतु  43  प्रस्ताव  मी  राज्य  से  प्राप्त  हुए  इनमें  से  25  अस्वीकृत  किए  गए  हैं  और  शेष  18  सुधारने
 के  लिए  राज्य  सरकार  को  वापिस  भेजे  गए  हैं  ।

 उड़ीसा  में  कृषि  उत्पादन

 +850,  श्री  लक्ष्मष्म  मलिक  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेगे  कि  :'

 गत  तीन  वर्षो  के  प्रत्येक  वर्ष  उड़ीसा  में  खाद्याम्न  का  कुल  कितना  उत्पादन

 हुआ  ;

 क्या  उड़ीसा  राज्य  में  कृषि  के  उत्पादन  में  गिरावट  आई  और

 राज्य  में  रेशे  वाली  फसलों  और  गन्‍ने  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये

 बरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंजी  भजन  :  से  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  उड़ीसा  में
 खाद्यान्नों  का  कुल  उत्पादन  इस  प्रकार  रहा  है  :--

 —  —
 वर्ष  उत्पादन  मोटरो  टनों

 1985-86  5-86  68.8

 1986-87  63.9

 1987-88  50.5

 वर्तमान  मूल्यांकन  के  अनुसार  1988-89  के  दारान  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  लगभग  69  लाख  मीटरी
 टन  होने  का  अनुमान  है  ।

 1967-68  से  1986-87  की  अवश्वि  के  दौरान  इस  राज्य  में  कुल  खाद्यान्‍्नों  और  कुल  तिलहनों

 के  उत्पादन  में  क्रमशः  2.46  प्रतिशत  और  9.16  प्रतिशत  की  संयुक्त  वृद्धि  देखने  में  आई  इसी
 अवधि  में  मेस्ता  और  गन्‍ते  में  मी  वृद्धि  की  अच्छी  दर  देखने  में  आयी  1987-88
 में  खराब  मोसम  के  कारण  इस  राज्य  में  कृषि  उत्पादन  पर  बुरा  असर  पड़ा  ।
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 14  1911  )  लिखित  उत्तर

 इस  राज्य  में  रेशे  वाली फ़सलों  तथा  गन्‍ने  के  उत्पादन  में  वद्धि  करने  के
 लिए  निम्नलिखित  केन्द्रीय  प्रायोजित  पं  लागू

 की  जा  रही  हैं

 (1)  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम--चावल  जिसमें  विशेष  चावल  उत्पादन  कार्यक्रम
 मी  शामिल  है  ।

 (2)  राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  कायंक्रम  और  तिलहन  उत्पादन  अभिवद्धि  परियोजना  ।

 (3)  विशेष  पटसन  विकास  कार्यक्रम  ।

 (4)  ऋषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  भ्राम  कार्यनीति  के  अन्तगंत  गन्ने  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने
 के  लिये  प्रौद्योगिकी  का  अंतरण  ।

 किसानों  को  बोओं  की  सप्लाई

 +$851.  श्री  कादम्यर  :  जनादंग  :  क्या  कि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किसानों  को  गारन्टीशुदा  उन्‍नत  किस्म  के  बीजों  के  वितरण  के  लिए  क्‍या  प्रबन्ध  किये
 गये

 क्‍या  फसल  बीमा  योजना  के  अंतगंत  अच्छे  किस्म  के  बीजों  का  वितरण  किया  जाता
 ओर

 कम  से  कम  गेहूं  ओर  कपास  जंसी  फसलों  के  बीजो  का  वितरण  केवल  सरकारी

 डिपुओं  के  माध्यम  से  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?  हु

 कृषि  मंत्री  मजन  :  प्रमाणित/अच्छी  क्वालिटी  के  बीजों  का  उत्पादन  और
 उनका  किसानों  को  वितरण  मूल  कृप  से  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी  बीजों  का  उत्पादन  राज्य

 राज्यों  के  सरकारी  बीज  प्राइवेट  बीज  कग्पनियों  आदि  ज॑से  संस्थानों  के  माध्यम  से
 किया  जाता  है  ।  राष्ट्रीय  बीज  निगम  तथा  भारतीय  राज्य  फार्म  निगम  ज॑ंसी  राष्ट्रीय  एजेंसयां
 उनके  प्रयासों  में  उनकी  मदद  करती  हैं  ।

 नहीं  ।

 बिक्षेष  खाश्चान्न  उत्पादन  विज्वेष  चावल  उत्पादन  कार्यक्रम  ओर  गहन  कपास
 विकास  कायेंक्रम  जंसी  विभिन्‍न  केन्द्रीय क्षेत्री  य/केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  के  माध्यम  से  गेहूं
 और  कपास  जैसी  फसलों  के  बीजों  के  मिनिकिट  वितरित  किए  जाते  हैं  ।  कुछ  राज्य  सरकारें  सरकारी

 डिपुओं  के  जरिए  मी  बीज  वितरित  कर  रही  हैं  ।

 कोटनाकी  दवाइयों  के  उफयोग  संबंधी  अनर्ओो  समिति

 +852,  हा०  जो०  विजय  रामाराब  :

 डा०  थी ०  एस  ०  झलेश  ;

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  बनर्जी  समिति  को  वर्ष  1986  और  वर्ष  1987  में  प्राप्त  रिपोर्टों  के  बारे

 में  अपने  नि्नंव  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया
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 उत्तर  44  199

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्‍या  इन  रिपोर्टों  कों  सावंजनिक  रूप'से  प्रकाशित  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  7?

 कृषि  मंत्रो  मजन  :  डा०  एस०  एन०  बनर्जी  की  अध्यक्षता  में  विशेषज्ञ
 समिति  ने  कीटनाशियों  के  संबंध  में  1986  और  1987  में  दो  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कीं  ।  बी०  एच०  सी०

 के  संबंध  में  निर्णय  लिया  जा  चुका

 सरकार  ने  फंसला  किया  है  कि  :

 (1)  कृषि  और  जनस्वास्थ्य  में  बी०  एच०  सी०  के  इस्तेमाल  को  वतंमान  तक  प्रतिबन्धित
 किया  जाए  ;

 (2)  बी०  एच०  सी०  की  विनिर्माण  क्षमंतां  की  वर्तमान  स्तर  पर  रंथा

 (3)  सब्जियों  ओर  तिलहन  फसलों  पर  और  दालीं  आदि  के  संरक्षण  के  लिए
 किए  जाने  वाले  बी०  एच०  सी०  के  इस्तेमाल  को  प्रतिबन्धित  किया  जाना

 और  सरकार  द्वारा  इन  रिपोर्टों  के सावंजनिक  बनाने  के  प्रश्न  का  निर्णय  सभी
 रिपोर्टों  पर  निर्णय  लिए  जाने  के  बाद  लिया  जाएगा  ।

 लौह  अयश्क  को  का  अम्द  होला

 +853,  श्री  चिन्तामणि  लषेना  :  क्‍या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  ब:.ने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बड़ी  संख्या  में  लौह  अथस्क  की  खामें  बन्द  करनी  पड़ीं  और  मजदूरों  की  छंटनी

 हुई
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  समस्या  के  समाधान  और  यह  सुनिश्चित  करने  के  *.ए  का  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं
 कि  आगामी  वर्षों  में  लौह  अयस्क  के  उत्पादन  में  कमी  न  आए  ?

 ऊर्जा  मंत्री  वर्सल  :  देश  में  नेक  लीह  अयस्क  खाने  दस्कात  छोर  खान
 मंत्रालय  देश  में  मिजी  लौह  अयस्क  खातों  से  संबंधित  जानक्तरी  नहों  बिह्वर  और  उज्ीसा में
 कुछ  लोह  अयस्क  खातों  के  अन्द  होने  के  बारे  में  सूचना  मिली  है  ।

 प्रत्येक  खानों  के  बन्द  होने  से  संबंधित  विशिष्ट  कारणों  का  पता  नहीं
 विगत  कुछ  वर्षो  में  लोह  अरजस्क  को  शिश्षण-ऋण्डी  ऋग्द  हती  बोर  इसके  फ्र्तश्म्ामस्वरूप  पिछले  वर्ष  की

 तुलना  में  वर्ष  1987-88  में  कुल  निर्यात  की  मात्रा  में  लगभग  40  जाक्ल  ट्न्न  की  कमी  इससे
 ब्ष  1988-89  के  दौरान  खान  एवं  खनिज  व्यापार  निगम  को  बिहार-उड़ीसा  क्षेत्र  से  कम  माल
 उठाने  के  लिए  विवज्ञ  होना  पड़ा  जिससे  कुछ  जो  पूर्णतया  खौन  खनिज  व्यापार  निगम
 द्वारा  निर्यात  प्रयोजनों  पर  निर्मर  करंही  पर  अभप्व  पड़ा  हो  ।

 देश  की  निजी  लौह  अयस्क  क्ष्वानें  सुख्बतया  खान  एवं  खनिज  व्यापार  निमम  की  एजेंसी
 के  माध्यम  से  निर्यात  मण्डी  के  लिए  व्यवस्था  करती  पिछले  कुछ  वर्षों  में  अन्तर्स्स्ट्रीय  डेह्‌
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 अयस्क  मण्डो  मन्‍्द  रही  ।  तश्रापि  हाल  इस्पात  उद्योग  में  विश्व  व्यापी  उछाल  भ्रामे  से  अन्तर्राष्ट्रीय
 लोह  अयह्क-मण्डी  उल्लेखनीय  सुप्रार  हुआ  परिणामस्वरूप  वर्ष  1988-89  के  दौरान
 निर्यात  की  मात्रा  में  वृद्धि  हुई  है  तथा  वर्ष  1989-90  के  लिए  व्धित  आर्डर  दिए  गए  हैं  ।

 पेद्रोयਂ  विज्ञालयों  में  त्रि  ककया  फसल  साथ  करवा

 डा०  सुधोर  राय  :

 श्रीमती  गीता  मुख्तर्जो  :

 क्या  मानव  संस्राघन  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  लिए  वर्ष  के  दौरान  लागू  किये  गये
 त्रिमाषा  सूत्र  में  वर्ष  1989-90  के  शिक्षा  सत्र  में  कोई  परिबतंन  करने  का  विचार  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सानव  संसाकन  विकास  मंझो  पी०  शिव  :  ओर  (a),  सभी  केन्द्रीय  विद्यालय
 केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  से  सम्बद्ध  अतः  वे  केन्द्रीय  माध्यमिक
 शिक्षा  बोडे  द्वारा  अध्यकन  -  की  योजना  का  अनुसरण  करते  ने
 माध्यमिक  कक्षाओं  के  लिए  अध्ययन  की  अपनी  योजना  को  1988  में  संशोधित  किया
 जिसमें  तक  प्रंग्रेजी  तथा  एक  आधुनिक  भारतीय  '  भाषा  के  अध्ययन  की  जरूरत
 है  ।  संस्कृत  का  अध्ययन  हिन्दी  स्तरीय  पाठ्यक्रम  के  माग  के  रूप  में  किया  जाना  था  ।  केन्द्रीय
 विद्यालयों  ने  1988-89  में  अध्ययन  की  इस  योजना  का  क्रियान्वयन  आरम्म  किया  इसके
 समक्ष  दायर  की  गई  याचिका  उच्चतम  न्यायालक  ने  के०मक्ा०  शि०्बो०  की  अध्यवन  की  इसकी
 संशोधित्तਂ  योजना  के  क्रिज्ञाल्ययत्  पर  रोक  लक्नाते  हुए  17.3,89  को  एक  अन्तिम  आदेश  पास  किया
 है  ।  न्यायालय  के  इस  निर्देश  के  अनुसरण  केन्द्रीय  विद्यालयों  को  1988  से  पूव॑
 भाषाओं  के  अध्यापन  के  संबंध  में  क्‍या  व्याप्त  स्थिति  को  बनाये  रखने  के  लिए  अनुदेश  दिए
 गये  हैं  ।

 कृषि  सेवा  केन्धों  को  दिये  गये  ऋणों  पर  व्याज  माफ  करना

 +855,  श्री  एम०  रघुमा  रेड्डो  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1982  में  वाणिज्यिक  बकोें  को  यह  निर्दक्ष-देने  का  प्रस्ताव  था  कि  कृषि  सेवा
 केन्द्र  योज  ना  से  सम्बद्ध  क्षि  उद्यमियों  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  कृषि  सेवा  केन्द्रों  को
 दिये  गये  ऋणों  पर  ब्याज  माफ  कर  दिया  जाए  ;

 यदि  तो  क्‍या  वाणिज्यक  बेंकों  द्वारा  इस  बीच  ब्याज  माफ  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  अनुवर्ती  कायंवाही  को  गई  है  ?

 कृषि  मंजी  भजन  :  जी  हां  ।

 बेों विचार-विमर्श  करने  के  बाद  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  ब्याज  माफ  करने  के  लिए  बे
 को  सामाम्य  अनुदेश  जारी  न  किए  जाएं  क्‍योंकि  बैक  समात्र  रूप  से  सभी  मामलों  में  ब्याज  बटूटे  खाते
 में  डालने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  ।

 अ
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 सर्वोच्च  न्यायालय  ने  मारत  सरकार  को  यह  भ्नुदेश  दिया  कि  वे  सभी  पारियों  से

 परामर्श  करके  उन्हें  निश्चित  योजना  प्रस्तुत  करें  ताकि  सही  तरीके  से  समस्या  का  समाचान  किक

 जा  सके  ।

 आठलों  योजना  के  केशीव  विज्ञालय  लखोसना

 +856,  झो  बी०  बी०  रमेया  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  बालक  ओर  बालिकाओं  के  लिए  होस्टल

 सुविधा  वाले  कितने  तथा  बिना  होस्टल  सुविधा  वाले  कितने  केन्द्रीय  विद्यालय  खोले  जाने  की

 सम्मावना  और

 इस  प्रयोजना्थ  कितनी  राशि  का  आबंटन  किया  जायेगा  ?

 सानथ  संसाधन  विकास  मंत्री  पो०  ज्षिव  :  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि
 के  दौरान  खोले  जाने  वाले  केन्द्रीय  विद्यालयों  की  संख्या  के  संबंध  में  अमी  तक  कोई  निर्णय  नहीं
 लिया  गया  है  |

 केन्द्रीय  विद्यालयों  की  आवश्यकताओं  को  वर्षानुबर्ष  के  आधार  पर  केन्द्रीय  सरकार  के
 योजनेत्तर  बजट  में  से  वहन  किया  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान
 कोई  योजनागत  प्रावधान  नहीं  होगा  ।

 केरल  कृषि  मन्‍नूथो  को  विकास  सहायता

 +857,  झओी  वकक्‍कस  पुराथोसबवन  :  क्या  कृधि  मंत्री  यह  बताने  की  क्रृपा  करेगे  कि  :

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केरल  कृषि
 मन्‍्नूथी  को  विकास  सहायता  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  का  आवंटन  किया

 घनराशि  का  आवंटन  किन-किन  परियोजनाओं  के  लिए  किया  गया  और

 अब  तक  कितनी  घनराशि  उपलब्ध  कराई  गई  है  ?

 कृषि  मंत्री  भजन  :  465.26  लाख  रुपये  ।

 ()  कृषि  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  तथा  और

 (7)  राष्ट्रीय  कृषि  अनुसंघान  प्रायोजना  के  लिये  ।

 370.69  लाख  रुपये  ।

 बिल्ली  में  इंदिरा  गांधी  मुक्त  विश्वविद्यालय  के  मवन  का  निर्माण

 +#857,  श्रीमती  जयन्तो  पटनायक  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  इंदिरा  गांधी  मुक्त  विश्वविद्यालय  के  भवन  का  निर्माण  किपा  था

 यदि  तो  यह  कार्य  कब  शुरू  हुआ  था  ओर  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  और
 कितनी  घनराष्टि  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  गयी
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 जऊपपफ  ८  जप  लिये

 इस  भवन  के  निर्माण  के  लिये  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गयी  थी  भोर  कितनी
 धनराशि  खर्च  की  और

 यह  निर्माण  कायं  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  पो०  झिव  :  और  दिल्ली  में  इन्दिरा
 गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  के  मुख्य  भवनों  का  निर्माण  कार्य  अमी  तक  शुरू  नहीं  किया  गया

 इन  मवनों  का  निर्माण  का  झुरू  किये  जाने  विष्वविद्यालय  ने  परिसर  में  कुछ  भ्रद्ध
 स्थायी  इमारतों  का  निर्माण  करने  का  निश्चय  कर  लिया  जो  छुरू  में  कार्यालयों  के  लिये  उपयोग
 की  जाएंगी  और  इसके  बाद  में  इनका  उपयोग  कार्यशालाशों  इत्यादि  के  रूप  में  किया
 जायेगा  ।  तदनुसार  लगभग  1,20,000  वर्ग  फीट  निर्मित  क्षेत्र  के  निर्माण  का  ठेका  एक  सरकारी

 मंससं  हिन्दुस्तान  प्रेफेब  लिमिटेड  को  सौंपा  गया  कार्य  सितम्बर  1988  में  शुरू  किया
 गया  ।

 और  अद्धं  स्थायी  इमारतों  के  निर्माण  की  कुल  अनुमानित  लागत  लगभग  2  63
 करोड़  रुपये  है  ।  इसमें  से अब  तक  1.69  करोड़  रुपये  खर्च  किये  जा  चुके  निर्माण  कार्य

 1989  के  अन्त  तक  पूर्ण  होने  की  सम्भावना  है  ।

 यूनाइटेड  नेझन्स  कान्क्रस  आन  ट्रेड  एण्ड  डिवलपमेंट  का  समुत्री  पोत  का्सिकों  को
 प्रशिक्षण  देने  का  प्रस्ताव

 +859.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे

 क्‍या  देश  को  समुद्री  पोत  कामिकों  की  अत्यधिक  कमी  का  सामना  करना  पड़  रहा

 देश  में  समुद्री  पोत  काभिकों  को  कितने  संस्थान  प्रशिक्षण  दे  रहे  हैं

 क्‍या  यूनाइटेड  नेशन्स  कान्फरोस  ऑन  ट्रेड  एण्ड  डिवेलपमेंट  ने  समुद्री  पोत  काभिकों  को

 प्रशिक्षण  देने  के  लिये  तकनीकी  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  प्रस्तावित  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जस-सूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राजेश  :  मारतीय  नौवहन
 निगम  सहित  इंडियन  नेशनल  शिपओनस  एसोसिएशन  ने  म्ेन्ट  नेवी  कार्मिकों  को  विदेशी  जहाजों
 पर  लगाने  के  कारण  अधिकारियों  की  कमी  होने  की  सूचना  दी

 मेरीटाइम  कार्िकों  को  समुद्रपूर्व  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  सरकार  द्वारा  संचालित  दो

 मेरीटाइम  प्रशिक्षण  संख्यान

 नहीं  ।

 और  ().  प्रइन  नहीं  उठते  ।
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 हु  पाकिस्तान को  लेलों  में  मारतीय  रा्किसਂ

 *860,  भरी  एम०  वी०  धज्रशेलर  मर्ति
 श्री  बो०  शोनिवास  प्रसाद  :

 क्या  विदेश  मंत्री  की  क॒पा  कररेंगेह  कि  :

 क्‍या  नई  दिल्ली  स्थित  पाकिस्तानी  दूतावास  ने  भारत  सरकार  द्वारा  पाकिस्तान  की

 जैलों  में  मारतीय  राष्ट्रिकों  के  बारे  में  लगाए  गये  आरोपों  का:खंडन  किया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्षिया

 क्‍या  सरकार-का  इस  संबंध  में  पाकिस्तानी  सरकार  बातचीत  करने का  विचार
 ओः

 यंदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  मंत्री  पी०  बों०  नरसह  नई  दिल्‍ली  स्थित  पाकिस्तान  के  राजदूतावास
 ने  उस  कथित  वक्तव्य  का  खंडन  किया  है  जो  इस्लामाबाद  में  भारत  के  राजदूतावास  के  किसी
 अधिकारी  द्वारा  दिया  गया  बताया  गया  है  ओर  जिसमें  पाकिस्तानी  जैलों  में  मारतीय  राष्ट्रिकों  के
 प्रएन  पर  पाकिस्तान  के  दृष्टिकोण  को  आलोचज़ा  की  गई  असल  बात  यह  .  कि  ऐसा  कोई
 वक्तव्य  दिया  ही  नहीं  गया  था  ।

 से  चूंकि  भारतीय  राजदूतावास  के  किसी  अधिकारी  ने  ऐसा  कोई  वक्तव्य  दिया
 ही  इनका  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 जम्मू  और  कइमीर  में  राष्ट्रीय  प्रमोण  रोजग्रार  कार्यक्रम  के  अम्तररंत

 भगतान  न  किये  जाने  के  बारे  में  शिकायतें

 7964.  श्री  मोहम्मद  अयूब८ख्त॑  :  क्‍या  छृक्‍क्षि  मंत्री  यह  बताने-की  क॒पा  करेंगे कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  (ग्राबीभ:विक्नस  ने-जुन व  1988  में  जम्म  ओऔज़  कश्मीर
 सरकार से  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  वेतन  का  भुगतान  न  करने  तथा  बंमहांग
 नागोटे  जिला  ऊघमपुर  के  पवंतीय  क्षेत्रों  में  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के
 अन्तमंत  जाली  वित्त  संबंधी  मम्प्नलों  के.बा  कोर्द  मडंसी

 यदि  तो  इस  संबंध  में  प्राप्त  हुई  रिपोर्ट  का  ब्फौरा  क्‍या

 क्या  सलाल  और  सावालकोट  पन्त  बिजली  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  संबंध  में

 इस  क्षेत्र में  अन्य  कार्यों  को  ध्यान  में  रख्ते  हुग्रे  राष्ट्रीय  परियोजना  के  साथ-साथ  हो  विकास  के

 बुनियादी  ढांचे  सहित  सामान्य  विकास  गतिविधियों  को  आपस  में  जोड़ने  की  भ्रावश्यकक़ा  गौर  .

 वया  इन  पवंतीय  क्षेत्रों  में  समेकित  ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार
 ग्रामीण  भूमिहो

 ३  रो>गार  मारण्टी  |
 र

 ्ण्ट
 |  कायक्रम  और  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  का  कोई

 मूल्यांकन  करने  का  विचार  कियां  गया  है  ?  vere
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 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाथ  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  मारत
 सरकार  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  वेतन का  भ्रुगतानत  ते  करने  तथा  बंमहांग

 खानी-प्म्मेर  जिला  ऊघमपुर  के  पब॑तीय  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के
 अम्तर्गश्न  जाली  विक्त;पोषण  संबंधी  मामलों  के  बारे  में  दो  शिकायतें  प्राप्त  हुई  एक  शिकायत
 1986  में  प्राप्त-हुई  थी  जिसे  1986  .  में  समुचित  कारंवाई  के  लिये  राज्य  सरकार  को  भेज
 बिशा  गया  था|  1988  में  प्राप्त  हुई  दूसरी  शिक्रावत  राज्य  सरकार  को  जुलाई  1988  में  रिपोर्ट
 मेमने.के  लिए  भेजी  गई  थी  ।

 राज्य  सरकार  से  अभी  तक  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 राज्य  सरकार  के  विचार  मालूम  किए  जा  रहे  हैं  ।

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  और  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम का  समवर्ती

 मल्यांकम  पहले  से  ही  पूरे  देश  में  नियमित  रूप  से  किया  जा  रहा  अब  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार
 क्र्यंक्रम  और  क्रमीण  भूमिहीन  रोजगझ्मर  गारंट्री  कार्यक्रम  का  विलय  दिया  गया  और  भ्रब  ये
 नवे  रोजगार  कार्यक्रम  अर्थात्‌  जवाहर  रोजग्रार  योजना  का  अंग  बन  गग्मे  सुखाग्रस्त  क्षेत्र
 बाग्रक्रम  का  मूह्यांकन  शीघ्र  शुरू  विये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 आह  राहत  सहायता  के  लिए  थंजाब  खेत  मजबूर  ओर  पंजाब  किल्तान  समा  के  शापन

 7965.  भरी  रेशुपद  वास्त  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  पंजाब  के  बढ़  से  प्रश्न  वित  लोगों  के  पुनर्वास  और  बाढ़  राहत  सहायता  के  बारे!में
 पंजाब  खेत  मजदूर  यूनियन  और  पंजाब  क्सान  सभा  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है

 ज्ञापन  में  क्या-क्या  मुख्य  मांगें  की  गई  और

 इन  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिन्तिया  है  ?

 कृषि  मंत्रालक-में  कृषि  ओर  सहकारिता  ब्रिमाग  में  राज्य  मन्त्री  डक्‍इ्यामलाल  :
 कल  इस  संबंघ..में  पंजाब  सरकार  को  1.11.1988-  को  कृषक  फोरम  कृषक

 से.एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  था  ।  किसान  फोरम  द्वारा  की  गई-मुख्य  मांगों  और  पंजाब  सरकार  द्वारा
 की  गर्ड  कार्यत्राढ्ी  ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है

 ।  बाढ़  राहत  किये  सहायता  प्राम्त
 करने  ब्रिए  पंजाब  सरक्तर  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  को  ज्ञापन  प्रस्तुत  किये  जाने  भारत  सरकार
 ने:राज्य  सरकार को  बमड़्  राहत  के  लिये  150.30  करोड़  रुपये  के  व्यय  की  अधिकतग्  सीमा  मंजूर
 की
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 विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  में  अग्नि  दुर्घटना

 7966.  श्री  सोड़े  रमेया  :  क्या  इस्पासःऔर  स्मन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  में  हाल  ही  में  अग्नि  काण्ड  से  कितना  नुकसान  हुआ

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  गई  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 और

 संयंत्र  में  भविष्य  में  अग्नि  दुघंटना  दुबारा  होने  से  रोकने  के  लिए  क्या  कदम
 गये  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  वसन्‍्त  :  दिनांक  28-11-1988  को  विज्ञाखापक्तब्रम  इस्पात
 योजना  में  लगी  आग  के  आरंभमिक  मूल्यों  तथय  संविदात्मक  दरों  के  आघार  पर  लगभग  1.70
 करोड़  रुपये  को  हानि  हुई  ।

 आग  को  दुघंटना  की  जांच  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  दिनांक  1.12,1988  कोਂ

 नियुक्ति  की  गई  एक  सदस्यीय  जांच  समिति-ने  अपनी  रिपोर्ट  दिनांक  14.1.1989  को  दे  दी  थी  ।
 संक्षेप  में  इसका  निष्कर्ष  यह  था  कि  वे्डिग  अथवा  गेंस  काटने  संबंधी  प्रचालन  कार्य  में  कार्यरत
 कामगारों  की  लापरवाही  के  कारण  आम  लगी  ।  समिति  ने  आग  लगने  का  कारण  तोड़फोड़  अथवा
 बिजली  साट्टं  सकिट  होने  से  स्पष्ट  रूप  से  इंकार  किया  है  ।

 )  परियोजना  के  प्राधिकारियों  द्वारा  कार्यान्‍्वयव  के  लिए  प्रस्तावित

 ()  सुरक्षा  एवं  बचाव  पूर्वापायों  को  कड़ाई  से  करना  ।

 (1)  सुरक्षा  इंजीनियरी  विश्वाग  को  मजबूत  बनाना  ।

 (iii)  रात  और  दिन  दोनों  समय  गहती  बढ़ाना  ।

 (iv)  आग  बुकाने  के  उपायों  के  बारे  में  काममारों  को  प्रशिक्षण  देनय  ।

 (५)  संयंत्र  के  कुछेक  संवेदनशील  क्षेत्रों  में  धूम्रपान  १२  पूर्ण  पाबन्दी

 अथिग  सिस्टम  की  समग्र-समय  पर  जांच  करना  ।

 भारतोय  इस्पात  प्राधिकरण  लिसिठेड  का  अज़रोकी
 प्ररामशश  सेवा  कम्बनी'को  ठेका

 7967,  श्री  सनत  कुमार  संडल  :  क्‍या  इस्पात/ओड  र्वान्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  ले  पर्यावरण  क्लोरः  मारतीय  इस्पात
 प्राधिकरण  के  इस्पात  संयंत्र  के  व्यवसायजन्य  रोमों  के  क्षेज  में  भारतीय  परामर्श  सेवा  कम्पनी  को  ठका
 दिया  है  ;  ओर

 यदे  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ओर  तत्संबंधी  व्योरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रो  बसन्‍्त  :  ओर  इस्पात  संयंत्रों  में  सुरक्षा  एवं  व्यावसायिक
 स्वास्थ्य  के  संबंध  यन  करने  तथा  इस्पात  संयंत्रों  में  अधिक  सरक्षा  वाले  पर्वावरण को  बनाने  में
 सहायता  देने  वाले  उपायों  के  बारे  में  सकऋाव  देने  के

 ”
 ने  1986  में  मेंस  आर्थर  डी०

 लिटल को  कार्य  पर  लगाया  रद  कदम  उठाये

 44
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 मंसस  आर्थर:डी०  की  ज्याफक  विकेक्शता  ओर  सलब्छे  क्रो  मददे  रखते  हुए
 द्वारा  उन्हें  यह  कार्य  दिया  गया  मंससे  डी०  लिटल  का  मारतीय  सहयोगी  मंसर्स

 भारत  टेकनोलौजिज  अध्ययन  कार्य  पूरा  हो  गया  है  तथा  कार्यान्वयन  के  लिए  कदम  उठाये  जा

 रहे  हैं  ।

 भारतीम  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  क्र  संयंत्रों  में  प्रदूषण  निमंत्रण  के  सिए
 आस्ट्रेलिया  की  परामझ  कम्पनियों  को  ठेका

 7968,  श्री  पोयूष  तिरकी  :  क्‍या  इस्पात  और  श्वानर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  चार  इस्पात  संयंत्रों  में  पर्यावरण  संंधी
 व्यवस्था  और  प्रद्बषण  नियंत्रण  हेतु  एक  मास्टर  प्लान  के  बिकास-के  लिए  आस्ट्रेलिया  की  दो
 नियरी  परामझं  सेवा  कम्पनियों  को  ठेका  दिया  गया

 यदि  तो  इस  ठेके  की  शर्तों  सहित  इसका  पूर्ण  ब्योरा  क्‍या

 ठेके  के  लिए  निविदायें  भेजने  वाली  अन्य  अन्तर्राष्ट्रीय  परामर्श  सेवा  कम्पनियों  का  ब्यौरा

 क्‍या

 आस्ट्रेलिया  की  उक्त  पर  मर्श  सेवा  कम्पनियों  के  भारतीय  एजेन्टों  के  क्‍या  नाम

 ठेके  में  शामिल  किये  गये  कार्यों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  भम्त्री  वसन्‍्त  :  भोर  विद्व  बंक  द्वारा  स्वीकृत  तकमीकी

 यता  ऋण  के  अन्तयंत  के  एकीकृत  इस्पात  के  कारखानों  में  पर्यावरण  प्रंधन्धन  तथा  प्रदूषण
 नियंत्रण  पर  परामर्शी  अध्यवन  करने  के  लिए  इसमे  मैसर्स  वी०एच०पी०  इंजीनियरिश  प्राइवेट
 हंड  ओर  किंतहिल  इंजीनियसे  प्रा०  लिमिटेड  जो  आस्ट्रेलिया  का  संगुक्त  उद्यम  के  सांथ  एंक
 कशार  किया  है  ।

 इस  समभोौते  की  शर्तें  विश्व  बँक  द्वारा  निर्धारित  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  अनुकूल  हैं  ।  सिफारिशों
 को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  अपेक्षित  समय  सहित  अध्ययन  की  अवधि  इसको  आरम्भ  करने  की
 तारीख  से  23  महीने  की  है  ।

 दो  अन्य  अस्तर्रष्टीय  जिकीम  बोली  माणग  लिया  था--वे
 मेससे  यू७ई  बसी  इन्‍्बारनमेंटल  पिरूटम्स  अरई.“एन,सी  अथा  बरस  सजिछिश  स्टज

 रेशन  यू०के०  ।

 अस्ट्रेलियार्द  परामश्षंदाताओं  ने  घोषित  किमर  है  कि  ठके  के  सम्बन्ध  में  उनका  कोई
 भारतीय  एजेन्ट  नहीं  है  ।

 ढेके  में  ज्लामिल  किए  गए  कार्यकलाप  गे  के  कारखानों  तथा  निजी  खानों  में

 प्रदूषण  स्तरों  का  मूल्यांकन  व्यापक  प्रदूषण  मा-नर्टरिंग  तंत्र  की  स्थापना  उपय्रुक्त
 प्रदूषण  नियंत्रण  उपायों  की  सिफोरिश  करना  तथा  एक  व्यापक  पर्यावरण  प्रबन्धन  कायंक्रम  तैयार
 करना  ।

 बड़
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 दिल्ली  परिबहन  निगम  के  नियसित  झोर  देनिक  विहाड़ो  के  कर्मचारियों  को  सेवाओं  को

 समाप्त  करना
 ह

 7969,  श्री  गंगा  राम  :  क्या  जल-मूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 दिल्ली  परिवहन  निगम  में  श्रेणीवार  कुल  कितने  नियमित  तथा  दैनिक  दिहाड़ी  वाले
 जिनकी  240  दिन  से  अधिक  की  सेवा  की  वर्ष  1988  में  तथा  1989  अब

 सेवायें  समाप्त  की  गई

 प्रत्येक  श्रेणी  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जन  जातियों  के  कर्मचारियों  की  संख्या

 इन  कमंचारियों  की  सेवाओं  की  समाप्ति  के  बाद  श्रंणी  वार  कितने  व्यक्तियों  को  नियमित
 रूप  से  तथा  देनिक  दिहाड़ी  पर  नियुक्त  किया

 हा  1)  इनमें  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जन  जातियों  के  कितने-कितने  लोग  और

 भारक्षित

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 हि  प्रत्येक  श्रेणी  के  पदों  में  भ्ननुसुचित  जातियों/अनुसूचित  जन  जातियों  के  लोगों  के  लिए
 पदों  को  भरने  हेतु  क्या  का्यंवाही  की  गई  है  अथवा  की  जा  रही  है  ? 3

 दिल्‍ली  परिवहन  निभम  में  1-1-1989  को  स्थिति  के  अनुसार  22%  की  कुल  अपेक्षाओं

 के  मुकाबले  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जन  जातियों  का  प्रतिनिधित्व  23'34%  पर्याप्त
 संख्या  में  अनुसूचित  जाति  के  भ्रम्यिथियों  के  अमाव  में  उनके  लिए  आरक्षित  कोटे  को  पूर्णतः  नहीं
 मरा  जा  सका  और  अनुसूचित  जाति/बनुसूचित  जनजाति  के  बीच  रिक्तियों  के  विनिमय  के  मानकर
 के  अनुसार  रिक्त  स्थानों  को  अनुसूचित  जाति  के  व्यक्तियों  को  नियुक्त  कर  भर  लिया

 गार  अनुसूचित  नाति/अनुसूचित  जन  जाति  के  एसोसिएशन/|संगठन  को  अधिसूचित  कर

 तथा  अखबारों  में  विज्ञापन  के  जरिए  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  उपयुक्त  अभ्यर्थियों  का
 पता  लगाने  के  प्रयास  किए  जाते  हैं  ।

 शिक्षओं  और  य्रुवा  वर्ग  को  वृष  उपलब्ध  भ  होना

 7970,  और  पो०  आर०  कुमारमंगलम  :  क्‍या  कृथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  शि  शुओं  और  युवा  वर्ग  को  दूध  उपलब्ध  न  हो  पाने  के  उनका  मानसिक
 और  क्षारीरिक  स्वास्थ्य  गिर  रहा  है  और  यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाये
 गये

 क्‍या  सरकार  का  सभी  दुग्घ  उत्पादों  पर  तब  तक  प्रतिबंध  लगाने  का  विचार  जब
 तक  कि  जनता  की  दूध  की  भ्रावश्यकता  की  पूर्ति  उचित  मूल्य  पर  पूर्णतः  नहीं  हो  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  बिमान  में  राज्य  मंत्रो  दयाम  लाल  :

 शिक्षुओं  को  पौषणिक  तत्व  संबंधी  आवश्यकताओं  को  स्तन  पान  के  माध्यम  से  पूरा
 किया  जाता  है  भौर  बच्चों  की  शक्ति  संबंधी  तरूरतें  दूध  के  अलावा  भ्रन्य  भ्राहारों  जैसे  घान्यों  भौर
 दालों  के  माध्यम  से  पूरी  की  जाती  हैं  ।  1971-72  से  1987-88  की  अवधि  के  दोरान  यह  अनुमान
 है  कि  दूध  की  प्रतिव्यक्त  उपलब्धता  प्रतिदिन  112  ग्राम  से  बढ़कर  6।  ग्राम  प्रतिदिन  हो  गई  है  ।

 ओर  यद्यपि  दूब  उत्पादों  के  विनिर्माण  पर  पूरी  तरह  रोक  लगाए  जाने  का  कोई
 प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  फिर  मी  सरकार  दूध  की  मांग  को  पूरा  करने  की  प्राथमिकता  देती

 है  ।  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  सहकारी  और  सावंजनिक  क्षेत्र  में  डेरियां  दूध  की  लगातार  अधिक
 मात्रा  बेच  रही

 प्रामीण  क्षेत्रों  मे ंमहिलाओं  के  लिए  शिक्षा

 7971.  श्री  अनन्त  प्रसाद  सेठो  क्या  मानव  संसाघन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में महिलाओं  को  शिक्षा  श्रदान  करने  के  लिए
 समारूयਂ  योजना  आरम्म  करने  में  हुई  प्रगति  का  कोई  मल्यांकन  किया  गया  और

 यदि  तो  यह  योजना  कितने  और  किन-किन  राज्यों  में  शुरू  की  गई  है  तथा
 समाख्यਂ  योजना  के  अन्तगंत  चरणबद्ध  रूप  से  लाये  गए  गांवों  की  संरूपा  जिला-बार
 कितनी  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 पी०  :  नहीं  ।  सामाक्ष्यਂ  परियोजना  को  ओपचारिक  रूप  से
 1988  से  ही  चलाया  गया

 महिला-सामाक्ष्य  परियोजना  में  निम्नलिखित  10  जिलों  को  शामिल  किया

 गुजरात  न  बड़ौदा

 राजकोट

 सकरकान्‍्ता

 कर्नाटक  न  बीदर

 बीजापुर

 मैसूर
 उत्तर  प्रदेश  न  बांदा

 टिहरी  गढ़वाल
 वाराणसी

 सहारनपुर
 इस  स्तर  पर  इन  जिलों  में  संभावी  परियोजना  पदाधिका  रियों  का  अनुस्थापन/प्रशिक्षण  आरम्म

 किया  गया  गांवों  में  इस  कार्यक्रम  का  वास्तविक  कार्यान्वयन  क्षीत्र  आरम्म  होगा  ।
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 शल्घूजलिनिक्म  उत्पस्यक  फ्कक

 7972,  श्री  एन०  :  क्‍या  इस्पात  और  शान  मंत्री  यह  बंताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एल्यूमिनियम  उत्पादक  विमानों  आदि  के  निर्माण  में  काम  आने  वाले
 मिनियम  पूर्जो का  निर्माण  कर  रहे  और

 भदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रो  वसन्‍्त  :  और  विमानों  के  उपकरणों  के  निर्माण  के  लिए
 एल्यूमिनियम  उत्पादक  यूनिटें  हिन्दुस्तान  ऐरोनोटिक्स  लि०  को  एल्यमिनियम  बिलेटों
 एवं  पेंच  आदि  की  आपूर्ति  कर  रही  हैं  ।

 करल  में  साक्षरता

 7973.  श्री  मुल्लापल्लो  रामचन्द्रन  :
 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 केरल  राज्य  में  नवीनतम  उपलब्ध  रिपोर्टों  के  अनुसार  अनपढ़  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या
 कितनी

 केरल  में  कितने  प्रतिक्षत  लोग  साक्षर  ओर

 वर्ष  1988-89  के  दोरान  केरल  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रोढ़  शिक्षा  की  योजनाओं  में  कितनी
 फ्रमति हुई  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एंल०
 र  केरल  राज्य  में  1981  की  जनगणना  रिपोर्ट  के  अनुसार  निरक्षरों

 की  कुल  संख्या  और  साक्षरता  प्रतिशतता  75,29  लाख  भौर  70.24

 1988-89  के  दौरान  राज्य  में  प्रोढ़  शिक्षा  की  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अस्तगगंत  काय  कर

 रहे  5542  केन्द्रों  में  कार्यात्मकता  साक्षारता  प्रदान  करने  के  लिए  1,67,150  प्रौढ़  शिक्षुओं  को
 नामांकित  किया  गया  था  ।

 कन्द्रीय  विद्यालयों  में  उप-प्रधानाचायों  के  रिक्त  पद

 7974.  ञी  भानवेन्द्र  सिह  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  विद्यालयों  में  20  1988  और  1  1989  की  स्थिति  के
 उप-प्रधानाचार्यों  के  रिक्त  पड़े  पदों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 20  1988  के  बाद  आज  तक  भरे  गए  रिक्त  पदों  और  उन्हें  मरने  के  लिए
 अपनाए  गए  तरीके  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  पत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 पी०  :  20.11.1888  तथा  1.4,1989  की  यथास्थिति  के  अमुसार  रिक्त  पड़े
 चारों  के  पदों  की  संख्या  मिध्नलिखित
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 दिनांक
 ्््ि

 20.11.88  44

 1.4.89  2?

 उप-प्रधानाचार्यों  के  44  पदों  को  पदोन्नति  द्वारा  मरा  गया

 एल्यूसिनियम  के  भूल्थों  में  बद्धि

 7975.  डा०  बोी०  एल०  होलेश  :  क्‍या  इस्पात  और  स्थान  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे

 क्‍या  एल्यूमिनियम  के  मूल्य  और  घवितरण  पर  |  1989  से  नियन्त्रण  हटाने  के
 बाद  एल्यूमिनियम  के  मूल्यों  में  ब्रद्धि  हुई

 यदि  को  ख्नरकार  इस  को  नियन्त्रण  करने  के  क्या  कदम  उठाने  का

 विचार  और

 एल्यूमिनियम  छोटे  उद्योगों  विशेषकर  एल्यूमिनियस  के  बतंन
 बनाने  वाले  उद्योगों  जेसे  वास्तविक  प्रयोक्ताओं  को  एल्यूमिनियम  की  शीर्टे  किस  प्रकार  सप्लाई

 €

 ऊर्जा  मंत्री  वंसन्‍्त  और  एल्यूमिप्तियम  कें  प्राथमिक  उत्पादकों  द्वारा
 एल्यमिनियम  घातु  पिंडों  का  फैक्ट्री  बाहूय  मूल्य  सामान्यतः  लगमग  2  से  3  रु०  प्रति  ककिलेश्ाम
 बढ़ाये  जाने  की  खबर  जबकि  उत्पाद  छुल्क  में  वृद्धि  जो  लगमग  3  to  प्रति  किलोग्राम  के

 बावजूद  खुले  बाजार  मूल्य  में  गिरावट  का  रुख  देखने  में  आया  यह  मी  सूचना  है  कि
 मिनियम  पर  नियन्त्रण  समाप्ति  के  प्राथमिक  उत्पादकों  ने  रौल्ड  एक्सट्रजनों  ज॑से
 निर्मित  सामान  का  फैक्ट्री  बाहूय  मूल्य  बढ़ाया  है  ।  बाजार  में  स्थायित्व  की  प्रक्रिया  आ  रही

 नेशनल  एल्यूमिनियम  कंपनी  ए  ल्यूमिनियम  बतंन  निर्माताओं  सहित  ल  घु  स्तरीय
 खपत-कर्त्ताओं  को  पूर्व  में  उनकी  मांग  और  खरीद  के  आघार  पर  एल्यूमिनियम  सिल्लियों  की  आपूर्ति
 करती  है  ।  नाल्‍्को  द्वारा  विभिन्‍न  खपत  कर्त्ताओं  को  उनकी  जरूरत  के  मूल्यांकन  तथा  मांग-पत्र  की

 संवीक्षा  के  धात्तु  का  आवंटन  क्रिकक  जात्ता  जिसमें  वाप़ि#ज्यक  श्रंणी  के  एल्यूमिनियम  घातु 5.
 I कै  तैयार  सस्‍्टाक  का  ध्यान  रखा  जाता

 आंध्र  प्रदेश  में  प्रभाज  का  उत्पादन

 7976,  थी  टी०  बाल  गौड़  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  आन्ध्न  प्रदेश  में  अनाज  के  उत्पादन  में  उल्लिखित  सुधार

 हुअ  और  '

 यदि  ती  तत्संबंधी  व्योरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :  (+)
 और  1985-86,  1986-87  और  1987-88  के  दोरान  आंध्र  प्रदेश  में  घान्यों  का  उत्पादन  क्रमशः
 97°5,  85.5,  और  90.5  लाख  मीटरी  टन  हुआ  था  ।  प्रारम्मिक  अनुमानों  के  1988-89  के
 दौरान  इस  राज्य  में  धान्यों  का  सम्श्नावित  उत्पादन  पिछले  क्यों  में  हुए  उत्पादन  से  काफी  अधिक

 होने  की  आज्ञा
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 आदिलासो  उच-योजता  क्षेत्रों  में  पोलिटक्तोक  कालेजों  का  खोला  जाना

 7977.  श्री  मानक्रास  सोडो  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 क्‍या  देश  के  आदिवासी  उपयोज़्न-क्षेत्रों  में  पोछिढेकनीक  कालेजों  को  खोलने  हेतु  वित्तीय

 वर्ष  1989-90  के  बजट  में  कोई  घनराशि  रखी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 आदिवासी  उप-योजना  क्षेत्रों  में ऐसा  कालेज  खोलने  हेलु  क्या  मानदंड  है  ?

 सानव  संसाधम  विकास  मंत्रासय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राश्ष्य  मंत्री  एल०
 पो०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न॑  नहीं  उठता  ।

 कक  A  )  शअ्रश्न  नहीं  उठता  ।

 शिक्षा  विल्लो  में  आरक्षित  पढें  का  मरा  जाना

 '

 7978.  श्री  मोरिस  कुजर  :  क्‍या  मानव  संसाधन  बिकास  मंत्री  यह  यताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शिक्षा  दिल्ली  प्रशासन  के  अन्तगंत  अनुसूचित  जन-जातियों  के  लोगों  के

 लिए  आरक्षित  काफी  संख्या  में  शंक्षिक  और  गेर-शक्षिक  पदों  पर  इस  निदेशालय  में  कार्यरत

 सूचित  जनजातियों  के  कमंचारियों  की  उपेक्षा  करके  गैर-अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  को  नियुक्त
 किया  गया  और

 यदि  हाँ,.तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ओर  इसके  क्‍या  कारण  हें  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  एल०
 पी०  :  नहीं  ।  शिक्षा  निदेशालय  में  रखे  गये  रोस्टर  के  अनुसार  पद  भरे  जाते
 आरक्षित  पद  रोस्टर  के  अनुसार  तमी  भरे  जाते  हैं  जब॒  कमी  आरक्षित  वर्गों  से उपयुक्त  उम्मीदवार
 उपलब्ध  होते

 हैं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 महाराष्ट्र  में  खाद  प्रसंस्करण  एककों  को  स्थापना  करने  हेतु  आवेदन-पत्र

 7979,  श्री  प्रकाश  वो०  पाटिल  :  क्‍या  खाद  असंस्करण  उद्योम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  सरकार  राज्य  में  खाद्य  प्रसंस्करण  एककों  को  स्थापना  हेतु  कितने  अवेदन
 पत्र  भेजे  न

 इन  आवेदन  पक्रों  में  से  कितनों  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऐसे  एकक  लगाने  का  प्रस्ताव
 है  तथा  प्रस्तावित  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  क्या  और
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 इनमें  से  कितने  आवेदन-पत्रों  को  स्ढीकृति  अदान  कर  है और  शेष  को  कब  तक
 स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  जाएगी

 ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उच्चोग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनवीश
 :

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  के  पंटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
 दवा  *  त

 दिल्ली  के  सहायता  प्राप्त  अथवा  गर-सहायता  प्राप्त  विधालयों  के
 लेखा-प्रोक्षित  लेखें

 7980.  श्री  के०  एन०  प्रधान  :  क्‍या  मात्र  संसाधन  क्िकाम्न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  ॥
 ॥

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  स्कूल  1973  छी  ध्लाया  18(5)  झे  अन्तगंत  प्रत्येक

 स्कूल  के  चाहे  सहायता  फ्राप्त  स्कूल  हो  अथवा  बिना  सहाय्रता  के  चल  हो  ;  यह
 अनिवायं  है  कि  वह  प्रत्येक  वर्ष  अपने  लेखा  परीक्षित  लेखे  निदेशक  को  प्रस्तुत  करेगा

 ध  +  प्र

 हःः
 यदि  तो  क्‍या  दिल्‍ली  में  कुछ  स्कूललें  ने  फ्छले  कई  बषों  .  से  अपूने  लेज्ना  परीक्षित  लेखे

 प्रस्तुत  नहीं  किए  हैं  ओर  वे  निदेशक  की  पूर्व  अनुमति  के  बिल्ा  मारी  शुल्क  वश्नुल  कर  रहे
 यदि  तो  तसरसंबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गेई  हैं  अथवा  किए  जाने  का
 विचार  है  ?  ध्क

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्ररक्तय  में  स्‍झ्लिक्षा  तथा  संस्कृति  विज्रायों  में  राज्य  सन्‍्त्री  एल्०
 वो०  :  जी  हि  ।

 से  यूचना  ज्य  ए्हीजक़ेओोए,भ्रया,पदज़  पर  सख़  द्री

 पाकिस्तान  क॑  गंह  मेरत्री  के  सोथ  हुईं  बातजेते  के  फरेणाम

 7981,  श्री  कृष्ण  सिह  :  क्‍या  विदेश्ष  मंत्री  यह  बताने  का  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पाकिस्तान  के  गृह  मन्त्री  ने  1989  में  मारत  का  दौरा  किया  और

 यदि  तो  विभिन्‍न  विषयों  पर  उनके  साथ  हुई  बातज्जीत  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 विदेश  सन्‍्त्रो  लोे०वी०  नरसह  :  जी,हां  ।  7

 जआपसी  हित  के  मामलों  के  बारे  में  पाकिस्तान  के  आंतरिक  माह्नलों  के  सन्‍्त्री  के  साथ
 विचार-विमशं  में  इस  बात  पर  सहमति  हुई  कि  दोनों  देश  द्विपक्षीय  सम्बन्धों  के  संवर्धन  की  दिध्ष्त  में
 कार्य  करते  रहेंगे  ।

 बच्चों  को  निःशल्क  तथा  अेंनिवाय  शिक्षा  प्रंदागन  करना

 7982.  भ्रो  महेम्ा  सिह  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 ब्ष  1988-89  के  दौरान  दिल्ली  के  ग्रामीण  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  पांच  वर्ष  से  चोदह  वर्ष
 तक  के  बीच  के  आयु  वर्ग  में  पढ़ाई  बीच  में  ही  छोड़ने  वाले  लड़कों  तथा  लड़कियों  को  प्रतिश्ञतता
 कितनी

 9।



 लिखित  उतर  4  1989
 ----

 घरेलू  दुकानों  ओर  फंक्टरी  क्षेत्रों  में  कायंरत  और  मिक्षावृत्ति  में  लगे  बच्चों  की

 प्रतिशतता  कितनी  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  छेसे  समी  बच्चों  को  निःशल्क  एवं  अनिवायं  शिक्षा  प्रदान  कब्ने  तथा

 इन्हें  बलपूर्वंक  रोजगार  एवं  भिक्षाबृत्ति  से  बचाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  !

 सानव  संसाधन  विकास  मनन्‍्त्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विमागों  में  राज्य  मन्त्री  एल०
 ०  :  उपलब्ध  अंद्यंतन  सुचना  के  वेषे  1983-84  मैं  कक्षा  VII  को  सहगण

 पूरा  करने  के  लिए  कक्षां  में  पढ़ाई  बीच  में  छोड़  जाने  वाले  की  दर
 दिल्ली  में  30-33%  के  लिए  27*290,  और  लड़कियों  के  लिए  33-98%)  )

 थे

 वर्ष  1981  की  जनगणना  के  संघ  शासित  प्रदेश/जिला  दिल्ली  में  5-14  व
 की  आयु  वर्ग  के  लगभग  1°76  प्रतिशत  बच्चे  श्राथिक  कॉथेकलापों  में  लगे  हुए  घरेलू
 फैक्टरी  क्षेत्रों  अथवा  भिक्षावृत्ति  में  लगे  बच्चों  कीं  प्रैंतिशतता  उपलब्ध  नहीं

 राष्ट्रीय  शिक्षा  1986  में  वर्ष  1995  तंके  14  वर्ष  की  आंग्रु  तक  के  सभी  बच्चों  के
 नए  नि:शुल्क  अनिवायं  शिक्षा  की  परिकल्पना  की  गई  सरकोर  तथा  स्थानीय  निकायों

 द्वारा  चलाये  जां  रहै  स्कूलों  में  सभी  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  प्रारम्मिक  स्तर  पर  शिक्षा
 निःशुल्क  कर  दी  गई  कामकाजी  बच्चों  और  स्कूलों  से  छोड़  जाने  वाले  बच्चों  के  लिए  उनके

 विधघाजनक  समय  में  अंज्ञवकालिक  शिक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  गर-ओऔपचारिक  शिक्षा  का  एक  बृहद
 कार्यक्रम  चलाया  जा  रहा  राष्ट्रीय  बाल  श्रम  नीति  के  श्रम  विभाग  द्वारा  ऐसे  कुछ
 विशेष  क्षेत्रों  में  अनेक  योजनाएं  आरम्म  की  जा  रही  जहां  श्रमिक  बच्चों  का  बाहुलय  इस
 योजना  के  इस  प्रकार  के  बच्चों  का  गेर:ऑऔपचांरिफ  व्यायसायिक  स्वास्थ्य

 अनुपूरक  पोषण  आहार  आदि  प्रदान  करने  के  लिए  विशेष  स्कूल  स्थापित  किए  गए  हैं  ।

 तिलहनों  के  उत्पादन  के  लिए  प्रमेरिका  के  कोआपरेटिंव  लोग  और
 केनेडियन  हंट  रनेशनल  डेवलपमेंट  एजेन्सी  के  उपहार

 7983.  श्री  एल०  पलाकोंड़ायुड््‌  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  HT  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अमेरिका  के  कोआपरेटिव  लीग  और  केनेडियन  इन्टरनेझनल  डेवेलपमेंट  एजेन्सी  ने
 तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  वर्ष  1980  से  मारी  मात्रा  में  उपहार  दिये  हैं  और  यदि  तो
 तत्संबंधी  वर्ष-वार  ब्यौरा  क्‍या

 ड़ ता

 कया  तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  ये  उपहार  आंध्र  प्रदेश  को  भी  दिये  गये  हैं  ;
 तिलहनों  के  उत्पादन  के  लिये  विभिन्‍न  राज्यों  को  किस  मानदंड  के  अनुसार  घन  दिया

 गया  है
 गत  तीन  बर्षो  के  दोरान  आंघ्र  प्रदेश  को  वर्ष-वार  कितना  घन  वास्तव  में  दिया  गया  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  स्त्री  श्याम  लाख
 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  ने  अपनी  वनस्पति  तेल  परियोजना  तेल  का  पुनभिश्रण  और

 तिलहन  उत्पादन  तथा  विपणनਂ  के  लिए  अमेंरिका  को  कीआपरेटव  लीग  से  अब  तक  1,59,535
 मीटरी  टन  १रिष्कृत  सोयाबीम  दल  और  केनेडियन  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेंसी  से  2,04,527  मीटरी
 टन  अपरिव्कृत  तोरिया  तेल  प्राप्त  किया  उपहार  के  रूप  में  प्राप्त  तेल  का  वर्ण-बार  ब्यौरा  नीचे
 दिया  गया

 ५३
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 बाज  तेल  फ्री  अत  माता

 अमेरिकी  केने  डियन
 वर्ण  कोआपरेटिव  अंतर्राष्ट्रीय  योग

 लीग  विकास  एजेंसी

 1979-80  48368
 _  49368

 1980-81  6513  3260  9773

 198  1-82  26660  26660

 1982-83  2-83  21506  29649  51155

 1983-84  12951  18297  31248

 1984-85  9675  =  9675

 1985-86  न
 20050  20050

 1986-87  21115  85709  106824

 1987-88  11747  19992  31739

 1988-89  जा  27570  27570

 कुल  159535  204527  364062

 जी  हाँ  ।
 राज़्य  के  प्रस्ताव  और  परियोजना  की  प्रगति  के  आधार  पर  निधियां  निर्मुक्त  की

 जाती  हैं  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  इस  परियोजना  के  अन्‍्तगंत  आन्ध्र  प्रदेश  को  808  लाख
 रुपये  निर्मुक्त  किये  गये  हैं  ।  इसका  वर्ष-वार  ब्यौरा  इस  प्रकार

 वर्ष  निर्मुक्त  की  गई  निधि

 रुपये  में

 1986-87  335

 1987-88  157

 1988-89  316

 कुल  808



 लिखित  उत्तर॑  ४4  1989

 आन्भ्र  प्रदेश  में  कलेतक जाल  की  खेली  को  बढावा  देना

 7984.  भरी  भ्ोहरि  राव  :  क्‍या  कषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  आंध्र  प्रदेश  को  केले  भोर  आलू  की  खेती  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अब  तक  कोई
 केन्द्रीय  सहायता  दी  गई

 है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  का  रण  हैं  ?

 कषि  सन्त्रालय  में  कथि  और  सहकारिता  विभाग  में  शाज्य  मंत्रों  इयाम  लाल  :
 से  पंचवर्षीय  योजना  के  आंध्र  प्रदेश  सरकार  को  केले  तथा  आलू  की  खेती

 को  बढ़ावा  देने  के
 लिए  कोई  केन्द्रीय  सहायता  निर्मुक्त  नहीं  की  गई  है  ।

 नासन्दा  स्थित  बौद्ध  बिहार

 7985.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  ग्रह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  के  नालन्दा  जिले  में  बिहार  शरीफ  के  पवंतों  में  स्थित  बौद्ध  बिहार  तेजी  से
 नष्ट  होते  जा  रहे

 क्‍या  वहां  हिन्दू  देवताओं  की  24  प्रतिमाएं  हाल  ही  में  पाई  गई  यदि  तो  ये  किस
 स्थान  पर  रखी  गई  भोर

 सरकार  ने  बोद्ध  बिहारों  के  संरक्षण  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रासय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  बिमागों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 पो०  :  जी  नहीं  ।  बिहार  झरीफ  कस्बे  के  समीप  पहाड़ी  किसी  बुद्ध  बिहार  के  प्रकट
 अवशेष  नहीं  हैं  ।

 भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  के  पास  उक्त  स्थल  पर  कथित  खोज के  बारे  में  कोईं  सूचना
 उपलब्ध  नहीं  है  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।  ।

 केन्द्रीय  हज  सभिति

 7986,  श्री  आर०  जीवरस्नम  :  क्‍या  विदेश्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 केन्द्रीय  हज  स/मति  में  इस  समय  कितने  सदस्य

 क्या  केन्द्रीय  हज  समिति  के  सदस्यों  में  कोई  तमिलनाडु  का  भी  प्रतिनिधि

 यदि  दो  वया  सरकार  वो  कोई  ऐसा  अम्यावेदन  प्राप्त  हुआ  जिसमें  केन्द्रीय  हज
 समिति  में  तमिलनाडु  के  कुछ  व्यवितियों  को  नामांकित  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है

 यदि  तो  ठत्संबंध  ब्यौंरी  क्या  ह ैऔर  सरकार  ने  इस  संबंध  में  अब  तक  क्या  कार्यवाही
 की  और
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 केन्द्रीय  हज  समिति  के  लिए  सदस्यों  क ेचयन  का  मानदण्ड  क्‍या  है  ?

 बिदेहा  संत्रो  पी०  बो०  गरसिह  :  हज  समिति  अधिनियम  1959  की  घारा  4
 के  अनुसार  हज  समिति  के  19  सदस्य  हैं  ।

 नहीं  ।

 हां  ।

 और  लोक  सभा  राज्य  सभा  के  महाराष्ट्र  विधान  सभा  के
 भ्रध्यक्ष  अथवा  महा  राष्ट्र  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  हज  समिति  में  आठ  सदस्यों  के  मनोनयन  में  सरकार

 का  कोई  दखल  नहीं  होता  ।  पदेन  छह  सदस्य  उन  सरकारी  विभागों  द्वारा  नामजद  किए  जाते
 जिनका  वे  प्रतिनिधित्व  करते  16  नामजद  सदस्यों  द्वारा  तीन  सदस्य  सह-योजित  किए  जाते  हैं  ।
 केन्द्र  सरकार  को  ओर  से  दो  सदस्य  संतुलित  क्षेत्रीय  प्रतिनिधित्व  और  हज  यात्रियों  के  हितों  की
 कारगर  निगरानी  का  सुनिश्चय  करने  के  लिए  नामजद  किए  जाते  सरकार  को  संसद  के  कुछ
 सदस्यों  से और  अन्य  लोगों  से  कुछ  ऐसे  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए  जिनमें  यह  सुझाव  दिया  गया  था
 कि  तमिलनाड  से  कुछ  लोगों  को  केन्द्रीय  हज  समिति  में  नामजद  किया  जाना  उल्लिखित
 मानदण्डों  के  आधार  पर  केन्द्रीय  हज  समिति  में  सदस्यों  के  मनोनयन  के  समय  सरकार  ने  इन
 सिफारिशों  पर  यथोचित  ध्यान  दिया  चूंकि  सरकार  सिर्फ  दो  ही  सदस्यों  को  नामजद  कर
 सकती  इसलिए  प्राप्त  समी  अनुरोधों  को  स्थांन  नहीं  दिया  जा  सका  ।

 पंजाब  में  खाद्य  प्रसंस्करण  एकक

 7987.  श्री  कक्षल  चौधरी  :  क्‍या  खाश्ष  प्रसंस्करण  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 )  कया  चालू  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पंजाब  में  कोई  खाद्य  प्रसंस्करण  एकक  स्थापित
 किया  गया  है  अथवा  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  और

 झूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  के  पटल  १२  रख  दी  जाएगी  ।

 उड़ोसा  खनिज  विकास  कम्पनो  लिमिटेड  और  बिसरा  स्टोन

 लाइम  कम्पनो  लिसिटेड  के  कार्यालय  का  स्थातास्तरण

 7988.  श्री  हरिहर  ध्तोरन  :  क्‍या  इस्पात  ओर  छान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ठकुरानी  स्थित  उड़ीसा  खनिज  विकास  कम्पनी  लिमिटेड  और  कलकत्ता

 स्थित  बिसरा  स्टोन  लाइम  कम्पनी  लिमिटेड  को  राउरकेला  अथवा  उड़ीसा  के  किसी  अन्य

 हिस्से  में  स्थानान्तरित  करने  का  विचार

 यदि  तो  इस  बारे  में  अब  तक  क्या  कदम  उठाए
 गए  और

 यदि  तो  क्या  मुख्यालय  को  वर्ष  1989-90  के  दोरान  स्थ।नांतरित  किए  जाने  का

 कोई  प्रस्ताव  है  ?
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 ऊर्जा  संत्रो  क्संत्र  :  और

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कर्नाटक  में  लवणोय  ओर  क्षारोय  मिट्टो  को  कृषि  योग्य  बनाना

 7989.  श्री  श्रोकांतदत्त  नर्रासहराज  वाडियर

 श्री  एच०  जो  रामल  :

 क्या  कृछि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि

 क्‍या  कर्नाटक  में  लवणीय  तथा  क्षारीय  मिट्टी  को  कृषि  योग्य  बनाने  के  लिए  एक
 परियोजना  का  प्रस्ताव  वर्ष  1986  से  स्वीकृति  के  लिए  लम्बित

 यदि  तो  इस  ग्रस्ताव  को  स्वीक्वति-देने  में  द्लिलम्ब  होने  के  क्या  कारण  ओर

 इसे  कब  तक  स्वीकृति  दे  दी  जायेगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इयय्स  लाल  :
 से  कर्नाटक  में  लवणीय  और  क्षारीय  मुद्रा  में  सुधार  करने  का  एक  प्रस्ताव  कर्नाटक  राज्य

 सरकार से  प्राप्त  हुआ  था  |  1987  में  राज्य  सरकार  को  अतिरिक्त  जानकारी  सहित  एक
 संशोधित  प्रस्ताव  भेजने  का  अनुरोध  किया  गया  संशोधिक्ष  प्रस्ताव  1989  में  प्राप्त  हुभा

 जिस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 विश्वविद्यालयों  में  अकादमो  स्टाफ  कालेजों  में  कर्मचारियों  को  नियुक्तित
 7990,  श्री  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दोक  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  कुछ  विश्वविद्यालयों  में  अवदमी  स्टाफ  कालेजों  की  स्थापना  की

 यदि  तो  इन  कालेजों  के  लिए  शिक्षण  और  गर-शिक्षण  कमंचारियों  की  भर्ती  के
 संबंध  में  पालन  किए  जारी  नियर्मों  का  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 पो०  :  हां  ।  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  अब  तक  देश  में  विभिन्‍न
 विद्यालयों  में  48  शैक्षिक  स्टाफ॑  कॉलेंजों  कौ  स्थोपंना  कौ  अनुमोदित  किया

 आधोग  ने  प्रत्येक  शैक्षिक  स्टाफ  कालैज  के  लिए  निम्नलिखित  केन्द्रीय/सहयोगी  स्टाफ
 शिक्षण  ओर  अमुमोदिस  किया  है  ।

 केन्द्रीय  स्टाफ

 निदेशक  --  ._  एक  के  वेतनमान

 रीडर  एक

 लेक्चरर  न  तक
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 सहूवोगी  स्टाफ

 आछ्युलिपिक-टंककण  —  एक

 पुस्तकाष्यक्ष/तकनीकी  —  एक

 चपरासी  -  एक

 उपर्यृक्त  पदों  के  लिए  नियु  क्‍तयां  संबद्ध  विश्वविद्यालय  द्वारा  विश्वविद्यालय  में  समान  पदों
 पर  नियुक्तियों  के  संबंध  में  उनके  द्वारा  तंयार  किए  गए  नियुक्ति  नियमों  के  अनुसार  की  जाती

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  शंक्षिक  स्टाफ  कालेजों  ने  तत्काल  कार्य  करना  शुरू  कर
 दिया  आयोग  ने  सामान्य  चयत्-प्रणाली  में  छूट  देकर  की  नियुक्ति  को  अन्तिम  रूप  देने
 में  एक  पद्धति  अपनाने  के  लिए  विश्वविद्यालयों  के  कुलप्रतियों  को  प्राधिकृत  किया  है  ।  यह  निर्धारित
 किया  गया  था  कि  इस  पद  पर  जिस  व्यक्ति  का  चयन  किया  गया  है  वह  ग्रोफेसर  के  पद  के  लिए
 निर्धारित  सभी  बहंंताएं  पूरी  करता  केन्द्रीय  स्टाफ  की  नियुक्ति  के  लिए  विश्वविद्यालयों  से

 अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  चयन-समिति  में  विश्वविद्यालय  अ  नुदान  आयोग  के  किसी  नामजद
 व्यक्ति  को  मी  संबद्ध  करें  ।

 सभी  के  लिए  नि:शल्क  शोर  अभिवायं  शिक्षा

 7991.  श्री  अनादि  चरण  दास  :  क्या  झ्ञानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्रफप
 करेंगे कि  :

 क्‍या  सरकार  का  चौदह  बंध  तक  की  आयू  वाले  सभी  बालकों  के  लिए  नि:शुल्क  और
 अनिवायं  शिक्षा  देने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 क्या  सरकार  ने  शिक्षा  के  निजीकरण  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  निर्णय  किया  है  7

 मानव  संसघन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०

 :  राष्ट्रीय  शिक्षा  1986  में  वर्ष  1995  तक  14  वर्ष  की  आयु  के  सभी  बच्चों
 को  निःशुल्क  तथा  अनिवार्य  शिक्षा  प्रदान  करने  की  परिकल्पना  की  गई  सभी  राज्यों/संघ  शासित
 क्षेत्रों  में  सरकार  और  स्थानीय  निकायों  द्वारा  चलाए  जा  रहे  स्कालों  में  प्रारंभिक  कक्षाओं  में  पढ़  रहे
 बच्चों  के  लिए  शिक्षा  पहले  से  ही  नि:शुल्क  है

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचा  राधीन  नहीं  है  ।

 महिला  कृषि  सजदूरों  को  प्रशिक्षण

 7992,  श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  क्षेत्र  में  महिलाओं  को  प्रशिक्षणਂ  परियोजना  के  अंतगंत  वित्तीय  सहायता  दी
 जाती  और

 यदि  तो  वर्ष  1988-89  के  दौरान  राज्यों  को  दी  गई  सहायता  का  राज्य-वार
 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 क॒षि  संक्रलय  में  कृषि  झोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्रो  श्याम  लाल  :

 हां  ।
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 वर्ष  1988-89  के  दौरान  राज्यों  को  निर्मुक्त  की  गयी  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा  नीचे
 दिया  गया  है  :

 राज्य  निमुंक्त  की  गयी  धनराशि

 कर्नाटक

 ह
 56  लाख  रुपये

 तमिलनाडु
 70  लाख  रुपये

 उड़ीसा  63.65  लाख  रुपये

 आन्भ्र  प्रदेश  में  खेल-कद  का  विकास

 7993,  श्री  बो०  तुलसोराम  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  हाल  ही  में  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्य  में  खेल-कूद  के
 विकास  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या
 कदम  उठाए  गए  है

 सानव  सांसाधन  विकास  मंत्रालय  में  युथा  कार्थ  शोर  खेल  तथा  महिला  ओर  बाल  विकास
 विभागों  में  राज्य  मंत्रो  मारप्रेट  :  हां  ।

 वर्ष  1988-89  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  खेल  अवस्थापना  के  विकास  के  लिए  7
 प्रस्ताव  और  ग्रामीण  स्कूलों  में  आधारमूत  खेल  सुविधाएं  सृजित  करने  के  लिए  12  प्रस्ताव  भेजे  थे  ।

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  अब  खेल  अवस्थापना  के  विकास  के  लिए  2  प्रस्ताव  तथा  ग्रामीण

 स्कूलों  में  आधा  रमूत  खेल  सुविधाएं  सृजित  करने  के  लिए  भी  23  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 गुड़ीवाड़ा  और  इल्लूरू  में  खेल  अवस्थापना  के  सृजन  के  लिए  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  मंजूर
 की  गई  है  तथा  अब  तक  54  लाख  रुपए  दिए  गए  हैं  ।  5  प्रस्ताव  राज्य  सरकार  को  दोषों  में  सुधार
 करने  हेतु  भेजे  गए  ग्रामीण  स्कूलों  में  आधारमूत  खेल  सुविधाएं  सृजित  करने  के  लिए  प्रस्ताव
 प्रक्रियाधीन  हैं  ।

 कर्नाटक  द्वारा  जल  विभमाजक  द्वितीय  विकास
 परियोजना  को  मंज्री  के  लिये  प्रस्तुत  प्रस्ताव

 7994,  श्री  एच०  जो०  रामुलु  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  कर्नाटक  सरकार  ने  विश्व  बेंक  की  सहायता  से  प्रस्तावित  द्वितीय  जल  विभाजक

 )  विकास  परियोजना  की  मंजूरी  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  कोई  संशोधित  प्रस्ताव
 भेजा

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्या  है  !

 कृषि  संशत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  खाल  :
 कर्नाटक  सब्कार  द्वारा  भेजे  गए  संशोधित  प्रस्ताव  में  विश्व  बेंक  की  सहायता  प्राप्त  परियोजना

 के  अन्तगंत  काबल  नाला  जलविभाजक  के  विकास  को  चालू  योजना  के  अतिरिक्त  द्ये  जलविभाजकों
 के  विकास  की  योजना  शामिल  है  ।

 $8
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 और  राज्य  सरकार  के  दो  अतिरिक्त  जल-विभाजकों  के  विकास  के  प्रस्ताव  को

 विद्व  बैंक  के  परामर्श  से  तकनीकी  रूप  से  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  और  राज्य  सरकार  को  परियोजना

 का  विस्तृत  ब्यौरा  भेजने  के  लिए  कहा  गया

 दिललो  विश्वविद्यालय  को  उत्तर-पुस्तिकाओं  को  बिक्री

 7996.  प्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्‍्तावत  :  क्‍या  मामव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 कया  दिल्ली  विश्वविद्यालय  की  उत्तर-पुस्तिकाओं  की  बिक्री  से  संबंधित  समाचार  के

 बारे  में  सरकार  को  जानकारी  और

 यदि  तो  सरकार  का  परीक्षा  आयोजित  करने  में  होने  वाली  ऐसी  अनियमितताओं
 को  रोकने  के  लिये  क्‍या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 पो०  :  दिनांक  15.2.89  को  नई  दिल्‍ली  में  इस  विषथ  पर  प्रकाशित  एक
 समाचार  सरकार  के  ध्यान  में  आया  है  ।

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  उनके  किसी  परीक्षा
 केन्द्रों  से  उत्तर  पुस्तकों  की  तथाकथित  बिक्री  के  सम्बन्ध  में

 कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 विश्वविद्यालय  द्वारा  उत्तर  पुस्तकें  जारी  करते  समय  पर्याप्त  सावधानी  बरती  जा  रही  तथापि

 विश्वविद्यालय  ने  पुलिस  से  समाचार  रिपोर्ट  की  सच्चाई  का  पता  लगाने  के  लिए  अनुरोध  किया

 खाद्य  समस्या  पर  बेज्ञानिक  सलाहकार  परिथद  को  सिफारिश

 7997,  श्रीमती  बसवराजइ्वरो  :

 श्रो  श्रोबललभ  पाणिग्र  ही

 क्‍या  कृषि  मत्री  ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  के  वैज्ञानिक  सलाहकार  बोर्ड  ने  सूचित  किया  है  कि  भारत  को  1960
 के  दक्षक  की  भांति  खाद्यान्न  संकट  का  सामना  करना  पड़  सकता

 यदि  तो  उन्होंने  ऐसे  संकट  का  पूर्वानुमान  लगाने  में  क्‍या  मुख्य  तथ्य  प्रस्तुत
 किये

 क्या  वर्तमान  खाद्य  उत्पादन  योजनाएं  संकट  से  निबटने  के
 लिए  पर्याप्त  और

 यदि  तो  इस  संबंघ  में  अन्य  कदम  कया  उठाये  जा  रहे
 हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्री  इ्याम  लाल
 और  2001  ई०  के  लिये  एक  संदर्शी  योजना  हेतु  एक  दृष्टिकोण  :  विज्ञान  और
 प्रौद्योगिकी  की  भूमिका-कार्यवाही  के  लि  शोंਂ  शीषंक  नामक  दस्तावेज  में  खाद्य  उत्पादन
 के  संदर्शी  अनुमान  बनाते  समय  प्रधान  मंत्री  की  वैज्ञानिक  सलाहकार  परिषद  ने  यह  चिंता  व्यक्त  की
 है  कि  यदि  इस  शताब्दी  के  अन्त  तक  खाद्य  उत्पादन  का  अनुमानित  स्तर  प्राप्त  नहीं  किया  गया  तो

 59



 तिक्ित  एहरें  4  1989
 ५०  न  अथ+  +  ee  अज+न+  ने  अननतणओ  $  +  नमन  8  ऑन  आता  अनिल  सीन  नल त  Se  नि  नि  लि  कण  क्‍  े॑

 भरत  को  एक  खाद्य  संकट  का  सामना  करना  पड़  सकता  है  जो  इस  शताब्दी  के  छठे  दक्षक  में  आये

 खाद्य  संकट  का  स्मरण  करवा  सकता  है  ।

 और  देश  की  खाद्य  आवश्यकताओं  के  सम्बन्ध  में
 पूरी  तरह  से  जागरूक

 है  और  इन  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  करने  के  लिये  कई  कायं  क्रम  और  योजनायें  पहले  ही  शुरू  की

 जा  चुकी  हैं  ताकि  उत्पादन  को  अपेक्षित  स्तर  तक  बढ़ाया  जा  सके  ।

 उत्तर  प्रदेश  से  सब्दरीसर  श्रमोज  रोजगार  कार्यकम  के  अन्तग्ंत  विए
 गए  खाद्यान्नों  का  अन्येत्र  प्रयोग

 7998.  डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठी  :  क्‍या  कथि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  काम  करने  वाले  श्रमिकों  को  उनको

 दिहाड़ी  के  रूप  में  गेहूं  दिया  जाता

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  राज्य  को  गेहूं  की  कुल  कितनी
 मात्रा  में  सप्लाई  की

 क्‍या  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  भारी  मात्रा  में  सप्लाई  किये  गये

 गेहूं  को  बाजार  में  बेच  दिया  गया  और

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  को  ऐसे  कितने  मामलों  के  बारे  में  पता
 चला  है  और  भविष्य  में  इन  अनियमितताओं  को  रोकने  के  लिए  कया  कायंवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  जी

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  को  आबंटित
 की

 गई  और  उनके  द्वारा  उठाई  गई
 गेहूं  की  कुल  मात्रा  निम्न  प्रकार  है

 वर्ष  आबंटित  मात्रा  उठाई  गई  मात्रा

 276,340
 264,262

 उपाधियग्रां उन्हें सरकार के माध्यम ऐ  87,400  34,253  88

 ल्ज्नः उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय प्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्लाई किए गए गेहूं को बाजार में बेचे जाने के बारे में कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हई ६ प्रश्न नहीं उठता । मारतोय नागरिकों को विदेशों पुर स्कार/सम्मान/उपाधियां 7999. श्री बुज मोहन महन्तो : क्‍या विदेक्ष मंत्री यह बताने की क्‌पा करेंगे कि : क्या विदेक्षों द्वारा भारतीक्ष नागरिकों को दिये जाने वाले सम्मान और उपाधियग्रां उन्हें सरकार के माध्यम ऐ त्रद्गान की जाती और 690
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 जज  पापपनथाः  —  $$
 यदि  तो  तत्संबधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  मंत्री  पी०  बी०  नर्रासह  :  और  किसी  भी  विदेश  द्वारा  किसी
 मारतीय  नागरिक  जो  सरकारी  कर्मचारी  कोई  सम्मान  अथवा  विशिष्ट  सम्मान

 देने  का  कोई  भी  प्रस्ताव  सरकार  के  माध्यम  से  प्रस्तुत  किया  जाना  भारत  सरकार  इस
 बांत  की  अनुमति  नहीं  देती  है  कि  सरकारी  कर्मचारी  इस  प्रकार  के  किसी  मी  सम्मान

 अथवा  विशिष्ट  सम्मान  को  स्वीकार  अन्य  समी  मामलों  में  विदेशी  सम्मान  अथवा

 विशिष्ट  सम्मान  को  सरकार  प्रोत्साहित  तो  नहीं  करती  है  किन्तु  उन  पर  उसने  कोई  रोक  भी  नहीं
 लगाई  है  ।

 मारतोय  क्षक  समाज  द्वारा  विया  गया  भांग-पत्र

 8000.  डा०  ए०  के०  पटल  :

 श्री  सी०  जंगा  रेडडो

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1989  में  केकरी  में  भारतीय  कृषक  समाज  के  सम्मेलन  में

 एक  मांग-पत्र  दिया  गया

 यदि  तो  उनकी  मांगों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और

 सरकार  ने  उन  पर  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :

 1989  में  केकड़ी  में  हुए  सम्मेलन  में  मारत  कृषक  समाज  ने  एक  ज्ञापन

 दिया  था  ।

 मारत  कृषक  समाज  द्वारा  की  गई  मांगों  की  एक  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 मांगों  की  जांच  कर  ली  गई  है  ओर  भारत  कृषक  समाज  के  अध्यक्ष  को  स्थिति  से अवगत

 करा  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 भारत  कषक  समाज  द्वारा  प्रस्तुत  को  गई  मांगों  को  सूचो

 1,  क्षि  उत्पाद  का  मूल्य  लाभकारी  होना  ऐसा  तभी  सम्मव  होगा  जब  क्षि
 उत्पाद  की  कीमतों  को  निर्धारित  करने  से  सम्बद्ध  अर्थशास्त्री  वे  हों  जिनको  इस  क्षेत्र
 का  व्यावहारिक  अनुमव  हो

 2.  भारतीय  खाद्य  निगम  और  भारतीय  कपास  निगम  ज॑से  केन्द्रीय  संगठनों  की
 जो  कुछ  हद  तक  ट्रेंडरों  जेसी  बन  गई  को  कारगर  और  सरल  बनाया

 जाना  चाहिए  ताकि  इस  पर  हो  रहे  बहुत  अधिक  खर्चों  को  बचाया  जा  सके  तथा  इस
 समय  चल  रहे  घपलों  को  रोका  जा  सके  जो  इनके  सृजन  के  मूल  उद्देश्य  को  ही  नष्ट

 कर  रहे  हैं  ।
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 10.

 11.

 12.

 13,

 14,

 15.

 भूमि  और  अतिरिक्त  भार  नहीं  उठा  कृषि  का  कृषि  आधारित  उद्योगों

 में  परिवर्तन  ही  एक  ऐसा  ह  ब्रढ़ती  हुई  कुण्ठा  को  रोक  सकता  है  तथा  इस
 व्यवसाय  को  श्राकषंक  एवं  री  बना  सकता  है

 कृषि  उत्पादों  की  कीमतों  को  कृषि  आदानों  की  कीमतों  से  मूल्य-सूचकांक  की  तरह
 जोड़ा  जाए  जेसा  कि  वेतन  भोगी  ब्यक्तियों  के  मामले  में  होता  ताकि  समानता
 लायी  जा  सके  और  काफी  समय  से  चले  आ  रहे  क्षोम  को  दूर  किया  जा  सके  ।

 कृषि  प्रयोजनों  के
 लिए  ऋण  6  प्रतिशत  की  घटी  ब्याज  की  दर  पर  मुक्त  रूप  से

 उपलब्ध  करायी  जाए  ताकि  खाद्य  उत्पादन  की  पैदावार  को  प्रोत्साहित  किया  जा

 0 उन  किसानों  और  फाम॑  श्रमिकों  को  जो  अपने  व्यवसाय  के  दौरान  दु्घंटना  के  शिकार

 हो  जाते  अनुग्रह  क्षतिपृति  प्रदान  की  जाए  ।

 ओलावृष्टि  आदि  के  खतरे  से  नियटने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय
 आपदा  परिक्रामो  निधिਂ  का  सृजन  किया  जाए  ।

 खाद्य  चीनी  अन्य  जिनसे  मारी  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  खर्च  करके  आयात  की  जाती
 दूसरी  वे  जो  दलहनों  और  तिलहनों  का  उत्पादन  कर  रहें  हैं

 प्रोत्साहन  न  मिलने  से  हतोत्साहित  महसूस  करते  इनकी  आवश्यक  रूप  से  जरूरत
 है  और  ये  उपलब्ध  होने  चाहिए  ।

 झ  का  अन्तर  प्रत्येक  स्तर  पर  निर्धारित
 उप  मोक  ट  हित  की  पर्याप्त  रूप  से

 बेकों  से ऋण  लेने  को  ससाध्य  बनाने  के  लिए  कृषक  ऋण  का  शुरू  किए

 सिचाई  की  स्प्रिकलर  एवं  डििप  प्रणाली  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  ऋण  नीति  को  उदार
 बनाया  जाए  जिससे  पानी  को  संरक्षित  करने  में  मदद  मिलेगी  ।

 पी  वी  सी  पाइप  मंदान  में  पानी  लाने  के
 लिए  बहुत  महत्वपूर्ण  साबित  हुई  सिंचाई

 उद्देश्यों  के  लिए  प्रयोग  में  ओने  वाली  पी  वी  सी  के  कच्ची  सामग्री  पर  शुल्क  माफ

 होना  जोकि
 अब  100%  छुल्क  के  साथ  आयात  किया  जा  रहा  है  ताकि

 अप्राप्य  पानी  के  अधिकतम  उपयोग  को  बढ़ावा  दिया  जा  सके  ।

 देश  में  बीज  उत्पादन  का  कार्य  कषि  वैज्ञानिकों  और  प्रगतिशील  किसानों  बो  सौंपा
 जाना  चाहिए  और  उनके  संगठनो  को  सक्रिय  रूप  से  शामिल  किया  जाना  इस
 समय  जो  राज्य  फार्म  कोई  प्रयोजन  सिद्ध  नहीं  कर  रहे  हैं  उनका  उचित  रूप  से  उपयोग
 किया  जाना

 चाहिए  ॥
 कृषि  मशीनरी  और  उसके  अतिरिक्त  पुर्जों  के  मूल्य  का  संवर्धन  करने  के  लिए  स्वटन्त्र
 आयोग  स्थापित  किया  जाए  ताकि  वे  किसानों  तक  पहुंच  सकें  ।
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 16.

 17,

 18.

 21.

 26.

 खाद्यान्नों  का  भण्डारण  किसानों  को  सौंप  दिया  जाये  ।  सरकार  खाद्यान्नों  के  मूल्य  का
 80  प्रतिशत  अग्रिम  दे  सकती  20  प्रतिशत  खाद्यान्‍्नों  को  प्रत्याभूति  किसानों  के  लिए
 देखरेख  के  रूप  में  रख  सकती  है  और  बदले  में  उसे  कुछ  उपयुक्त  भण्डारण  शुल्क
 यह  सरकार  के  बहुत  से  खर्चो  को  बचाएगी  ओर  कठिनाईयों  में  कमी  लाएगी  ।

 कृषि  और  वागवानी  उत्पाद  का  उपयोग  करने  के  लिये  देहाती  इलाकों  में  क्षि  पर
 आधारित  उद्योगों  की  स्थापना  की  जा  सकती  इससे  रोजगार  के  अवसर  बढ़ेंगे
 तथा  तंयार  उत्पादों  के  जरिए  विदेशी  मुद्रा  कमा  सकेंगे  ।

 कुछ  मामलों  में  कृषि  प्रयोजन  के  लिये  उपलब्ध  जल  का  उपयोग  करने  के  लिये  छोटे
 बांघों  के  निर्माण  की  अनुमति  इस  स्तर  पर  नहीं  दी  जा  रही  है  कि  उस  विद्वेष  क्षेत्र  में
 वनों  का  संरक्षण  किया  जाना  इस  नीति  पर  पुनविचार  किये  जाने  की
 आवश्यकता  जहां  लाभानुमोगी  बांधों  के  निमणि  द्वारा  क्षतिग्रस्त  या  प्रभावित
 वक्षों  की  संख्या  से  दुगनी  संख्या  में  वृक्ष  लगाने  की  जिम्मेवारी  लेते  उस  स्थिति  में

 प्रतिबंध  में  छुट  दी  जानी

 बारानी  फसलों  जैसे  दलहनों  और  तिलहनों  के  मूल्य  समर्थन  कार्य  और  विपणन  के

 बुनियादी  ढांचे  में  विस्तार  की  आवश्यकता  है  ।

 बाढ़  प्रवण  क्षेत्रों  के  लिए  दीर्घावधि  उपायों  का  सिंचाई  के  अन्तर्गत  अधिकतम

 क्षेत्र  उच्च  वर्षा  वाले  क्षेत्रों  मे ंभूमि  जल  का  पूरी  तरह  उपयोग  करना  तथा  वन

 रोपण  और  पारस्थिति  को  संतुलन  के  कार्यक्रम  को  तेज  करना  ताकि  उपजाऊ  मृदा  के

 क्षय  को  रोका  जा  सके  ।

 वर्षासिचित  और  बारानी  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  विस्तार  समर्थन  के  साथ  इष्टतम  फसल  पद्धति
 विकास  को  बढ़ावा  दिया  जाना

 भूमि  जलाशयों  की  कृषि  और  सूखा  स्थितियों  का  प्रबोधन  करने  के
 आधुनिक  तकनीकों  जंसे  सुद्रपूर्व  सेंसिंग  को  काम  में  लाना  चाहिए  । धु  ुदू  रप  4

 स्तर  सुधार  तथा  कमियों  और  रोगों  की  बेहतर  रोधी  उच्च  उपज  किस्मों  के  उपयोग
 और  विकास  को  प्रोत्साहन  दिया  जाए  ।

 कोटनाक्षियों/उवं  रकों  में  मिलावट  की  जांच  करने  के  लिये  प्रमाबी  उपाय  किये  जाएं  ।

 फलों  का  परिसंस्करण  तथा  फलों  का  रस  तंयार  कीटनाशियों  श्ौर

 कूमिनाश्षियों  के
 लिए  आयातित  मशीनरी  पर  कस्टम  छुल्क  तथा  राज्य  कर  समाप्त  किए

 यह  राष्ट्र  के  लिये  निर्यात  क्षमता  को  बढ़ाएगा  और  विदेशी  मुद्रा  अजित
 करेगा  ।

 कृषि  उ्व  कीटनाशी  दवाओं  और  कूमिनाशियों  पर  केन्द्रीय  बिक्री
 कर  समाप्त  किया  जाए  ताकि  कृषक  समुदाय  को  राहत  दी  जा  सके  ।  राज्यों  को  भी

 तदनुसा  र  सलाह  दी
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 27.  अमोनियम  सल्फेट  तथा  अन्य  उवंरकों  के  बिनिर्माण  के  लिये  सप्लाई  किये  जाने  वाले
 नेपथा  के  मूल्य  घटाये  जाने  चाहिए  ताकि  सस्ते  दामों  में  उवंरक  उपलब्ध  कराया  जा
 सके  ।

 28,  बाढ़  तथा  देरी  से  वर्षा  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिये  बीज  का
 आरक्षण  किया  जाना  चाहिय  ।

 29.  उवं  कमनाशियों  और  ट्रंक्टरों  तथा  अन्य  कृषि  मशौनरी  की  उत्पादन  लागत  की
 जांच  के  लिये  एक  आयोग  गठित  किया  जाना

 30.  कृषि  क्षेत्र  मे ंसरकार  द्वारा  विभिन्‍न  रूपों  में  किसानों  को  दी  जाने  वाली  राजसहायता
 उन  तक  नहीं  पहुंचती  विभिन्‍न  राजसहायताओं  की  सकल  राशि  बेकों  में  जमा
 करायी  जाये  तथा  बदले  बैक  किसानों  को  ब्याज  मुक्त  ऋण  दें  ।

 31,  कृषि  प्रयोजनों  के  लिए  ऋण  की  अधिकतम  सीमा  उपय्रुक्त  रूप  से  बढ़ाई  जानी  चाहिए  ।

 ऐसे  ऋणों  पर  ब्याज  मूल  घनराशि  से  अधिक  नहीं  होना  चाहिए  ।

 32.  राज्यों  में  मारत  कषक  समाज  की  यूनिटों  के  माध्यम  से  किसानों  द्वारा  गणवत्ता  नियंत्रण
 कार्य  किया  जाए  |  कीटनाशियों  और  कमिनःशियों  में  मिलावट  की  कारगर
 ढंग  से  जांच  की  किसानों  को  इन  मदों  के  नमूने  प्राप्त  करने  का  अधिकार

 जाएं  ।

 33,  जन  संरक्षण  को  बढ़ावा  देने  के  ड़िप  तथा  स्प्रिकलर  भूमिगत  पाइपों  और
 अन्य  इसी  प्रकार  की  योजनाओं  के  लिए  ब्याज  रहित  कणों  की  व्यवस्था  करने  को

 प्रोत्साहन  दिया  जाना

 34.  खाद्य  परिसंस्करण  मंत्रालय  द्वारा  विभिन्‍न  लाइसेंस  जारी  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में
 भारत  कृषक  समाज  द्वारा  प्रायोजित  कृषक  समितियों  को  वरीयता  दी  जानी

 35,  नदियों  के  पानी  को  काम  में  लाने  की  ओर  विशेष  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ताकि
 नदियों  के  पानी  का  अनुकूुलतम  उपयोग  किया  जा  सके  ।

 36,  सभी  पेयों  में  7  से  9  प्रतिशत  फलों  के  रस  का  उपयोग  अनिवार्य
 बनाया  जाए  ताकि  बागवानी  को  बढ़ाया  जा  सके  और  लोक  स्वास्थ्य  में  सुधार  हो
 सके  ।

 अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  को  हस्तांतरित  भूमि  वापस  दिलाना

 भ्रो  राम  प्यारे  सुमन  :  क्‍या  कहथि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  की  भूमि  के  हस्तांतरण  संबंधी
 समस्याओं  के  बारे  में  निश्चित  अवधि  के  अन्दर  कानूमी  अथवा  अन्य  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव
 ताकि  इन  लोगों को  हस्तांतरित  की  गई  भूमि  वापस  दिलाई  जा  और

 यदि  तो  ब्योरा  क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  ग्रामोण  विकास  |विसाग  में  राज्य  सत्रो  जनादंन  :  प्रस्ताव  केन्दीय
 सरकार  का  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  की  मूमि  के  हस्तांतरण  पर  रोक  लगाने  और  ऐसी
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 रित  मूमि  को  उन्हें  वापिस  दिलाने  के  सम्बन्ध  में  कानुनी  अथवा  अन्य  कदम  उठाने  का  कोई  श्रस्ताव

 नहीं  है  ।  भूमि  राज्य  का  विषय  है  और  यह  राज्य  सरकारों  का  दायित्व  है  कि  वे  अपने  मूमि  कानूनों
 में  ऐसा  प्रावधान  करने  पर  विचार  वास्तव  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  की  भूमि  की  वापसी
 की  समस्या  से  निबटने  के  लिए  कुछेक  राज्यों  के  पास  उनके  कानूनों  में  पहले  से  प्रावधान  है  ।

 अइन  नहीं  उठता  ।

 पेय  झ्ल्कोहल  झोर  अल्कोहलयुक्त  पेय  पदार्थों  के  निर्माण  के  लिए  सहयोग-परियोजना

 8002,  श्री  बनवारी  छाज़  पुरोहित  .:  क्या  ऋाशय  प्रसंस्करश  उद्योग़  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्‍या  पंजाब  एग्रो  इंडस्ट्रीज  कारपोरेशन  तथा  यूनाइटैड  ब्रेवरीज  ग्रुप  ने  एक  सहयोग
 समभौता  किया  है  और  खराब  अनाज  और  आलू  से  पेय  अल्कोहल  और  जल्कोहलयुकत  पेय  पदार्थों  के

 निर्माण  के  लिए  एक  परियोजना  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार  से  शअनुभति  मांगी  हे

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  परियोजना  को  स्थापित  करने  की  अनुमति  दे  दी
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  !

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के
 राज्य  क्री  जगदोश  :  से  सूचना

 एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जा

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  जनरेश्वन  कार्यक्रम  ओर  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के
 अन्तगंत  केरल  के  इंडकक्‍्को  जिले  में  सड़कों  का  निर्माण

 8003.  प्रो०  पी०जें०  कुरियन  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  के  इडक्‍की  और  पठानमशिट्टा  जिलों  में  राष्ट्रीय  ग्रामीश  रोजगार  कार्यक्रम  और
 ग्रामीण  मृमिहीन  रोजगार  जलरेशन  कार्यक्रम  के  अम्तगंत  सष्टफों  के  निर्माण  हेतु  स्वीकृति  के  लिए

 लम्बित पड़े  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  भोर

 इन  प्रस्तावों  को
 कब  तक  स्वीकृति  मिल  जाएगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विमाग  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  और

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तगगंत  परियोजनाओं  को  जिला  स्तर  १र  अंतिम  रूप
 दिया  जाता  था  और  अनुमोदित  क्रिया  जाता  ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  गारंटी
 क्रम  के  अन्तर्गत  परियोजनाओं  के  मामले  में  यह  आवश्यक  था  कि  इनको  कार्यान्बित  किए  जाने  से

 पहले  इनका  अनुमोदन  केन्द्र  सरकार  द्वारा  किया  जाता  1988-89  के  दौरान  केरल  के  इड्क्की
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 और  पठानमधिट्टा  जिलों  में  ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  श्रन्तर्गत  सड़कों  के
 निर्माण  के  लिए  प्राप्त  परियोजना  प्रस्तावों  के  ब्यौरे  निम्नलिखित  हैं  :--

 जिले  का  नाम  अनुमोदित  सड़क  निर्माणकार्यों  वा  मूल्य  सड़कों  की  लम्बाई
 रुपये

 eat  66.50  26.40...

 पठानमधिट्‌टा  58.32  28.25

 उपरोक्त  परियोजनाएं  1988-89  के  दौरान  ही  अनुमोदित  कर  दी  गई  थी  ।
 व्यावसायिक  पाठ्यक्रमों  हेतु  छात्रों  का  नामांकन

 8004.  श्री  एस०बो०  सिदनाल

 श्री  एस०  एम०  गुरडडी
 डा०  कपासिधथ  मोई

 क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1995  तक  हायर  संकेन्डरी  स्तर  के  35  प्रतिशत  छात्रों  को

 व्यावसायिक  पाठयकज्रमों  में  प्रवेश  देने  का  है

 यदि  तो  वर्ष  1989-90  के  दौरान  कि  ने  छात्रों  को  व्यादणायिक  पाठ्यक्रमों  में  प्रवेश
 दिया

 कर्नाटक  को  वर्ष  1987-88  के  दोरान  व्यावसायिक  पाठ्यक्रम  ८लाने  के  लिए  कुल  कितनी

 सहायता  प्रदाण  की  गई  और

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कितनी  सहायता  प्रदान  की  जा  नही  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०  पी०
 :  राष्ट्रीय  शिक्षा  1986  में  अन्य  बातों  के  सह  प्रावधान  है  कि

 सायिक  पाद्यक्रम  1990  तक  उच्चतर  माध्यमिक  छात्रों  के  10  प्रतिशत  तथा  1995  तक  25  प्रतिशत
 छात्रों  को  शामित्र  करेंगे  ।

 भश्रमी  तक  संस्वीकृत  किए  गए  व्यावसायिक  पाठ्यक्रमों  की  संग्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 वर्ष  1989-90  के  दोरान  व्यावसायिक  पाठ्यक्रमों  में  संभावित  नामांकन  1.47  लाख  होगा  ।

 और  कर्नाटक  सरकार  को  100  व्यावसायिक  पाठ्यक्रमों  को  आरम्म  करने  के  लिए
 1987-88  में  93.00  लाख  रु०  की  तथा  140  व्यावसायिक  पाठ्यक्रमों  को  आरम्म  करने  के  लिए  वर्ष
 1988-89  के  दौरान  244.70  लाख  रु०  की  सहायता  संस्वीकृत  की  गई  थी  ।  वर्ष  1989-90  के  लिए
 प्रस्ताव  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  होने  हैं  ।

 प्रौढ़  शिक्षा  की  कक्षाएं  चलाने  के  लिए  गुजरात  से  प्राप्त  आवेदन

 8005.  श्री  रणजोतासह  गायकवाड़  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि  :

 गुजरात  से  प्रौढ़  शिक्षा  की  कक्षाएं  चलाने  के  लिये  वषं  1988-89  के  दोरान  कितने
 आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए
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 क्‍या  गुजरात  सरकार  के  माध्यम  से  आवद्यक  सिफारिश  के  साथ  भेजे  गए  अनेक
 आवेदन  पत्र  काफी  समय  से  लंबित  पड़े  हुए

 पु  फियय  हि
 .

 2  4.  क
 यदि  तो  ऐसे  क्षावेदन  पत्रों  का  ब्यौरा  क्या  है  इससे  कितने  छाज्लों  को  प्रोढ़  शिक्षा  दी

 जा  सकेगी  तथा  केन्द्रीय  एवं  राज्य  क्षेत्रों  के  अंतर्गत  इस  पर  कितनी  पनराशि  ब्यय  की  और

 आवेदन  पत्र  को  अब  तक  लंबित  रखने  के  क्‍या  कारण  हैं  और  इन्हें  कंब  तक  निपटाया
 जायेगा  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  झिक्षा  तथा  संस्कृति  विभायों  में  मंत्री  एल०
 पो०  :  वर्ष  1988-89  के  दोरान  प्रौढ़  शिक्षा  कक्षाएं  चलाने  के  लिए  गुजरात  की
 स्वेच्छिक  एजें।सयों  से  117  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  थे  ।

 से  गुबरात  सरकार  द्वारा  अनुशसित  स्वेच्छिक  ल्जेंखियों  के  43  प्रस्ताव  मंत्रालय
 में  लम्बित  पड़े  लम्क्ति  पड़े  मामलों  ओर  उनके  बनिर्णीत  पड़े  रहने  के  कारणों  की  सूची  संलग्न
 विवरण  में  दी  गई  लाभान्वित  होने  वालों  की  कुल  अनुमानित  संख्या  ओर  इब्ब  43  प्रस्तावों  में
 निहित  राशि  80,400  गोर  0.9  करोड़  रुपये  होगी  ।

 में  से  केवल  5  प्रस्त्वाव,प्रर्ण  हैं  और  उन  पर  अनुद्ाद  सड्मायद्ा  स.म्रति  द्वारा  उसकी
 अगली  बंठक  में  विचार  किया  जायेगा  ।  दूसरे  प्रस्ताव  पर  ल्लिचार  ज्ञायेगा  जब  भपेक्षित

 दस्तावेज  प्राप्त  हो  जायेगा  ।

 विवरण

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  गुजरात  सरकार  द्वारा  सिफारिश  को  स्वेच्छिक  एजेंसियों
 के  लम्बित  पड़े  प्रस्तावों  को  सूथी

 ध  _-.
 क्रम०  सं०  पता  सहित  स्वेच्छिक  अनिर्णीत  मामलों  के

 एजेंसियों  का  नाम  कारण
 झा

 2  हु
 ्ड  ह्  हु

 2  _

 ,  भगिनी  सूनंद  एजेंसी  से  मांगे  गये  दस्तावेज  प्रद्नीक्षित
 जिला  अहमदाग्राद

 ह॒

 पिन  Rea केल्वमी मंण्डल एजेंसी अपने  है
 2...  श्री  सेथन  केल्वमी  मंप्डल  एजेंसी  अपने  अंस्तित्वें  के  3  वर्ष  पूरे  नहीं

 जिला--सुरेस्द्र  नगर  कर  पाई  इसलिए  यह  योजना  के
 अंतेट  पाते  नहीं है

 ।

 3.  लोकानंद  न्यास  एजेंसी  से  मांगे  गये  दस्तावेज  प्रतीक्षित

 मुकाम  व  डाकखामा  राईखल
 छ

 तालुक  डहगाम
 जिला--अहमदाबाद
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 4.

 कं

 10.

 lw

 श्री  मारतीय  समाज  कल्याण
 सम्मेलन  मुकाम  व  डाक  खाना
 लिलिआ

 भेहसाना  ।

 राजकोट  जिल्ला  खादी  ग्रामोथयोग

 मोटा  तालुकਂ  मेलिया
 जिला  राजकोट  ।

 विपा  सेवा  भ्रष्डल

 ए  एस-हिलास  होठख

 जमतपुर  के  पास

 अहमदाबाद

 समाज  केल्याण  समूह _”
 तृतीय  कामघेनु  मवन
 मोती  टेक  चोक
 राजकोट

 श्री  बीरव  शान्ति  निकेतन
 शिक्षा  भेद्भाल्री
 डाकखाना--हिमतपुर

 इृदर
 जिला  सावरकंठ्ा

 ज्योति  संघ
 रिलीफ  अहमदाबाद

 कस्सूरवा  राष्ट्रीय  स्मारक  न्यास
 गान्धी  तगर

 गायत्री  शिक्षा  न्प्रास
 तालुद  एन्तिज

 जिला  सागरकंठा

 4  1989

 3

 एजेंसी  से  मांगे  गये  दस्तावेज

 प्रतीक्षित

 संघ  से  मांगे  गये  दस्तावेज
 प्रतीक्षित

 उपिच्ली  परिषोजनाओं  के  सलेखे

 हयार  नहीं  हुए

 पिछली  परियोजनाओं  के  लेखे
 तैयार  नहीं  हुए

 एजेंसी  से  मांगे  गये  दस्तावेज़
 प्रतीक्षित

 एजेंसी  से  मांगे  गये  दस्तावेज
 प्रतीक्षित

 पिछली  परियोजनाओं  के  लेखे

 निपटाए  नहीं  गये

 एजेंसी  से  मांगे  यये  दस्तावेज
 प्रद्लीक्षित

 न्यास से  मांगे  यये  दस्तावेज
 प्रतीक्षित
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 1

 13.

 14,

 15.

 16,

 21,

 22.

 2

 जन  कल्याण  नीति

 द्वारा  नवयुग  उच्च  माध्यमिक

 उस्मानपुर  कार  रास्ता

 अहमदाबाद

 गायत्री  शिकक्‍्सन  समाज
 बंथाली

 श्री  सर्वोदिय  आश्रम

 ताखुक  दांता
 जिला  बानस  कंठा  ।

 राधेश्याम  सावंजमिक  प१शोपकारी

 महिला  उद्योग  मन्दिर

 महुआ  जिला  मावनपुर  ।

 महिकंठा  सेवा  मण्डल
 बोरसद

 जिला  खेड़ा  ।

 स्वामी  शून्यानन्द  सेबा  न्यास

 13  स्वास्तिक  सोसाइटी
 गोवरी  पालनपुर
 जिला  बासन  कंठा

 श्री  जी  शिक्षा  न्यास
 जिला  भावनगर

 सामाजिक  शिक्षा  समिति

 अहमदाबाद  शहर
 श्रम  कल्याण  भवन  राइपुर
 गेट  के  बाहर  अहमदाबाद

 गायत्री  फल्बणि  मण्झल
 द्वारा  अम्बिका  कारितण्य  संस्थान

 अहमदाबाद

 श्री  सिघज  सर्वागनानिक
 सिन्धाज  ताखुका

 जिला  अमरेली

 सिंखिंत  उत्तर

 :  न्यास  से  मांगे  गये  दस्तावेज
 प्रतीलित

 अमुदान  सहायता  सम्तिति  के
 समक्ष  अनुमोदन  के  लिए  रखे

 जाने  वाले  पूर्ण  प्रस्ताव

 एजेंसी  से  मांगे  गये  प्रस्ताव
 प्रतीक्षित

 न्यास  से  मांगे  गये  प्रस्ताव
 प्रतीक्षित

 मण्डल  से  मांगे  गये  दस्तावेज
 प्रतीक्षित

 न्यास  से  मांगे  बये  दस्तावेज
 प्रतीक्षित

 न्यास  से  मांगे  गये  दस्तावेज
 प्रतीक्षित

 एजेंसी  से  मांगे  गये  दस्तावेज
 प्रतीक्षित्त

 पिछनी  परियोजनाओं के  लेखे
 निषटाये  नहीं  गये

 अनुदाव  सहायता  समिति  की
 बेठक  के  समक्ष  अनुमोदन  के  लिए
 रखे  जाने  वाले  पूर्ण  प्रस्ताव
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 23,  श्री  राजपूत  केल्कणि  सहायक  मन्डल  को  पहली  परियोजना  के
 मण्डल  दुथियावाड़ी  बगर  खर्च  की  नई  राशि  से

 जिला  बानस  कंठा  13000  रुपये  वापिस  करने

 24,  अमर  मोती  पावधि  एजेंसी  से  मांगे  गये  प्रस्ताव
 +  घाया  तालुका  देहगाम  प्रतीक्षित

 जिला  अहमदाकाद

 25...  श्री  राम  कृष्ण  शिक्षा  न्यास  जैसा  न्यास  की  वित्तीय  स्थिति
 -  मुकाम  व  डाकखाना  सन्‍्तोष  जनक  अनुदान

 तालुका  जिला  साबरकंठा  संस्वीकृत  नहीं  किया  जा  सकता

 26.  लोक  निकेतन  रतनपुर  तालुका  अनुदान  सहायता  समिति  की
 जिला  बानसकंल  बंठक  के  समक्ष  अनुमोदन  के  लिए

 रखे  जाने  वाले  पूर्ण  प्रस्ताव

 27.  जीवन  शाला  न्यास  न्यास  से  मांगे  गये  दस्तावेज

 ताबुक  जसदान  प्रतीक्षित
 जिला  राजकोट

 28.  अखिल  भारतीय  समाज  सेवा  न्यास  से  मांगे  गये  दस्तावेज

 परोपकारी  -  प्रतीक्षित
 सोसाइटी  कोखा

 अहमदाबाद

 29.  मंगल  प्रमात  न्यास  एज्ेसी  से  मांगे  गये  दस्तावेज
 अधियाबाड़ी  कम्पाउम््ड  ,  प्रतीक्षित

 मिरजापुर  अहमदाबाद

 30.  श्रम  कल्याश  न्यास  फिछली  प्ररियोजनाओं  के  लेखे
 गांधी  मजदूर  सेवालय  निपटाये  नहीं  गये
 पोण्बा०्सं०  110  बघरा
 अहमदाबाद

 31,  श्री  नवचेतन  कल्वणिः  एजेंसी  से  मांगे  गये  दस्तावेज
 1,2,19  पठेल  कुंज  आजाद  प्रतीक्षित

 सेजापुर  बोघा  अहमदाबाद

 32.  अखिल  भारतीय  महिला  सम्मेलन  एजसी  से  मांगे  गये  दस्तावेज
 मोटी  ८  भी  कै  वास  प्रतीक्षित

 राजकोट
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 33...  श्री  बाल्मीक  कल्याण
 डाकखाना  बूटावद

 तालुका  मभिलोदा
 जिला  साबरकंठा  ।

 34,  गुजरात  प्रदेश  अनुसूचित  जाति
 बकास  220-1  मजुरोचल

 अहमदाबाद  ।

 35.  उदत्त  न्यास
 क्षास्त्री  नगर

 अहमदाबाद
 2  36.  श्री  पदुसन  समूह  केल्बणि

 न्यास  तालुका  प्रान्तिज
 जिला  साबरकंठा  |

 397.  श्री  जामनगर  जिला  समाज  कल्याण

 पंडित  नेहरू
 जाम  नगर

 38.  न्यू  महिला  अगरबथी
 उद्योग  केन्द्र  परोपकारी  न्यास

 अहमदाबाद

 39.  सेठ  श्री  एम०पी०  बाल  मन्दिर  न्यास

 गामगावाडी  के  पास
 राजा  राटना  मगनलाल  प्रभु  दास

 उत्तर  गुजरात  |

 40.  लाल  भाई  समूह  ग्रामीण  विकास  निधि
 कल्याण  जी  ब्लाक

 अरबिन्द  मिल  के  सामने  नरोडा

 अहमदाबाद  ।

 41.  श्री  सरस्वती  महिला  जाग्रुति  मण्डल

 मुकाम  व  डाकखाना

 तालुक  दियोदर
 जिला  बानसकंठा

 लिखित  उत्तर

 3

 एजेंसी  से  मांगे  गये  दस्तावेज  प्रतीक्षित

 गुजरात  सरकार  से  रिपोर्ट  प्रतीक्षित

 न्यास  से  मांगे  गये  दस्तावेज  प्रतीक्षित

 न्यास  से  मांगे  गये  दस्तावेज  प्रतीक्षित

 ज॑ंसाकि वर्ष  1988-89  के  दोरान

 100  केन्द्र  संस्वीकृत  किये  गये  नये
 प्रस्तावों पर  परियोजना के  पूर्ण  हो
 जाने  के  बाद  विचार  किया
 जायेगा या

 क्षिकायत  की  जांच  रिपोर्ट  गुजरात
 सरकार  से  प्रतीक्षित

 एजेंसी  से  मांगे  गये  दस्तावेज
 प्रतीक्षित

 गुजरात  सरकार  से  रिपोर्ट
 प्रतीक्षित  है  ।

 की  अग्ली  बैठक  में

 मोदन  के  लिए  रश्ले  जाने  वाले  पूर्ण
 प्रस्ताव

 है|
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 42.  अपर।घ  न्यास  अनुदान  की  अगली  बेठक  में

 गुजरात  राज्य  मोबन  के  लिए  रखे  जाते  वाले  पूर्ण
 प्रस्ताव

 43,  पटनी  शेटी  सेवा  संघ  वर्ष  1988-89  के  दौरान 60  केन्द्रों

 चौक  एक एक  परियोजना  संघ  के  लिए

 अहमदाबाद  वी  गई  थी  ।  नये  प्रस्ताव
 पर  वर्तम्रन  योजना

 के  पूर्ण  होने  के
 बाद  विचार  किया

 केन्द्रीय  विद्यालयों  के  प्रयोगशाला  सहायकों  प्योर  अंटेडस्टंस  को
 वर्ग  के  कर्मंचारों  के  रूप  में  वर्गोकत  करना

 8006.  श्री  एस०  एस०  गुरडंडी  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में  सेवा रत  प्रयोगशाला  सहायकों  और  अटेंडेंटों  को  वर्ग  के
 कमेचारी  घोषित  करते  के  क्‍या  काश्ण

 क्‍या  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  को  कोई  अम्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संदुंघी  ब्योरा  क्या  है  श्रौर  उस  पर  संगठन  की  प्रतिक्रिया  क्या

 सानव  संसाधन  विकास  मज़ाक  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 ०  :  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  जारी  भादेशों  के

 अनुसार  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में  पदों  का  वर्गीकरण  किया  गया  है  ।
 दों  का  जिनके  वेतन  का  भ्रधिकतम  1150/-  €०  अथवा  कम  को  ग्रप  के  रूप  में

 वर्गीकृत  किया  जाता  770-1025  रु०  के  वेतनमान  वाले  प्रयोगशाला  परिचरों  को  ग्रप न  ~ «
 ञ्ें

 छः के  फ्दों  के  रूप  में  वर्गीकृत  फिथा  जाता  है  ।

 और  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  प्रयोगशाला  परिचरों  से  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें
 प्रयोगशाला  परिचरों  के  वेतनमानों  को  संशोधित  करने  और  ग्रुप  के  रूप  में  प्रयोगशाला  परिचर
 के  पद  को  वर्गक्रत  करने  की  मांग  को  गई  है  ।  प्रयोगशाला  परिचर  के  किसी  भीं  वेतनमान  को
 घित  करने  वा  और  ना  वर्ग  कें  रूप  में  पद  को  वर्गीकृत  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 न्यू  मंगलौर  पोर्ट  पर  सुविधाएं

 8007.  श्री  ज्ञांतिलारू  पटल

 भी  को०एस०  बासकसजू  :

 वया  जल-भूतल  बरियहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वया  न्यू  मंगलौर  पोर्ट  परैशक  लाख  डी०डब्ल्यू ०टी०  से  अधिक  के  पोतों  का-संचालन  करने
 के  लिए  अतिरिक्त  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का  कोई  प्रस्ताव

 १८4
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ह ैऔर  इस  पर  कितनी  लागत  आयेगी
 क्‍या  बड़े  आकार  के  लोह  अयस्क  और  तेल  टैंकरों  को  ले  जाने  वाले  पोतों  को  ठहराने  के

 लिए  बन्दरगाह  की  सुघार  योजन  तंयार  करने  में  जापान  इन्टरनेशनल  को-आपरेशन  एजेंसी  की
 सहायता  मांगी  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्य

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  और  न्यू
 मंगलूर  पत्तन  पर  एक  लाख  डी०डब्ल्यू०टी०

 से
 अधिक  के  जहाजों  को

 हैंडल  करने  के  लिए  सुविधाएं
 सुलम  कराने  की  व्यवहायंता  संबंधी  अध्ययन  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 और  इस  प्रकार  का  प्रयन  के  लिए  जापान  इंटरनेशनल
 कोआपरेशन  एजेंसी  की  सहायत  |  गई  अध्ययन  के  तहत  किए  जाने
 वाले  वाय॑  के  क्षेत्र  को  है  में  अन्तिम  रूप  दे  दिया  अध्ययन  रिपोर्ट  8008. Wo रामकृष्ण मोरे : कया मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने  के  अन्त
 तक  प्राष्क  हो  जाने  कई  है  |

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  विश्वविद्यालयों  को  भ्रनुदान

 8008.  प्लो०  रामकृष्ण  भोरे
 :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 विजिन्‍न  विश्वविद्यालयों  को  अनुदान  प्रदान  करने  के  लिए  बिश्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  में  कितने  भ्ावेदन-पत्र  विचा  राघधीन  हैं

 वे  आवेक्न-फनत्र  कब  से  और  किन-कारणा  से  क्चिाराधीन  और  '

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  इन  आवेदन-पत्रों  पर  निर्णय  कब  तक  ले  लिया
 जायेगा  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो  एल०
 पी०  :  से  उन  विश्वविद्यालयों  को  जो  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  भ्रधिनियम
 विकास  के  ग्रभ्तगंत  उपयुक्त  घोषित  किए  गए  हैं  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वास  योजनाओं  के

 दो  बड़े  वर्गों  अर्थात  सामान्य  विकास  तथा  बिशिष्ट  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  अन्तगंत  उनके
 विकास  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।  सामान्य  व्कास  अनुदानों  को  प्रदान  करने  के
 लिए  अक्योम  द्वारा  अब  तक  ग्रह  पढ्ति  अयत्ताई  गई  है  कि  वे  प्रत्येक  के  लिए  प्रत्येक
 योजना  में  अनुमोदित  कुल  परिव्यय  के  अन्तगंत  एक  अस्थाई  आबंटन  बताते  हैं  और  तत्पश्चात  प्रत्येक
 विश्वविद्यालय  को  उस  भ्राबंटन  के  अन्तर्गत  अपनी  योजना  तैयार  करने  और  इसे  आयोग  को  प्र  स्तु
 करने  के  लिए  कहते  सातवीं  योजना  के  दौरान  विश्वविद्यालयों  को  निम्नलिखित  चार  वर्गों  में
 वर्गीकृत  किया  गया  पर  लाख  लाख  75  लाख  रुपये  और  50  लाख

 योग  ने  विश्व  वद्यालयों  के  कुलपतियों  और  उनके  वरिष्ठ  संकाय  सदस्यों  को  विश्वविद्यालय
 आयोग  के  विशेषज्ञों  और  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  सातवीं  योजना  के
 अन्तगंत  अपने  प्रस्तावों  पर  के  लिए  आमंत्रित  किया  ।  आयोग  के  अनुसार 99
 विद्यालयों  के  प्रस्ताव  उनके  सामान्य  विकास

 के  लिए  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  संस्वीकृत  किए

 गए परन्तु मगध ओर पठना विद्वविद्यासयों के विकास प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया 73
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 जाना  है  ओर  शीघ्र  ही  संबद्ध  विश्वविद्यालयों  क ेसाथ  विचार-विमर्श  किया  इन
 विद्यालयों  को  चालू  योजना  अवधि  में  पत्रिकाओं  ओर  उपकरणों  की  खरीद  के  लिए  पहले
 ही  अनुदान  प्रदान  किए  गए

 कृषि  ओर  सिचाई  योजना  के  लिए  आअंटित  घनराशि

 8009.  श्री  राम  पूजन  पर्टल  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  तीन  वर्षों  के दौरान  कृषि  और  सिंचाई  योजना  के

 लिए  कितनी  घनराशि  आवंटित  की

 क्या  राज्य  सरकारों  ने  आवंटित  घनराशि  का  उपयोग  किया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  ह्ृयाम  लाल  :
 सातवीं  पंचवर्षीय  के  पहले  तीन  वर्षों  के  दोरान  कृषि  और  सिंचाई  के  लिए  आवंटित

 घनराशि  लगभग  15,805.39  करोड़  रुपये

 ओर  इसी  अवधि  के  दौरान  उपयोग  में  लाई  गई  घनराहि  लगभग  15,503,19
 करोड़  रुपये  है  जो  आवंटन  का  98,09  प्रतिशत  बंठती  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  उपर्युक्त
 प्रतिकूल  मौसम  परिस्थितियों  से  प्रभावित  आवंटित  घनराशि  के  मुकाबले  उपयोग  में  लाई  गई
 घनराश्षि  में  आई  कमी  की  मात्रा  बहुत  ही  कम  रही  है  ।

 मत्स्य  पोतों  के  किराए  पर  लेने  सम्बन्धो  आह्य-पत्रों  को  तारोख

 बढ़ाने  का  अनुरोध

 8010.  श्रीमतो  एन०  पो०  भांसी  खक्ष्मी  :  क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 आंध्र  प्रदेश  के  उद्यमियों  से  मत्स्य  पोतों  को  किराए  पर  लेने  संबंधी  आश्यय-पत्रों  की
 तारीख  और  बढ़ाने  हेतु  कितने  अनुरोध  प्राप्त  हुए  ओर

 उन  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मन्त्रालय  के  राज्य  भनन्‍्त्रो  जगदोश  :  चोदह  ।
 उनके  अनुरोध  विचाराघोीन  हैं  ।

 वृष  का  उत्पादन

 8011.  श्री  बलवन्त  सिंह  रामवालिया  :

 श्रो  दिनेश  भोस्वासी  :

 क्या  क्रृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृष्  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  श्वेत  क्रांति  लाने  की  दिशा  में  सरकार  प्रभावी  प्रयास  कर  रही
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 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  विशेष  अवधि  के  लिए  देश  में  दूध  उत्पादन  का  लक्ष्य
 निर्धारित  किया

 यदि  तो  दत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  योजना  के  अन्तगंत  देश  में  वर्ष  1989-90  के  लिए  दूध  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  गया  और

 इस  लक्ष्य  की  प्राप्ति  होने  पर  भारतीय  नागरिकों  को  प्रति  व्यक्ति  औसतन  कितना  दूध
 उपलब्ध  होगा

 !

 कि  संत्रालय  में  कृषि  श्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :

 दूध  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  कारगर  प्रयास  किए  जा  रहे
 हैं  ।  इसमें  नियंत्रित  बेहतर  प्रबंध  पद्धतियां  और  पशु  स्वास्थ्य  की  प्रभावी  व्यवस्था
 किया  जाना  शामिल

 जी  हां  ।  देश  में  दूध  उत्मादन  के  लक्ष्य  प्रत्येक  योजदा  अवधि  के  आ-म्भ  में  और  प्रति
 व  निर्धारित  किए  जाते  हैं  ।

 वाधिक  राज्य  योजना  पर  1988-89  के  दौरान  हु  विमशं  के  दौरान  1989-90
 के  लिए  दूध  उत्पादन  के  २  लक्ष्य  निर्धान्ति  किए  गए  थे  और  ये  संलग्न  विवरण  में  दिए
 गए

 1989-90  के  लिये  देश  में  दूध  उत्पादन  का  इस  वर्ष  निर्धारित  लक्ष्य  50.61  मिलियन
 मीटरी  टन  है  ।

 1989-90  के  लिये  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  प्रति  व्यक्ति  औसत  दूध  उत्पादन
 171  ग्राम  प्रतिदिन  (811  मिलियन  पूर्वानुमानित  आबादी  के  हिसाब  होगा  ।

 विवरण

 दूध  उत्पादन  के  लक्ष्य  1989-90

 क्रम  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  दूध  मीटरी

 संख्या  लक्ष्य  1989-90

 1  2  3

 व  *
 ््््ः  _

 आन्प्र  प्रदेश  3400.00

 2  अरुणाचल  प्रदेश  39,50

 3.  असम  670.00

 4  बिहार  3000,00

 5  गोवा  27.00
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 1  2  3

 6.  गुजरात  3100.00

 7,  हरियाणा  3125.00

 8.  हिमाचल  प्रदेश  515,00

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  492.00

 10.  कर्नाटक  2550.00

 11.  केरल  1500.00

 12,  मध्य  प्रदेश  3500.00

 13,  महाराष्ट्र  2930,00

 14,  मणिपुर  92.00

 15.  मेघालय  52.00

 16.  मिजोरम  13.50

 17.  नागालेंड  5.50

 18.  उड़ीसा  425.00

 19.  पंजाब  5000.00

 20.  राजस्थान  4250.00

 21,  सिक्किम  27.00

 22.  तमिल  नाडु  3300,00

 23.  त्रिपुरा  29,00
 24.  उत्तर  प्रदेश  9210.00

 25.  पश्चिम  बंगाल  3000.00

 26.  भंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  17.50

 27.  अंडीयड़  32.00

 28,  दादर  ओर  नगर  हवेली  2.50
 29  दमन  और  दीव  0.50

 30.  दिल्ली  285.00

 31,  लक्षद्वीप  1.20

 32,  पांडिचेरी  22.00

 योद  «  50613,20
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 पुरातत्थ  विज्ञान  सम्बन्धो  विकरेकश दल  हारा  को  गई  सिफारिश

 8012.  भ्री  मुहिराम  क्या  भानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  पुरातत्व-विज्ञान  संबंधी  विशेषज्ञ  दल  ने  देश  में  प्राचीन  और  ऐडि्हासिक  स्मारकों  के

 बेहतर  संरक्षण  के  लिए  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  की  प्रशासकीय  और  व्यवसायिक  भ्ावश्यकताओं
 के  बारे  में  कतिपय  सिफारिश  की

 सरकार  ने  इन  सिफारिशों  को  स्वीकार  किया

 क्‍या  इन  सिफारिशों  में  सामान्य  संवर्ग  के निदेशकों  की  सामान्य  समयावधि  में  पदोन्नति
 करने  के  लिए  पुरातत्व  विभाग  की  संरक्षण  और  शिलालेख  जैसी  विशेषीकृत  शाखाओं  के
 निदेशकों  के  भगले  उच्च  ग्रेड  में  यथावस  पदोन्नति  करना  अधिकारियों  की  चार-“हछतरीय  पदोन्नति
 प्रणाली  को  तीन-स्तरीय  पदोन्नति  प्रणाली  में  बदलना  और  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  अधिकारियों
 के  पदनाम  में  परिवर्तन  करना  शामिल  किया  गया

 यदि  तो  इन  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे
 और

 (=)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  रुंजो  एल०
 पी०  :  और  सरकार  ने  इन  सिफा  रिशों  को  सिद्धांत  रूप  में  स्वीकार  कर

 लिया  है  ।

 हां  ।  इसके  अलावा  विशेष  रूप  से  इन  सिफारशों  यह  सुझाव  नहीं  दिया  गया  है
 कि  सामान्य  संवर्ग  के  निदेशकों  की  पदोन्नति  सामान्य  अवधि  में  की

 झोर  (€).  मामले  के  समी  सम्बद्ध  पहलुओं  की  जांच  किए  जाने  के  बाद  ही  इन  सिफारिशों
 को  कार्यान्वित  किया  जा  सकता  है  ।

 अयमक्‍्खी  पासन  के  सम्बन्ध  में  भ्रष्यवन

 8013.  ञ्री  हरोहझ्ा  रावत  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  मघुमक्खी-पालन  की  सम्मावनाओं  का  पता  लगाने
 के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  ओ

 यदि  तो  राज्य  के  परववंवतीय  क्षेत्रों  में  मधुमक्खी-पालन  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 कृषि  संश्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विमाण  में  राज्य  मंत्री  इ्याम  लाल  :
 जी
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 (i)  मा०क्ृ०आ०  परिषद  की  मघुमक्खी  अनुसंधान  ओर  प्रशिक्षण  से  सम्बन्धित  अखिल
 मारतीय  समन्वित  अनुसंधान  प्रयोजना  के  तहत  सरकारी  बागवानी  केन्द्र

 रानी  खेत  में  मधुमक्खी  हु  रे  भिन्न
 पहच

 प्रनंसंघान  वि  ज  रहा  है  ।

 (ii)  खादी  और  ग्रामोद्योग  कमीशन  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  मधु  अनुसंघान  पुणे  तीन
 मकखी  पालन  अनुसंधान  केन्द्र  चला  रहा  है  जो  नंनीताल  और  पिथौरागढ़ में  स्थित  हैं  ।
 खादी  ओर  ग्रामोद्योग  कमीशन  के  मी  उतर  प्रदेश  के  हरेक  पहाड़ी  जिले  में  एक  मधुमक्खी  पालन

 विकास  केन्द्र

 (iii)  उत्तर  प्रदेश  सरकार  भी  दो  मधुमक्खी  प्रशिक्षण  आठ  मधुमक्खी  प्रजनन  केन्द्रों
 और  आठ  मधघुमक्खी  विस्तार  केन्द्रों  को  चला  रही

 अल्पसंख्यक  विद्यालयों  को  अनुदान-सहायता

 8014.  श्रो  कमला  प्रसाद  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  दिल्ली  में  कितने  अल्पसंख्यक  विद्यालयों  को  अनुदान-सहायता

 मंजूर  की

 ददल्ली  में  ऐसे  अल्पसंख्यक  विद्यालयों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  अभी  तक

 सहायता  मंजूर  नहीं  की  गई  तथा  जिनके  आवेदन  पत्र  अभी  लम्बित  पड़  हैं

 उन्हें  अनुदान  सहायता  मंजूर  न  करने  के  क्‍या  कारंण  और

 इन  विद्यालयों  को  अनुदान-सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  तथा  संस्कति  बिभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 पी०  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  समा  पटल  पर  रख  दी

 उड़ीसा  शाज्य  सड़क  परिवहन  निगम  में  किया  गया  पूंजो  निवेश

 8015,  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उड़ीसा  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम  में  कोई  पूंजी  निवेश
 किया

 यदि  तो  अब  तक  कितनी  घनराशि  का  निवेश  किया  गया

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  निवेश  की  गई  उक्त  धनराशि  पर  निगम  से  कोई  लाभांश
 प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  निगम  को  कोई  राजसहायता  दी
 यदि  तो  तत्मंबंधी  ब्योरा  क्‍या

 उक्त  निगम  को  कितना  संचयी  घाटा  हुआ  है  और  इसके  क्या  कारण  और
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 उक्त  निमम  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निवेश  की  गई  घनराश्षि  को  सुरक्षित  रखने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 जल-घूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  ओर  जी

 पूंजीगत  ऋण  सहायता  के  रूप  में  अब  तक  11:86  करोड़  रुपए  की  राशि  प्रदान  की  गई

 और  जी  सड़क  परिवहन  निगम  1950  के  तहत  प्रदान  की  गई
 पूंजीगत  ऋण  सहायता  एक  ब्याज  युक्‍त  ऋण  है  और  उस  पर  कोई  लाभांश  देय  नहीं  होता  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रएइन  नहीं  उठता  ।

 उड़ीसा  राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  निगम  को  1989  तक  50*86
 करोड़  रु०  का  संचयी  घाटा  हुआ  |  घाटे  के  लिए  बताए  गए  कारण ये  हैं--बेड़े  में  बसों  की  अपर्याप्त

 पुरानी  राष्ट्रीय  रूटों  पर  प्राइवेट  प्रचालकों  द्वारा  किए  जाने  वाले  अनधिक्ृत  प्रचालनों
 की  देख-रेख  का  इत्यादि  ।

 केन्द्रीय  पूंजीगत  अंशदान  पर  88  तक  बकाया  ब्याज  की  राशि  का  निमम  द्वारा

 पहले  ही  भुगतान  किया  जा  चुका  राज्य  सड़क  परिवहन  निगमों  के  मौतिक  और  वित्तीय

 बन  में  सुधार  सुनिश्चित  क  रने  के  लिए  1987-88  से  राज्य  सड़क  प।रवहन  को  केन्द्रीय  पूंजीगत
 ऋण  सहायता  का  रिलीज  किया  जाना  प्रचालनों  के  समता  स्तर/मुनाफा  संबंधी  मानदण्डों  पर  निर्मर
 कर  दिया  गया  है  |

 बंगलोर  सिटी  में  ट्रकਂ  बिछाना

 8016.  भ्री  वी०एस०  कृष्ण  प्रम्यर  :  कया  सानव  संसाधन  विक/(स  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  बंगलोर  सिटी  में  खेल  परिसर  में  ट्रेकਂ  बिछाने  के  लिए
 अब  तक  कितनी  घनराशि  दी  है

 उक्त  कार्य  को  प्रा  करने  के  लिए  कितती  घनराशि  की  आवश्यकता

 उक्त  कार्य  में  राज्य  सरकार  ने  कितनी  घनराशि  का  योगदान  दिया  भ्नौर

 इस  कार्य  को  कब  तक  पूरा  कर  लिया  जाएगा  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  युवा  कार्य  और  खेल  तथा  महिला  झौर  बाल  विकास
 बिभागों  में  राज्य  मंत्री  मारप्रेट  सिथेटिक  ट्रंक  बंगलौर  शहर  में  नहीं
 बिछाया जा  रहा  है  परन्तु  मा०्खे०प्रा०  के  दक्षिणी  केन्द्र  कंगेरी मे ंअपनी  राष्षि  से  बिछाया  जा

 रहा

 इस  काये  के  लिए  कार्य  को  7,  88,  800  डच  मार्क  राशि  की

 आवद्यकता  जो  लगभग  56-91  लाख  रुपये

 घूल्य  ।
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 क्षेत्र  की ऊपरी  सतह  के  एक  छोटे  से  भाग  को  छोड़कर  ट्रंक  बिछाने  का  कार्य  पूर्ण
 हो  चुका

 पारादोप  में  मछली  पकड़ने  वाले  जलपोतों  के  लिए  बंबेरगाहों  का  निर्माण

 8017.  डा०  कृपा  सिधु  भोई  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरः  करके  पारादीप  में  दो  मत्स्य-नौका

 बंदरगाहों  के  निर्माण  |  ;  गहन  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  जलपोत्तों
 के  लिए  और  दूसरा  महानदी  के  मुहाने  पर  मछली  १कड़ने  वाले  यंत्रीकृत  पोतों

 के  लिए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है

 इन  दोनों  परियोजनाओं  पर  अनुमानत:ः  कित्तत्री  लागत  और

 इसके  लिए  कितनी  घनराशि  स्वीकृत  की  गई  है  ?

 कषि  मंत्रालय  में  कषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  ला

 से  अप्र  1988  में  पारादीप  पोर्ट  ट्रस्ट  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  संभाव्यता  रिपोर्ट  के  अनुसार
 पारादीप  स्थित  मत्स्य  बन्दरगाह  को  दो  मागो  में  विकसित  किया  जाना  लगभग  500  यंत्रीकृत
 मत्स्य  जलयानों  के  प्रचालन  के  लिए  इनमें  से  एक  भाग  को  लगमग  2134  लाख  रुपये  की  एक
 मानित  लागत  पर  महानदी  के  मुहाने  पर  विकसित  किया  जाना  है  ।'  गहरे  समुद्र  में  मत्स्यन  करने  वक्‍ले
 लगभग  50  जलयानों  के  प्रचालन  के  लिए  इस  मत्स्य  बन्दरगाह  के  दूसरे  भाग  को  443  लाख  रुपये
 की  एक  अनुमानित  लागत  पर  पारादीप  के  व्यापारिछ  पत्तन  के  भीतर  विकसित  किया  जाना
 दोनों  भागों  को  मिलाकर  इस  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  2577  लाख  रुपय  है  ।  माडल  सबध्
 अध्ययन  करने  और  संभाब्यता  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  लिए  पोर्ट  ट्स्ट  को  अभी  तक  26  लाख  रुपये
 की  एक  घनराशि  निर्मक्त  की  जा  चुकी  है  |

 भारतोय  बागवानी  संस्थान  द्वारा  अधिक  उपज  वाली  बोजों  को  किस्मों  का  विकास

 8018.  श्रो  बो०  कृष्ण  राव  :  कया  क॒षि  मंत्री  यह  बताने  क  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मारतीय  बागवानी  अनुसंघान  हेस  रघट्टा  ने  ऐसी  नई  किस्म  के
 बीजों  का  विकास  किया  है  जो  रोग  तथा  कीटरोघी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्या  संस्थान  ने  कीटनाशकों  का  प्रयोग  किए  बिना  कीट-नियंद्रण  विधियों  का  भी

 पूवंक  विकास  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 क॒षि  मंत्रो  मजन  :  जी  हां  ।

 कीट  तथा  रोग  प्रछ्चिरोधी  |वकसित  की  गई  किसमें  ये  हैं--तरबूज  की-अर्क॑

 एंथं  कनोज  चूर्णी  फुफूदी  तथा  नृदु  शोमिल  फंफूद  थी  तिहरी  खरबूज  को  चूर्णी  फंफूद
 प्रतिरोधी  अर्क  को  फल  वाली  मक्‍्खी  को  शअ्रतिरोधी  अर्क  सूर्यमुखी  तथा  प्याज  की
 बेंगनी  घब्बे  की  प्रतिरोधी  अर्क  कल्याण  ।

 80



 14  1911  लिखित  उत्तर

 जी  हां  ।

 अब  अंगूर  के  मिली  बग  का  बिना  के  प्रयोग  के  ही  जैविक  नियन्त्रण  किया
 जाता  इसमें  नियंत्रण  के  लिए  आस्ट्र लियन  लेडी  बड॑  बीटल  का  उ--थोग  किया  जाता  है  जिसमें

 अंगूर  की  प्रत्येक  बेल  पर  ॥0  प्रोढ़ों  को  छोड़ा  जाता  है  ।

 अत्यधिक  विषले  कोटनाशकों  का  आयात

 8019,  श्री  सौ०  जंगा  रेड्डी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्‍या  कुछ  अत्यधिक  विषेले  कीटनाशकों  का  आयात  करने  की  अनुमति  दी  गई  यदि
 तो  उनके  नाम  क्या  हैं  ;

 क्‍या  कीटनाशक  पंजीकरण  समिति  ने  मारत  में  मेथीमिल  तथा  थ्िमाजोफास  के  उत्पादन

 का  मामला  इस  आधार  पर  पहले  ही  अ्रस्वीकार  कर  दिया  था  कि  ये  अत्यधिक  विषले  होने  के

 हेलियोथिस  तथा  ह्वाइट  फ्लाई  को  नष्ट  करने  में  कारगर  साबित  नहीं  हुए  हैं  तथा  फेनप्रोपेश्निन

 के  निर्माण  को  अनुमति  आंकड़े  एकत्र  करने  मात्र  के  लिए  दी  गई  थी  न  कि  इसका  उपयोग  करने  के

 क्‍या  समिति  को  कुछ  नए  वैज्ञानिक  आंकड़े  दिए  गये  जिनके  आधार  पर  उसने  अपना
 f  ay

 पहला  निर्णय  बदल  दिया  है

 क्या  सरकार  का  सरव  दो  क्षेत्र  की  कम्पनी  हिन्दुस्तान  इंसेक्टीसाइड्स  लिमिटेड  के

 माध्यम से  आयात  व  ने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्थि  संजालवय  सें  कथि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इयास  लाल  यादव  )
 केबल  उन्हीं  कीटनाशाकों  का  आयात  किये

 जाने
 की  अनुमति  है  जिनकी  उपयोग  में

 त्पादकता  और  सुरक्षा  की  जांच  कर  लिये  जाने  के  पश्चात  जिन्हें  पंजीकृत  किया  गया  हूँ  ।  देश  की

 आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कुछ  बहुत  ही  अथवा  अत्यधिक  विषेले  कोटनाशकों  को  भी
 झायात  के  लिए  पंजीकृत  किया  जाता  हूँ  और  पंजीकरण  समिति  ओचित्यपूर्ण  रूप

 से  सुरक्षित

 करणों  में  और  उचित  किस्म  को  संभाल  संबंधी  सावधानियों  के  साथ  इनके  उपयोग  की  अनुमते  देती

 है  ।  हाल  ही  इन  श्रेणियों  से  संबंध  रखने  वाली  मिथोमील  और  ट्रियाजोफोस  के  आयात  करने

 की  अनुमति  दी  गई  है  ।

 नहीं  ।  मिथोमील
 और  ट्रियाजोफोस  का  आयात  करने  के  लिए  इनका  पंजीकरण

 करने  के  लिए  आवेदन  पत्रों  को  क्रीटनाशियों  को  जंव  प्रमावोत्पादकता  के  आधार  पर  अस्वीकृत

 नहीं  किया  गया  था|  मैसर्स  रेलीज  इंडिया  को  फ़ैनुप्रोपाध्चिन  टैकनीकल  का  आयात  करने  और

 आंकड़े  सृजित  करने  और  व्यापारीकरण  करने  के  लिए  इसको  देश  में  ही  तंयार  करने  की  अनुमति
 दी  गई  थी  ।

 हां  ।
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 और  सावंजनिक  क्षेत्र  की  कम्पनियों  को  कीटनाशियों  के आयात  को  अनुमति  तमी

 दी  जाती  है  जबकि  उनके  पास  संबंधित  कीटना,शैयों  के  लिए  कीटनाशी  अधिनियम  के  तहत
 करण  का  प्रमाण-पत्र  हो  ।

 भारत  प्रवेश  करने  वाले  नेपाली  वाहनों  पर  कर  सगाना

 8020.  भ्री  चना  किशोर  पाठक  :  क्‍या  बिदेशक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नेपाल  सरकार  नेपाल  सीमा  औौर  सहररा  में  कोसी  बराज से  प्रवेश  करने
 वाले  भारतीय  वाहनों  से  कर  की  वसूली  कर  रही

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  भी  भारत  प्रवेश  करने  वाले  नेपाली  वाहनों  से  कर

 वसूल  करने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्री  पो०  थो०  नरसिह  :  से  सरकार  ने  इस  आधश्य  की  खबरें
 देखी  हैं  और  सभी  संबंधित  मुद्दों  की  जांच  कर  रही  जिनमें  पारस्परिकता  से  सम्बद्ध  मुद्दा  मी
 शामिल  है  ।

 गेर-शिक्षक  कर्मचारियों  के  पदों  का  दर्जा  बढ़,झा/प
 बदलना  में  बद्धि  करना

 8021.  श्री  डाल  चर्त्र  जन  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि:ः

 क्या  स्कूल  आफ  प्लानिंग  एंड  आक्षिटेक्चर  ने  उन  के  मंत्रालय  में  गर-शिक्षक  कमंचारियों
 के  पदों  का  दर्जा  १दनाम  बदलने  और  वेतनमानों  में  वृद्धि  करने  का  अनुरोध  किया  है  जंसा
 कि  विध्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  सिफारिश  की  गई  है  और  स्कूल  आफ  प्लानिंग  एंड
 आकिटेक्चर  की  कार्यकारी  परिषद  द्वारा  स्वीकार  किया  गया

 यदि  तो  उक्त  पदों  ओर  उनके  संशोधित  वेतनमानों  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्‍या  उक्त  अनुरोध  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  और  इसकी  सूचना  स्कूल  आफ
 प्लानिंग  एंड  आकिटेक्चर  को  भेज  दी  गई  और

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  इन  पदों  तथा  इनके  वेतनमानों  को
 कब  तक  मंजूर  किया  जाएगा  और  इसकी  घूचना  इस  सकल  को  कब  तक  भेजी  जाएगी  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  बिभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 पो०  :  और  ।  इस  प्रस्ताव  में  विभिन्‍न  पदों  के  वर्तमान  वेतन
 मानों  तथा  प्रस्तावित  नए  वेतनम'नों  के  ब्यौरे  शामिल  हैं

 और  इस  प्रस्ताव  की  जांच  करने  के
 स्कूल  को  भर्ती  सेवाओं  तथा

 उत्तरदायित्वों  पर  और  ऐसे  भ्रन्य  समान  संस्थाओं  में  तुलनीय  पदों  के  संशोधित  वेतनमानों  की  सूचना
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 देते  हुए  संशोधन  करने  सलाह  दी  गई  स्कूल  से  संशोधित  प्रस्थाव  प्राप्त  ६५  १र  इसकी  जांच
 की  जाएगी  ।

 साइप्रस  के  राष्ट्रपति  के  दोरे  का  परिणाम

 8022.  श्री  प्रकाश  चना

 श्री  ध्मपाल  सिह  सलिक  :

 क्या  बिदेज्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1989  में  साइप्रस  के  राष्ट्रपति  ने  मान्त  दौरा  किया

 यदि  तो  उनके  साथ  हुई  बातचीत  का  कया  १रिणाम

 क्‍या  उनके  दोरे  के  दोरान  दोनों  देशों  के  बीच  किसी  समझोते  पर  हस्ताक्षर  भी  किये
 गये  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश्ञ  मंत्रो  पो०  वो०  नरासह  :  जी  हां  ।

 साइप्रस  के  राष्ट्रपति  की  हमारे  नेताओं  के  साथ  हुई  बातचीत  के  दौरान  दोनों  पक्ष  इस
 बात  पर  सहमत  हुए  कि  द्विपक्षीय  सहयोग  को  सघन  करते  की  जरूरत  है  विशेषकर  आथिक  और
 सांस्क्रतिक  क्षेत्रों  में  |  पारस्प  रैक  हित  के  जिन  अन्तर  ष्ट्रीय  मसलों  पर  बातचीत  हुई  वे  थे  साइप्रस
 का  प्रइन  और  ग्रुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  के  समक्ष  उपस्थित  चुनौतियां  ।

 और  भारत  और  साइप्रस  के  बीच  तकनीकी  और
 औद्योगिक  सहयोग  से  संबं  घत  एक  समभौते  पर  17  1989  को  हस्ताक्षर  क्ए  गए  ।  इस
 समभोौते  का  उद्देश्य  दोनों  देशों  क ेबीच  आथिक  और  व्यापारिक  संबंधों  को  बढ़ावा  देना  है  ।

 मिनरल  एक्सप्लोरेशन  कारपोरेशन  नागपुर

 8023,  थी  गारायण  चोबे  :  क्‍या  इस्पात  भोर  खाल  मंत्री  ग्रह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मिनरल  एक्सप्लोरेशन  कारपोरेशन  नागपुर  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 चलाई  गई  परियोजनाओं  की  संख्या  और  उनका  ब्यौरा  क्‍या

 उक्त  अवधि  के  दौरान  बन्द  को  गई  परियोजनाओं  की  सख्या  ओर  उनका  ब्यौरा
 क्‍या

 प्रत्येक  परियोजनाओं  में  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  कितने  अस्थायी  कर्मचारियों  को
 रोजणार  दिया

 इसी  अवधि  के  दौरान  परियोजनावार  कितने  अस्थायी  कर्मचारियों  की  छंटनी  की  गई
 ओर  बितनों  को  रोजगार  दिया

 इन  कर्मचारियों  को  उनकी  छंटनी  किये  जाने  का  परियोजनावार  किदना  मुआवजा  दिया
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 क्‍या  अस्थायी  कमंचारियों  को  नियमित  कर्मचारियों  के  समान  वेतन  दिया  जा  रहा
 ओऔर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री बसन्‍्त  :  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  समा
 पटल  पर  रख  दी

 ह

 असम  में  केनीय  विशव्वविद्ञालय  को  स्थापना

 8024,  श्री  प्रब्दुल  हमीद  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  असम  में  शीघ्र  ही  एक  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  का  निर्णय
 लिया

 यदि  तो  क्या  असम  के  छूवरी  जिले  में  इस  विश्वविद्यालय  के  परिसर  की  स्थापना
 का  कोई  प्रावधान  और

 यदि  तौ  तत्स  बंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाथन  विकास  भंत्रालय  में  जिक्षा  तथा  संस्कृति  विजाणों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 पो०  :  हां  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भूमि  संरक्षण  योजना  के  अंतर्गत  पश्चिस  बंगाल  को  सहायता

 8025,  श्री  मदाधर  साहा  :  क्‍या  कृधि  मंत्री  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि  1985-86  से
 1988-89  के  दौरान  वर्षवार  भूमि  सरक्षण  योजना  के  अंतगंत  पश्चिम  बंगाल  राज्य  को  कितनी
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई  ?

 क॒जि  मंत्रालय  में  कवि  और  सहकारिता  विमाद  में  राज्य  मंत्रों  इस  लाल  :
 1985-86  से  1988-89  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  राज्य  को  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाएं  अर्थात  नदी
 घाटी  परियोजनाओं  के  ख्रवण  क्षेत्रों  में  मृदा  संरक्षण  और  बाढ़  प्रवण  नदियों  के  स्रवण  क्षेत्रों  में
 समेकित  पनघारा  प्रबंध  तथा  राज्य  मूमि  उपयोग  बोर्डों  को  मजबूत  बनाने  की  केन्द्रीय  क्षेत्र  की
 योजना  के  अंतगंत  निम्नलिखित  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराई  गंई  :

 वर्ष  लाख  रुपये  में

 1985-86  177.82

 1986-87  161.50

 1987-88  176.85

 1988-89  8-89  183.90

 )
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 लिखित  उत्तर ऑञऑ₹॑औीऑऐऑचसऊषक॑ओफअफकफकअक  फ  किक 8026. श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश : क्या मानव संसाधन f मंत्री बिल्‍लो  के  सरकारों  सहफकता-प्राप्त  हकूबों  में  अध्यापकों  को

 नियक्तित  में  प्रनियमिततायें

 8026.  श्री  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  :  क्या  मानव  संसाधन  मंत्री
 करें

 वेकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  दिल्‍ली  प्रश्यासन  के  अन्तगंत  सरकारी  सहायता-प्राप्त  सकल  |  में  प्रधानाचायों  की
 नियुक्तियों  में  अनियमिंततायें  होने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं

 यदि  तो  क्या  इन  अनियमितताओं  के  बारे  में  कोई  जांच  की  कई  और
 यदि  तो  इस  जांच  के  निष्कषं  क्‍या  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  अंत्राखय  में  ज्लिक्षा  तथा  संस्कृति  विभायों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 पो०  :  इस  संबंध  में  दिल्ली  प्रशासन  को  ऐसी  कोई  शकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ?

 और  (7),  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोड़  द्वारा  दुग्यचूर्ण  संयंत्रों  को  ख़रीद

 8027.  भ्रो  मोहम्मद  महफूज़  असो  खां  :

 घोधरो  खुशोंद  अहमद

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  कतडने  की  कृपा  करंय्रे  कि

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  द्वारा  बड़ें  आकार  वाले  8  दुरध  चूर्ण  संयंत्र  खरीदे  गये  हैं
 जबकि  मौजूदा  संयंत्रों  की  क्षमता  केवल  20  प्रतिशत  माल  का  ही  उपय  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इन  संयंत्रों  की  खरीद  पर  कितनी  धनराशि  खं
 अर

 इन  संयंत्रों  का  उपयोग  किस  प्रकार  किया  जा  रहा  है  अथवा  करने  का  विचार  किया
 गया  है  ?

 कृथि  संजालय  में  ओर  सहकारिता  विनाव  में  राज्य  मंक्रो  इ्याम  साल  :
 से  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बो्ड  ने  30  मीटरी  टन  प्रत्येक  की  क्षमता  वाले  8  दुग्ध  पाउडर

 संयंत्र  खरीदे  जिनकी  लागत  लगभग  24  करोड़  रुपये  ये  संथंत्न  अपने  निर्माण  की  विभिन्‍न
 स्थितियों  में  1989  को  आपरेझन  फ्लड  के  अधीन  वर्तमान  संयंत्रों  की  क्षमता  के  उपयोग

 का  प्रतिशत  60  था  ।

 इघ  त्तरक्षण  के  लिए  तथा  कमी  वाले पाउडर  संयंत्रों  की  आवश्यकता  मरघूर  मौसम  में  द
 मौसम  में  पुनिक्षण  द्वारा  तरल  दूध  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  होती  पर्याप्त  पाउडर  संयंत्र
 क्षमता  के  सृजन  का  निर्घारण  दिन  प्रति  दिन  की  बढ़ती  हुई  माँग  को  पूरा  करने  की
 भावी  योजना  की  आवश्यकताओं के  जाघार  पर  किया  जाता  है  गिकी  वाले  बड़े
 आकार  के  पाउडर  संयंत्रों  की  ज्यादा  लागत  प्रभावी  मानी  जातो
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 मध्य  प्रदेश  में  समेकित  ग्रामोज  विकास  के  झंतनंत  धनराशि  का  उपयोग

 8028.  ओरो  दिलोप  सिह  भ्रिया  :

 सामन्‍्त  का
 डा०  दसा  स  ;

 क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  मध्य  प्रदेश  में  जिला  ग्रामीण  विकास

 एजेंसियों  को  छठी  योजनावधि  वर्ष  1980-85  के  दौरान  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत
 दी  गई  भारो  सहायता  घनराशि  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसियों  और  बैक  के  पास  अनप्रयुक्त  पड़ी

 हुई

 यदि  तो  उवत  अवधि  के  दौरान  बेंकों  के  पास  कितनी  घनराशि  पड़ी  हुई  थी  और
 इसमें  से  वर्ष  1985-86  से  अब  तक  कितनी  घनराक्षि  उनके  द्वारा  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसियों
 को  वापस  की  और

 क्‍या  |  अप्रैल  1988  को  बची  हुई  शेष  धनराशि  में  वह  घनराशि  थी
 जिसका  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  प्रयोग  नहीं  कियो  गया  था  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जंगार्दन  :  से

 सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उड़ोस  में  फ्ोंगा  मछलो  पालन  उद्योध  को  स्थापता

 8029,  ओ  राषाकांत  डिगाल  :  क्‍या  कृथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  सरकार  ने  कटक  जिले  के  पारादोप  और  पुरी  जिले  के  कोटाकुड़ी  में  एक
 और  भींगा  मछली  पालन  उद्योग  का  आधुनिकीक रण  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव
 प्रस्तुत  क्या

 ये  परियोजनायें  केन्द्रीय  सरकार  को  कब  प्रस्तुत  की  गई  और

 इन  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  देने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृचि  ओर  सहकारिता  विजाण  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :
 से  उड़ीसा  सरकार  ने  1987  मैं  पारादीप  में  क्रींगा  मछली  हैचरी  और  कोटाकुड़ी

 में  कींगा  मछली  फार्म  के  विकास  के  लिए  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  भारत  सरकार  ने  विदेशी  आर्थिक
 सहयोग  जापान  से  ऋण  सहायता  लेने  के  लिए  भ्रस्ताव  मंजूर  किए  इस  मामले  पर  जापान
 सरब.र  विचार  कर  रही  है

 जोतों  की  चरकथम्दो

 8030.  भरी  श्रोबल्सभ  पाणिप्रहों  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  राज्य  स९कारों  को  जोतों  की  चकबन्दी  करके  भूमि  को  टुकड़े-टुकड़े  होने
 से  वचाने  की  सलाह  दी
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 यद्रि  तो  किन-किन  राज्यों  ने  जोतों  की  चकबन्दी  का  काम  शुरू  कर  दिया  और
 सातवीं  योजना  के  प्रथम  चार  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  का  जोतों  की  चकबन्दी  से

 संबंधित  कार्य-निष्पादन  का  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  भ्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :
 त्तर  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  जोतों  की  चकबन्दी  कार्यक्रम  के  महत्व  पर  बल  दिया  गया  है  ।  तदनुसार
 अनेक  राज्यों  ने  जोतों  की  चकबन्दी  करने  के  लिए  कानून  बना  लिए  हैं  लेकिन  उन  सभी  ने  समान
 तत्परता  से  इसके  कार्यान्वयन  पर  जोर  नहीं  दिया  है  ।

 ।5  राज्यों  और  2  संघ  शासित  क्षेत्रों  अर्थात्‌  आंध्र  प्रदेश
 हिमाचल  जम्मू  और  मध्य  महारा

 उत्तर  पश्चिम  दिल्ली  शासित  और  दादरा  व  नगर  हवेली
 शासित  में  जोतों  की  चकबन्दी  करने  के  लिए  कानूनी  व्यवस्थायें  आंध्र  प्रदेश  के  आंध्र

 तमिलनाडु  और  त्रिपुरा  में  ऐसे  कार्य  करने  के  लिए  कोई  कानून  नहीं  हैं
 अरुणाचल  मिजोरम  ओर  नागालंड  ज॑ंसे  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  की  परिस्थितियांਂ  ऐस
 कि  वहां  चकबन्दी  के  लिए  पर्याप्त  गंजाइश  नहीं  सिक्किम  में  मी  80  प्रतिशत  ममि  जोतें  इस
 प्रकार  की  हैं  कि उनकी  चकबन्दी  किए  जाने  की  आवश्यकता  नहीं  है

 आंध्र  जम्म  भौर  कर्नाटक  और  राजस्थान  राज्यों  ने  पहले  चकबन्दी  का  काम
 किया  था  लेकिन  इन  राज्यों  में  अब  कोई  योजना  नहीं  चल  रही  वे  राज्य  और  संघ  शासित  क्षेत्र
 जहां  इस  समय  जोतों  की  चकबन्‍्दी  का  काम  प्रगति  पर  ये

 हिमाचल  मध्य  उत्तर  प्रदेश  और  दिल्ली  शासित  ।
 इन  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्र  में  से  उत्तर  प्रदेश  भौर  दिल्‍ली
 शासित  में  अनिवायं  चकबन्दी  का  प्रावधान  है  जबकि  महाराष्ट्र  और  हिमाचल  प्रदेश

 हालांकि  अनिवायं  चकबनन्‍्दी  के  लिए  प्रावधान  किए  गए  व्यावहारिक  रूप  में  योजना  स्वेच्छिक
 आधार  पर  चलाई  जाती  है  ।  मध्य  प्रदेश  में  योजना  स्वेच्छिक  है  ।

 उन  जहां  इस  समय  चकबन्‍्दी  कायं  प्रगति  पर  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार
 सातवीं  योजना  के  पहले  चार  वर्षों  के  दौरान  जोतों  की  चकबन्दी  के  निष्पादन  का  ब्यौरा  संलग्न
 विवरण  मैं  दिया  गया  है  ।

 कि ~
 कल

 विवरण

 जोतों  की  चकबन्‍्दी  को  प्रगति
 क्षेत्र  लाख  हैक्टेयर  में

 area  राज्य  का  नाम  सातवीं  योजना  के  पहले  चार  वर्षों  के  दौरान  कुल
 चकबन्दी  किया  गया  क्षेत्र

 1985-86  1986-87  1987-88  1988-89

 1  2  3  4  5  5

 बिहार  1.64  1,21  0.06  असूचित  2.91

 गुजरात  0.96  0,83  0.39  0.30  2.48
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 1  2  3  4  5  6

 हरियाणा  0.05  0,03  0.05  असूचित  0,13

 हिमाचल  प्रदेश  0.35  0.35  0.29  0.01  1.00

 महाराष्ट्र  7.72  6.95  8.23  असू  चित  22.90

 उड़ीसा  0.66  0.67  0.58  0.04  2.15

 पंजाब  0.07  0.06  0.06  असूचित  0.19

 उत्तर  प्रदेश  3.17  3.35  3.30  0.02  9.84

 योग  14.62  13.65  12,96  0.37  41.60

 ,  8031.  श्रीमतो  डो०क०  भण्डारोी  :  कया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  के  अधिकांश  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  शौर  कक्षाओं  में  केवल
 विज्ञान  विषय  ही  पढ़ाया  जाता

 यदि  तो  क्या  सरकार  क्रा  विचार  दिल्ली  के  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  उन्चतर
 मिक  पर  विज्ञान  बिषयों  के  अलावा  वाणिज्य  ओर  म्रानविकी  विषयों  का  क्षष्ययन  मी  सुरू
 कराने का

 य।द  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कति  विमाणगों  में  राज्य  म्श्त्री  एल०
 पो०  :  से  दिल्ली  में  ।8  केन्द्रीत्र  विद्यालय  हैं  जिनमें  जमा  2  स्तर  10  स्कूलों  में

 मानविकी  तथा  वाणिज्य  स़मी  तीन  विपय  हैं  तथा  6  स्कूलों  में  विज्ञान  तथा  मानविकी
 विषय हैं  ।  केवल  2  स्कूलों  में  विज्ञान  विषय  +2  स्तर  में  विषय  आरंभ  करना  पात्र  बच्चों  की
 संख्या  तथा  भौतिक  सुविधामों  की  उपलब्धता  पर  निर्मर  करता

 पाकिस्तान  जाने  वाले  मारतोयों  को  परशान  करना

 8032.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :

 श्रीमती  बसवराजेश्वरो

 क्‍या  बिदेज्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 हे

 क्‍या  30  1989  के  *उःइम्स  आफ  इण्डियाਂ  में  प्रकाशित  समाचार  के  अनुसार
 पाकिस्तान  जाने  वाले  भारतीयों  को  सीमा  शुल्क  और  आगप्रवासी  अध्किरियों  द्वारा  १रेशान  किया
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 जाता  है  जौ  उनसे  पैसा  ऐंठते  हैं  और  कमी-क्रभी  उनके  पासपोर्ट  और  सामान  को  भी  जब्त  कर
 लेते

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  को  पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  उठाया  गया  और

 यदि  हां  त्रो  इस  पर  उनकी  क्‍या  प्रतिक्रया  ६

 हद

 विदेश  मन्‍्त्री  पी०चो०  मर्सिह  :  से  सरकार  ने  इस  आशय  की  खबरें

 देखी  हैं  कि  लाहोर  जाने  वाले  कुछ  मारतीय  यात्रियों  को  पाकिस्तानी  अधिकारियों  द्वारा  परेशान
 किया  गया  ।  इस  मामले  को  पाकिस्तान  की  सरकार  के  साथ  उठाया  गया  है  ।

 फटिस्तइजर  एण्ड  कमिकल्स  ट्रावनकोर  लि०  में  क्षाभ/हानि

 ६033,  श्रो  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  फटिलाइजर  एण्ड  कैमिक्ल्स  ट्रावनकोर  लि०  को  वर्ष  1986-87,  1987-88  और

 1988-89  के  दौरान  हुए  लाभ/हानि  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  फर्टिलाइजर  एण्ड  कमिव  ल्‍्स  ट्रावनकोर  लि०  बात  आधुनिकीकरण  करने  संबंधी  कोई

 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कषि  मंत्रालय  में  उ्बंरक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  फरटिलाइजस  एण्ड
 कैमिकल्स  ट्रावनकोर

 ने  वर्ष  1986-87  और  1987-88  के  दौरान  कर  पूर्व  क्रमशः

 42.70  करोड़  रुपये  और  15.62  करोड़  रुपये  का  लाभ  लेखा  परीक्षित  लेखों  के  अनुसार
 वित्तीय  वर्ष  1988-89  के  दौरान  फैक्ट  ने  3.35  करोड़  रुपये  का  लाभ  दूर्शाया

 ओर  जी  हां  |  भ्रपेक्षित  ब्यौरे  पहले  ही  दिनांक  2  1989  को  पूछे  गये  अता०
 प्रइदन  सं०  1249  के  उत्त  र  में  दिए  गए  हैं  ।

 उबरक  का  भण्डार

 8034.  थ्री  मोहनभ्राई  पटेल  :

 श्री  अमर  सिंह  राठवा  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विभिन्‍्त्र  उवंरक  संयंत्रों  में  भारी  मात्रा  में  उर्वरक्ों  वा  मंडार  एकत्रित  हो
 गया

 यदि  तो  प्रत्येक  संयंत्र  में  कितनी  मात्रा  में  उर्वरक  एकत्रित  हो  गया  है  श्लर  उसका

 अनुमानित  मूल्य  क्‍या

 इसके  एकत्रित  होने  के  क्या  कारण

 क्‍या  उवंरकों  के  इस  प्रकार  एकत्रित  मंडारों  से  उवंरकों  के  उत्गदन  पर  प्रमाव  पड़ता
 और

 यदि  तो  एकत्रित  भंडार  को  वितरित  करने  के  लिए  जया  कार्यवाही  की  गई  है  ताकि

 उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रमाव  न  पड़े  ?
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 कृषि  संत्रालय  में  उ्ंरक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरਂ  31.3.89  की  स्थिति
 के  अनुसार  संयंत्रों  क ेपास  उवंरक  सामग्री  का  मंडार  4.85  लाख  मी०  टन  था  ।

 31.3,89  की  स्थिति  के  अनुसार  संयंत्र-वार  मण्डार  तथा  उनके  मूल्य  संलग्न  विवरण  पत्र
 में  दिए  गए  हैं  ।

 संयंत्रों  के  लिए  यह  सामान्य  बात  है  कि  संयंत्रों  में  कुछ  भण्डार

 जी  नहीं  ।

 सामग्री  को  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  गोदामों  में  सतत  आधार  पर  प्रेषित  किया  जा  रहा
 है  जो  आगामी  महीनों/मौसम  के  लिए  प्रत्याशित  खपत/ई०सी०ए०  आवंटनों  पर  निर्मर  करता  है  ।

 विवरण

 31.3  89  को  स्थिति  के  अनुसार  संयंत्रों  में  उत्पाद  के  स्वदेशी  सब्हार  तथा  उनका
 खबमग  मुल्य

 कम्पनी  का  नाम  उत्पाद  का  नाम  मात्रा  लगभग  मूल्य*
 लाखों

 1  2  3  4

 (1)  सार्वजनिक  क्षेत्र  :

 फटिलाइजर  कार्पोरेश्न  आफ  इश्डिया

 सिन्दरी  आधुनिकीकरण  यूरिया  1436  33,75

 ए|एस  429  7.08

 गोरखपुर  यूरिया  3143  73.86

 रामागुण्डम  यूरिया  200  4.70

 तलचर  यूरिया  10306  242.19

 नेशनल  फर्टिलाइजस  लि०

 सी०ए०एन०  3097  52.65

 भटिडा  यूरिया  7372  173.25
 पानीपत  |

 विजयपुर

 हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर  कार्पोरेझ र

 ए|एस  289  4.77
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 |  2  3  4

 यूरिया  14584  342,72

 नामरूप  यूरिया  12300  289,05

 दुर्गापुर  यूरिया  6465  150,52

 बरौनी  यूरिया  4873  114,52

 फठिखाइजर  एण्ड  कंमोकल्स  ट्रावनकोर  लि०

 उद्योग  मण्डल  ए|एस  980  1.62

 एस०एस०पी०  305  3.36

 ए/सी  10  0.17

 यूरिया  17  0.40

 20:20  122  2,93

 राष्ट्रीय  कंसिकल्स  एण्ड  फर्टिलाइजस

 ट्राम्बे  यूरिया  2395.  56.28

 15:15:15  240  7  50.61

 ए०एन“पी०  1922  49  .97

 (20.7:20.7)

 थाल  यूरिया  34528  811.41

 मद्रास  फटिलाइजस  लिमिटेड

 यूरिया  3800  89.30

 17:17:17  666  17,32

 19:19:19  1885  55.61

 स्टील  अथोरिटी  आफ  इंडिया  लि०
 सी०ए०एन०  4369  74.27

 नवेलो  लिगनाइट  कार्पोरे्न

 यूरिया  15685  36,86

 पारादोप  फास्फोट  लि०

 डी०ए०पी०  11640  419.04

 उप-उत्पाद  ए/एस  700  11.55

 हिन्दुस्तान  कोपर  लिसिटेड
 एस०एस०पी  ०  4544  49,98
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 2  3  4

 (1)  सहकारो  क्षेत्र

 इंडियन  फारसस  फर्टिलाइजर्स  कोआपरेटिव

 कलोल  यूरिया  20147  473.45

 काण्डला  10:26:26  5216  153.87

 12:32:16  3971  129.06
 डी०एनण्पी  640  23,40

 फूलपुर  यूरिया  14954  351.42

 आंवला  यूरिया  6107  143-51

 क्थक  भारतो  कोआपरेटिव

 बूरिया  4500  105,75

 निजी  क्षेत्र

 गुजरात  स्टेट  फरटिलाइजर्स  क०
 —

 यूरिया  1290  30,32
 ए/एस  680  11.22
 डी०ए०पी०  960  34,56

 कोरोसंडल  फर्टिलाइजर  लि०

 28:28  1948  70,13
 14:35:14  14  0.48

 ओराम  फर्टिलाइजर्स  एण्ड  कंसिकल्स

 यूरिया  16836  395,65

 इष्डियन  एक्सप्लोसिव  लिमिटेड

 यूरिया  6700  157.45

 खुआरो  एप्रो  केमिकल्स  यूरिया  1704  40,04
 19:19:19  197  5.81

 28:28:0  _  न

 डी०ए०पी०  का  नन्‍न+े

 सबरन  पेट्रो  इक्डिया  कोर्पोरेशन

 यूरिया  18573  436.47

 डी०ए०पी०  1798  64,73
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 )4  191)  एलफरूर

 2  3  4

 मंगलोर  केसिकल्स  एष्ड  फटि०
 ध्ु

 यूरिया  3354  78.82
 डी०ए०पी०  1130  40,68

 ईडो-पेरो  लि०

 16:20  401  9,22

 हरो  फटिलाइजस

 ह  ए/सी  ना
 न

 गुजरात  नर्मदा  फटिलाइलस  क०  यूरिया  3052  71,72

 हूटोकोरिन  अल्कली

 ए/सी  525  8.93

 हिन्दुस्तान  लोवर  लिसिटेड

 डी०ए०्पी०  —  —

 उप-उत्पाद  ए|एस  255  4,21

 पंजाब  नेशनल  फटिलाइजर

 ए/खी  114  1,94

 जी०एस०एफ०सी०  _:  सिक्‍का  डी०ए०पी  8403  302,51

 जी०एफ०्सी०  :  बाकीनाड़ा  डी०्ए०्पी०  487  17.53

 आई०जी०एफ०सी०सी०  :  जगदीशपुर  यूरिया  10220  240.17

 एस०एस०पी०  एकक  एस०एसण्पी०  200500  2205.50

 कुल  योग  :  सभी  उत्पाद  485088  8828,29
 अर्थात  88,28  करोड़  रु०

 +क्रुषि  ओर  सहकारिता  विभाग  ह्वारा  यथा  घोषित  उपभोक्ता  मूल्यों  को  लेखे  में  लेकर  मूल्य
 परिकलित  किया  गया  है  ।

 की  आधार  पर  चोनी  मिल  परियोजना  के  सप्लायर

 8035,  श्री  बो०  भ्रीनिवास  प्रसाद  :

 क्या  कृषि  मंत्री  कीਂ  आधार  पर  चोनी  मिल  परियोजना  प्रारंभ  करने  के  लिए
 करण के  बारे  में  30  1989  के  अतरांकित  प्रइन  संख्या  4145  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 राष्ट्रीय  स्तर  पर  स्थायी  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुसार  31  1989  को

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  द्वारा  कीਂ  आधार  पर  चीनी  मिल  परियोजना  के  लिए  तैयार
 की  गई  सप्लायरों  की  धूची  का  ब्यौरा  कया

 क्‍या  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  द्वारा  तैयार  की  गई  सूची  में  शामिल  करने  हेतु
 सप्लायरों  से  प्राप्त  आवेदन  पत्र  वर्ष  1985  से  लम्बित  पड़े

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 चीनी  मिल  संयंत्रों  की  सहकारी  चीनी  मिलों  को  पूर्ण  सप्लाई  करने  के  लिए  सरकारी
 कम्पनियों  की  घूची  में  शामिल  करने  हेतु  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्यामलाल  :  पूर्ण
 गैनी  संयत्र  सप्लायस  की  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 से  केन्द्र  सरकार  द्वारा  स्थायी  समिति  का  गठन  1986  में  किया  गया  गठन
 के  पश्चात्‌  समिति  ने  कीਂ  आधार  पर  पूरी  चीनी  संयंत्र  सप्लाई  करने  हेतु  सप्लायरों  के
 करंण  के  लिए  आवेदन  प्राप्त  वतंमान  सूची  में  समी  क्षेत्रों  अर्थात्‌  सावंजनिक  तथा

 सहकारी  की  संस्थाओं  के  सप्लायर  पहले  हो  शामिल  केवल  3  पार्टियों  के  आवेदनों  पर
 अभी  निर्णय  लिया  जाना  बाकी  सप्लायंरों  के  पंजीकरण  के  मामलों  पर  स्थायी  समिति  द्वारा

 इनके  गुणों  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता

 विवरण
 हे

 पूर्ण  चोनो  संयंत्रों  के  सप्लायस

 1.  मैसस  आंध्रा  फाऊड़ा  शौन्स  क०
 मौला  हैदराबाद  ।

 2.  मैसर्स  बकाऊ  वुल्फ  इण्डिया

 3.  म॑ैसर्स  बिननीज  इंजीनियरिंग  वक्‍्स
 पोस्ट  बाक्स  नं०  111,

 4.  मैसर्स  इंजीनियरिंग  प्रोजेक्टस

 हिमालय  कस्तुरबा  गांधी

 नई

 5.  मंसर्स  इंडियन  शुगर  एंड  जनरल  इंजीनिर्यारिंग  ,
 5  व  6  कम्यूनिटी  पो०  बा०  सं०  7037

 न्यू  फ्रंडस  नई

 6.  मैससं  दि  के०सी०पी०

 त्रिवोत्तियू
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 7.  मैसस॑  नेशनल  हेवी  इंजी०  को०आ०
 गांधी

 8,  मैसस  प्रेम  हेवी  इंजीनिर्यारिंग  वक्‍त  प्रा०
 रानी  दिल्‍ली  मेरठ

 9.  मंससं  रिचर्डसन  एंड  क्डास  (1972)
 सर  जे०  जे०  बम्बई  ।

 10,  मैँससं  टंक्‍्समाको
 बेलघेरिया

 11.  मंससं  त्रिवेणी  इंजीनियरिंग  व्स  लि०
 पो०झ्रो०  टी०एस०एल०  इलाहाबाद  प्र०  )
 मैसर्स  वालचन्दनगर  इंडस्ट्रीज

 गांधी

 मंसर्स  भानन्द  टेक्स  एंड  वेसलस  प्रा०

 एम०आई०डी०सी०  स्ट्रीट  नं०  नेहरू
 अंधेरी  ),

 सुमक  इन्टरनंशनल  प्रा०
 506-507,  कुशल  32-33  नेहरू
 नई

 |  अअननननगनतनगनगनगनगनगभगभगनगतनणगभ2ग2रगभ2ग-ग-त>-39-9--ितीनन-3त--  अल क्‍
 +  पंजीकरण  अस्थायी  है  तथा  इसे  पक्का  करने  की  कार्यवाही  इनके  द्वारा  निर्मित  पहले

 संयंत्र  का  काय  देखने  के  पश्चात्‌  ही  की

 उड़ीसा  में  संस्कृति  का  विकास

 8036,  श्री  चिम्तामणि  जेना  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  उड़ीसा  में  संस्कृति  के  विकास  यथा  तंत्र  पांडुलिपियों  का  प्रकाशन  रघुराजपुर  की

 पट्चित्न  कला  के  अनुरक्षण  और  विकास  तथा  ओडिसी  नृत्य  के  प्रोत्साहन  ओर  प्रचार  का  भ्रस्ताव

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  को  वित्तीय  सहायता  देने  के
 लिये  क्‍या  कदम  उठा  रही  हैं  ?

 सानव  संसाथन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०  पी०
 :  राज्य  सरकार  से  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  स्वेच्छिक

 संगठनों/संस्थाओं  के  पास  उपलब्ध  पाण्डुलिपियों  के  परिरक्षण  घूचीपत्र  तैयार
 उनके  मूल्यांकन  ओर  प्रकाशन  की  एक  योजना  भारतीय  राष्ट्रीय  अमिलेखागार  द्वारा  संचालित  की
 जा  रही  ताड़पत्र-पाण्डुलिपियों

 की
 एक  परियोजना  के  लिए  केन्द्रीय  ललित  कला  भ्रकादमी  ने
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 उड़ीसा  राज्य  ललित  कला  भुवनेश्वर  को  सहायता  के  रूप  में  20,000/-  रु०  के  अनुदान
 दिए  थे  ।  संगीत  नाटक  अकादमी  श्रव्य/दृश्य  छायाचित्रों  और  सस्‍्लाइडों  के  माध्यम  से
 प्रलेखन  और  प्रसार  द्वारा  ओडिसी  संगीत  और  नृत्य  संवर्धन  और  प्रचार  कार्य  कर  रही  संगीत
 नाटक  अकादमी  अध्येतावृत्ति/पुरस्कार  प्राप्त  करने  वाले  14  सुविख्यात  ओडिसी  कलाका  रों/गुरूओं
 का  प्रलेखन  इसका  उदाहरण  है  |  युवा  ओडिसी  संगीतकारों  और  नतंकों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 अकादमी  उत्सवਂ  प्रायोजित  करती  है  ।  यह  ओडिसी  नुत्य  एवं  संगीत  के  प्रशिक्षण  के  लिए
 स्वेच्छिक  सांस्कृतिक  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  भी  प्रदान  करती  है  ।

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  वित्तीय  सहायता  स्वेच्छिक  सांस्क्ृतिक  संगठनों  को  दी  जाती
 न  कि  राज्य  सरकार  को  ।

 अधिक  चावल  उगाझो  कार्यंक्र॒प्त  के  अन्तगंत  चुने  गये  जिले

 8037.  श्री  पोयूष  तिरको  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्रृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अधिक  चावल  उगाओ  कायंत्रम  के  अंतर्गत  पश्चिम  बंगाल  के  जलपाईगुडी
 और  कूचबिहार  जिलों  को  चना  गया

 यदि  तो  पश्चिम  बंगाल  को  कुल  कितनी  धनराशि  बाबंटित  की  गई  है  तथा
 उपरोक्त  तीन  जिलों  की  पथक-प॒थक  रूप  से  कितनी  धनराशि  आबंटित  की

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  ने  कितना  अंशदान  किया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  क्ष्याप्र  लाल  :
 एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना-विशेष  चावल  उत्पादन  कायंत्रम  1985-86  से  जालपायगुड़ी  जिले

 के  दो  चुनिन्दा  प्रखंडों  और  कुचबिहार  जिले  के  चार  प्रखण्डों  में  कार्यान्वित  की  जा  रही
 से  वर्ष  1989-90  के  दौरान  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  के  अन्तर्गत  चावल

 विकास  कार्यत्रमों  के  लिये  पश्चिम  बंगाल  के  वास्ते  केन्द्रीय  हिस्से  का  आबंटन  624  लाख  रुपये  है  ।

 जालपायगुड़ी  और  कचबिहार  जिलों  के  लिए  केन्द्रीय  हिस्से  की  घनराशि  6  लाख  रुपये  तथा
 12  लाख  रुपये  राज्य  से  अपने  25  प्रतिशत  हिस्से  के  कुल  208  लाख  शुपये  का  योजदान  देने  की
 अपेक्षा  की  जाती  है  ।

 दार्जिलिंग  को  इस  योजना  में  शामिल  नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि  यह  पश्चिम  बंगाल  का  एक

 मुख्य  चावल  उत्पादक  जिला  नहीं  है  ।

 रोगवाहक  कोटों  में  कोटनाशक  दवाशोों  के  प्रति  प्रतिरोधक  शक्ति

 8038,  श्री  पी०आर०  कुमार  संगलस  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रोगवाहक  कीटों  में  कीठडनाशी  दवाओं  के  श्रति  प्रतिरोधक  शक्ति  एक  गम्मीर
 समस्या  बन  गई  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्रा  क्या

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाये  गये  हैं/उठाने  का  विचार
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 क्या  कीटनाशी
 दवा  प्रयोकता  विभायों  जैसे  स्पास्थ्य  जैव  प्रोद्योगिकी  तण  बिक्लात्त

 और  प्रौद्योगिकी  विभागों  के  बीच  कोई  त  लमेल
 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  आयोजित  की  गई  संयुक्त  बैठकों  का  ब्यौरा

 क्या  और

 इस  मामले  में  इन  विभागों  द्वारा  क्या  ठोस  कार्यंवा  ही  की  गई  है  7

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल
 से  मच्छरों  की  कुछ  प्रजातियों  में  डी०डी०्टी०  ओर  बी०एच  Ato  जंसी  कुछ  कीटनाशी

 दवाओं के  प्रति  प्रतिरोधक  शक्ति  विकसित  हो  गई  है

 किए  गए  उपचा  रात्मक  उपाय  निम्नलिखित  हैं  :

 मैलाथियोन  जंसी  वंकल्पिक  कीटनाशी  दवाओं  द्वारा  प्रद्विस्थापन  चरणों  में  रोत्र  पर  कमी
 करने  की

 से  जब  भी  आवश्यक  समझा  जाता  कीटनाशी  दवाओं  से  संबंधित  मामलों  पर
 कीटनाशी  दवाओं  का  उपयोग  करने  वाले  विभागों  द्वारा  अन्तर-विभागीय  परामशं/बंठकें  आयोजित
 की  जाती  हैं  ।

 शिक्षा  प्रणाली

 8039,  श्री  पो०  आर०  कुमारमंगलम  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्तमान  शिक्षा  प्रणाली  में  विद्याथियों  को  शारीरिक  रूप  से  तैयारी  भ्रौर  मानसिक

 परिपक्वता  के  स्तर  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जाता

 क्‍या  नसंरी  के  अनेक  विद्यार्थियों  क्रे  मामले  में  प्रवेश  से  पहले  न  तो  उनके  हाथ  और
 आंखों  का  समन्वय  ठीक  होता  है  भौर  न  ढ्वी  उनमें  वरतु  विशेष  का  समभने  की  क्षमता  पूरी  तरह

 विकसित  होती  है

 क्या  हमारे  स्कूलों  में  पश्चिम  देशों  की  ड्रेस  पहनने  पर  जोर  देने  से  मारतीय  ड्रेस  और

 संस्कृति  के  प्रति  हीन  मावना  भी  पंदा  करता  और  च

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  है

 भानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  म्रें  राज्य  मंत्री  एल़०
 वी०  :  वतंमान  प्रणाली  विद्यार्थियों  की  शारीरिक  तत्परता  तथा  परिपक्वता  के  स्तर

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  बनाई  जाती  है  ।  स्कूल  पूर्व  तथा  स्कूली  शिक्षा  के  सभी  स्तरों  के  लिए

 पाठ्यचर्या  उनके  विकास  के  विभिन्‍न  स्तरों  पर  विद्यार्थित्रों  की  शारीरिक  तंत्वरता  तथा  परिपववता

 के  स्तरों  को  ध्यान  में  रखकर  विकसित  को  जाती  हैं  ।

 सामान्यतः  3  से  5  वर्ष  के  आयु  व्रग़ं  के  बच्चे  नसंरी  कक्षाओं  में  द  खिल  किए  जाते  हैं  ।

 3--  की  आगयु  बच्चे
 प्र  और  आंखों  का  समन्वय  अच्छी  मात्रा  में  विकसित  कर  लेते  हैं  ।

 सरी  स्कूली  शिक्षा  अवधि  विभिन्‍न  प्रकार  के  कार्यकलापों  तथा  खेलने  की

 भाषा  अंक  खेलों  के  प्रति  जागरूकता  को  बढ़ाने  के  प्रत्नि  निर्देशित

 भा
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 कार्यकलापों  आदि  के  माध्यम  से  इस  समन्वय  को  और  अधिक  विकसित  करने  के  लिए  प्रयास  किए
 जाते  इन  कायंकलापों  से  बच्चों  के  लिए  आनन्दपूर्ण  अनुमव  सीखने  के  रूप  में  उपयोग  किये  जाने
 की  आज्ञा  की  जाती  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जीवन  रक्षाਂ  विषय  पर  राष्ट्रीय  मछुआरा  मंच  द्वारा  भ्रायोजित  संगोष्ठी

 8040,  श्री  पी०  एस०  सईव  :

 प्रो०  रामकृष्ण  मोर  :

 क्या  कृथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  मछुआरा  मंच  के  दिल्ली  स्थित  पोषण  दन  ने  दिल्ली  में  1989  के

 अंतिम  सप्ताह  के  दौरान  जीवन  रक्षाਂ  विषय  पर  एक  संगोष्ठी  आयोजित  की  थ्री

 यदि  तो  संगोष्ठी  में  जिन  प्रमुख  विशेष  रूप  से  देश  के  मछुआरों  के  समक्ष  आने

 बाली  समस्याओं  के  बारे  में  चर्चा  की  उनका  ब्यौरा  कया  है

 क्‍या  सरकार  को  इस  संगोष्ठी  के  पश्चात  कोई  अम्यावेदन  अथवा  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ
 और

 यदि  तो  ज्ञापन  में  उठाए  गए  मुद्दों  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 क्षि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  बिम्राम  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :
 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  समा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 जालंधर-मंडो  सड़क  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  नेटवर्क  में  श्ञामिल  करना

 8041.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कया  उनके  मंत्रालय  ने  जालंधर-हो,शया  रपुर-अम्बल-हमी  रपु  र-रिवाल्स  र-मंडी  सड़क  को

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  नेटवर्क  में  शामिल  करने  के  बारे  में  हिमाचल  प्रदेश  राज्य  सरकार  से  अपने  विचार
 व्यक्त  करमे  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  क्‍या  राज्य  सरकार  के  विचार  अब  तक  प्राप्त  हो  गये  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ? के  श््‌

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राजेश  :  विभिन्‍न  क्षेत्रों  से
 मांग  प्राप्त  होने  के बाद  राज्य  सरकारण्की  राय  मांगी  गई  है  ।

 नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  A
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 बोज  उद्योग

 8042,  श्री  विजय  एन०  पाटिल
 :  क्‍या  क्रृषि  मंत्री  यट्ट  बरने  4)  कृप्रा  करेंगे  कि  :

 क्या  बीज
 उद्योग  को  उद्योग  और  1951  के  अन्तगंत

 लाने  का  विचार  है  ताकि  इसे  अनुसंघान  और  विकास  पर  व्यय  के  मामले  में  प्राथमिकता  क्षेत्र  के  अन्य
 उद्योगों  के  समान  प्राथमिकता  मिल  सके  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 निर्यात  बढ़ाने  के
 लिए  वीज  उद्योग  को  अन्य  क्‍या  लाभ  देने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :
 और  उद्योग  और  1951  की  में  बीज  उद्योग
 शामिल  नहीं  पौधे  के  टिशु-कल्चर  के  जरिए  विकसित  प्रमाणित  अधिक  उपज  देने  वाले
 संकर  बीजों  तथा  संकर  पौधों  के  उत्पादन  को  उच्च  प्रौद्योगिकी  क्षेत्र  के  रूप  में  मान्यता  दी  गई  है  भौर
 उसे  1986  से  अल्पसंख्यक  ओऔर  प्रतिबंधित  व्यापारिक  प्रथायें/फिरा  वाली
 कम्पनियों  की  सहभागिता  के  लिए  उद्योग  और  संशोधित  1973  के
 परिशिष्ट-|  में  शामिल  किया  गया  है  ।

 बीज  विकास  की  नई  नीति  के  अन्तगंत  बीज  उद्योग  की  निर्यात  आय  के  लिए
 लिखित  लाभ  दिए  गए  हैं

 (1)  9.5  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  की  ब्याज  दर  पर  180  दिन  के  लिए  शिपमेंट  से  पहले  का  ऋण
 दिया  जाता

 180  दिन  के  बाद  लेकिन  कुल  मिलाकर  270  दिन  तक  भारतीय  रिजवं  बंक  के  पूर्व
 अनुमोदन  से  ब्याज  दर  11.5  प्रतिशत  प्रतिवर्ष

 शिपमेंट  के  बाद  वा  ऋण  भी  9.5  प्रतिशत  प्रा  तवर्ष  की  दर  पर  अनुमत  है  ।

 (ii)  बीजों  के  निर्यात  ५२  10  प्रतिशत  की  दर  से  नकद  प्रतिपूर्ति  सहायता  अनुमत

 इसके  आय  कर  देने  वाले  बीज  आय  कर  1961  की  घारा  80
 ले  सकते  जिनमें  निर्यात  आय  १२  आय  कर  के  भुगतान  से एच०एच०सी०  के  अन्तगंत  प्रदत्त  ला

 शत  प्रतिशत  छूट  है  ।

 आन्भ्र  प्रदेश  में  कीटनाशकों  में  सिलावट  को  समस्या  से  लिपटना

 8043,  श्री  टी०  बाल  गोड़

 श्री  बी०  झोभनाडरीशध्वर  राज

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  कीटनाशक  निर्माता  तथा  व्यापारी  घटिया  किस्म  के  कीटनाशकों  का  उत्पादन  कर

 रहे  हैं  तथा  इन्हें  आन्ध्र  प्रदेश  के  बाजारों  में  अत्यधिक  मात्रा  में  बेच  रहे

 यदि  तो  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकःर  से  कीटनाशकों  में  मिलाबट  की

 समस्या  से  के  लिए  नियन्त्रित  आदेश  जारी  करने  का  अनुरोध  किया
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 यदि  तो  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  के  अनुरोक्ष  के  अनुसार  नियंत्रण  आदेश  कब  तह  जारी

 कर  दिया  गौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  बिमाम  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल

 सरकार  को  इस  आशय  की  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली

 आंध्र  प्रदेश  की  सरकार  ने  अनिवायं  जिस  1955  की  घारा  3  के  अन्‍न्ठर्गंत

 दवा  आदेश  1988”  नामक  आदेश  को  जारी  करने  के  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  की  सहमति  मांगी

 और  चूंकि  आन्श्र  प्रदेश  सरकार  के  प्रस्तावित  विशेष  आदेश  द्वारा  विनियमित  होने
 के  लिए  सोचे  गए  मामले  पर्याप्त  रूप  से  कीटनाशी  दवा  1968  के  अन्तर्गत  आते

 राज्य  सरकार  को  सलाह  दी  गई  है  कि  उक्त  आदेश  को  जारी  करने  से  किसी  विशेष

 उद्देश्य  की  पूर्ति  नहीं  होती  ।

 तिलहनों  का  लामप्रद  मूल्य

 8044.  श्रीमती  बसवराजेश्वरी

 श्री  जो०एस०  बासवराजू

 क्या  कृषि  मंत्री  यः  बतान  को  कृपा  रंगेकि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोड  ने  तिलहन  उत्पादकों  को  लाभप्रद  मूल्य  दिलाने  में

 सहायता  करने  के  लिप  अपने  प्रयासों  को  और  आगे  बढ़ाया
 क्‍या  सरकार  न  र  ष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  को  मदद  देने  बेः  लिए  इन्टरवोशन

 फण्डਂ  गटित  कि  या  -  और  र

 यदि  तो  श्स  संबंध  में  अन्य  वया  कायवाही  की  जा  रही  है  ? ह्

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  इयाम  लाल  :
 और  जी  हां  ।  सरकार  द्वारा  घोषित  समाकालत  नीति  के  अनुसरण  में  राष्ट्रीय  डेयरी

 विकास  मंडल  को  खाद्य  तेलों  के  थोक  मूल्यों  को  सही  स्तर  पर  बरव.रार  रखने  के  लिए  माक्टि  में
 हस्तक्षेप  करने  वाली  एजेन्सी  के  रूप  में  नियुक्त  किया  गया  था  जिससे  कि  किसानों  को  प्रोत्साहन
 मिले  और  यह  उपभोक्‍ताओं  के  लिए  अभी  तक  उपयुक्त  तक्युसार  राष्ट्रीस  डेरी  विकास  मंडल
 तथा  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  मंडल  से  घन  प्राप्त  करने  वाले  सात  राज्य  तिलूहन  उत्पादक़  सहकारी  संघों
 ने  करीब  300  करोड़  रुपये  मूल्य  का  तिलहन  तथा  खाद्य  तेल  खरीदा  है  जिसे  उचित  कीमतों  पर
 भमोक्‍ताओं  को  उपलब्ध  कराने  के  लिए  बे  मौसम  में  मार्किट  में  सप्लाई  किया

 2.  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  खाद्य  तेलों  तथा  तिलहनों  में  बाजार  में  हस्तक्षेप  करने  से

 होने  वाले  नुकसान  को  पूरा  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  मंडल  द्वारा  30  करोड़  रुपये  की
 बाजार  हस्तक्षेप  निधि  त॑ंयार  की  जाए  ।

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  मंडल  +  बाजार  हस्तक्षेप  कार्य  के लिए  सरकार  ने  रिजवं  बंक  ऑफ
 इप्डिया  से  रियायती  दर  पर  ऋण  उपलब्ब  कराते  की  व्यवस्था  फ्री  है  ।
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 कपास  का  उत्पादत

 8045,  श्रोम्ती  असवरालेश्वरी  :

 श्री  शांतिलाल  पटेल  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  चालू  कपास  मौसम  के  दौरान  1989  तक
 कपास  के  उत्पादन  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  नें  कधि  ओर  सहकारिता  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :

 वर्ष  1988-89  के  लिए  दपास  के  उत्पादन  के  अन्तिम  अनुमान  राज्यों से  अभी  प्राप्त  किए  जाने  हैं  ।
 वर्तमान  अनुमान  के  अनुसार  चालू  वर्ष  के  दौरान  देश  में  कपास  का  कुल  उत्पादन  80  लाख

 गांठों  क ेआस-पास  होने  की  सम्मावना  है

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में  गेर-शिक्षक  संबर्गों  में  पद  रिक्तियां

 8046.  श्री  मानिक  रेडडो  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  विभिन्‍न  गैर-शिक्षक  पंवर्गों  में  बड़ी  संख्या  में  पद  रिक्त

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 उक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  बिमागों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 पो०  :  केन्द्रीय  संगठन  को  संस्वीकृत  किए  गए  219  पढों  में  से

 पदों  को  43  पद  रिक्त  पड़  हुए  हैं  ।

 और
 इन  पदों  को  नियमानसार  मरने  के  लिए  कारंवाई  आरम्म  कर  दी  गई  है  ।

 प्रौढ  शिक्षः  के  क्षेत्र  में  स्वेच्छिक  एजेन्सियों  का  कार्य-निष्पादन

 8047.  श्री  टी०  बच्नीर  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने
 प्रौढ़  शिक्षा  के

 क्षेत्र  में  स्वेच्छिक  एजेन्सियों  के  कार्य  के  बारे  में  कोई

 मूल्यांकन  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  कया  हैं  ?

 सातव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  बिभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 पो०  :  जी

 1987-88  के  दौरान  सरकार  ने  उन  स्वैच्छिक  एजेत्सियों  के  कार्य-निष्पादन  का  मूल्यांकन
 करने  के  लिए  संयुक्त  मूल्यांकन  दल  गठित  किये  थे  जिन्हें  1986-87  के  दौरान  अनुदान  संस्वीकृत

 किये  गये  ये  ।

 0]
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 संयुक्त  मूल्यांकन  दल  ने  347  स्वेच्छिक  एजेन्सियों  के  कार्य  का  मूल्यांकन  किया  है  ।

 दल  द्वारा  दी  गई  रिपोर्टों  क ेआघार  पर  स्वेच्छिक  एजेन्सियों  को  निम्नलिखित  रूप  से  वर्गीकृत

 किया  गया

 27

 118

 126

 76

 कुल  347

 श्रेणी  उन  एजेंसियों  को  दी  गई  जिनका  कार्य  निष्पादन  पूर्ण  रूप  से  संतोषजनक
 पाया  गया

 जिन  एजेंसियों  के  कार्यों  में  कुछ  सुधार  को  आवश्यकता  है  उन्हें  श्रेणी  में  रखा
 गया

 श्रेणी  की  एजेंसियां  वे  एजेंसियां  हैं  जिनका  बार्य  असंतोपजनक  है  परंतु  उनकी
 णिकता  के  संबंध  में  कोई  शिकायत  नहीं  है  ।

 जिज  एजेंसियों  का  कार्य  बिल्कुल  भी  संतोषजनक  नहीं  धा/या  जिनकी  प्रमाणिकता  पर  भी

 संदेह  उन्हें  श्रंणी  में  रखा  गया  था  ।

 संयुक्त  मूल्यांकन  दलों  की  रिपोर्टों  की  समीक्षा  व  संयुक्त  मूल्यांकन  दलों  के  कुछ  सदस्यों  से
 र-विमश  करने  के  पश्चात्‌  श्रेणी  की  एजेंसियों  का  और  आगे  श्र  णीबद्ध  करने  की

 कता  समभी  गई  |  तदनुसार  निम्नलिखित  दिश्ानिर्देशों  के  अनुसार  126  श्रेणी  की  एजेंसियों  को
 और  श्र  णियों  में  श्रंणीबद्ध  किया

 (1)  प्रथम  दल  में  वे  स्वेच्छिक  एजेंसियां  शामिल  होंगी  जो  कमियां  होते  हुए  भी  कार्यक्रम  को
 निष्ठापूर्वक  कार्यान्वित  कर  रहीं  उनके  २  मलों  कार्यान्वयन  के  लिए  उनकी
 क्षमता  अनुसार  केन्द्रों  की  संख्या  करके  सहायता  दी  जाती  रहेगी  ।
 दूसरी  किस्त  मामले  के  गुणों  क ेआधार  पर  दी  जायेगी  ।  इस  श्रेणी  में  56  एजेंसियां
 शामिल  की  गई  इन  एजें.सयों  को  बाद  में  आयोजित  किए  जाने  वाली  श्रेणी
 सुधारक  कार्यशालाओं  में  बुलाया  जाना  था  ।

 (II)  एजेंसियों  के  दूसरे  दल  के  संबंध  में  जो  कार्यक्रम  को  जारी  रखने  के  लिए  पर्याप्तरूप  से

 सक्षम  नहों  हैं  तथा  जो  अपने  में  परिवर्तन  नहीं  ला  उन्हें  अतिरिक्त  कार्यक्रमों  के
 लिए  आगे  अन  दान  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  पहले  से  चल  रहे  केन्द्रों  को  दूसरी  किश्त
 उनके  द्वारा  वास्तव  में  चलाए  जा  रहे  केन्द्रों  की  संख्या  के  संबंध  में  मूल्यांकन  दलों  द्वारा
 किए  गए  अवलोकन  करे  ध्यानपूर्वक  छानबीन  करने  के  बाद  गुणों  के  आघार  पर  दी  जा
 सकती  सहायता  लेयल  इस  सीमा  तक  दी  जा  सकती  है  ।  जिन  एजेंसियों  को  दूसरी
 किछ्ठत  देने  के  लिए  उपयुक्त  या  योग्य  नहीं  समझा  जाता  उन्हें  अपने  लेखों  का  अन्तिम
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 रूप  से  निपटारा  करने  के  लिए  सूचित  किया  जाता  था  ।  70  एजेंसियों  को
 एजेंसियों की  श्र॑णी  में  रखा  गया  था  ।

 76  श्रेणी  की  एजेंसियों  में  संयुक्त  मूल्यांकन  दलों  को  विशेष  रूप  से  27  स्वेच्छिक

 एज सियों  की  प्रमाणिकता  के  वियय  में  संदेह  अनुदान  लौटाने  के  लिए  पत्र
 पहसगे  ही  जारी  कर

 दिए  गए  है  तथा  उनकी  विरुद्ध  भ्रनदान  क॑  दृण्पयोग  हेत  कानूनी  का  रवाई  को  जांच  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो
 के  परामर्श  से  की  जा  रही  है  ।

 संसक्तत  साहित्य  में  उत्कृष्ट  कृतियों  के  लिए  पुरस्कार

 8048,  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  संस्कृत  में  मौलिक  साहित्य  का  सुजन  निरंतर  होते  रहने  के  कारण  साहित्य
 दमी  द्वारा  संस्कृत  को  एक  आधुनिक  मारतीय  साहित्यिक  भाषा  के  रूप  में  मान्यता  दी  गई

 क्‍या  अकादमी  द्वारा  वाधिक  पुरस्कार  योजना  आरम्म  किए  जाने  के  समय  से  संस्कृत  को

 उत्कृष्ट  कृतियों  के  लिये  प्रति  बर्ष  पुरस्कार  दिए  जाते  और

 तो  यह  योजना  आरम्म  किये  जाने  के  समय  से  अब  तक  कितने  पुरस्कार  दिए  गए
 हैं  और  ये  पुरस्कार  प्राप्त  करने  वाले  व्यक्तियों  और  उनकी  क्रृतियों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  एल०पी०
 :  जी  हां  ।  भारत  के  संविधान  की  आठबीं  अनुसूची  में  परिगणित  अन्य  भाषाओं  सहित

 अकादमी  द्वारा  अपनी  स्थापना  के  समय  से  संस्कृत  एक  स्वतन्त्र  साहित्यिक  भाषा  के  रूप  में  मान्यता
 प्राप्त  भाषा

 हां

 अकादमी  ने  अब  ८क  संस्कृत  की  2।  पुस्तकों  को  पुरस्कार  प्रदान  किया  गया  विवरण

 संलग्न  अकादमी  द्वारा  955,  1957,  1958,  1959,  1960,  1962,  1965,  1969,

 1971,  1972,  1975,  1976  और  1978  में  उत्कृष्ट  संस्कृत  साहित्य  के  लिए  कोई  पुरस्कार  नहीं  दिए

 गए  हैं  ।

 विवरण

 साहित्य  भ्रकादमो  पुरस्कार  प्राप्त  संस्कृत  पुस्तकों  को  सूची

 1956,  हिन्दू  आफ  धर्म  महामहोपाध्याय  पी०वी०  काणे

 1961,  बदिक  विज्ञान  और  भारतीय  संस्कृति  गिरघर  शर्मा  चतुर्वेदी
 में  अ्रध्ययन  )

 1963.  ए  हिस्ट्री  आफ  ढ्वंत  स्कूल  आफ  वेदांत  एंड  बी०एन०  कृष्णमूर्ति  शर्मा

 इट्स  लिटरेचर

 1964,  तांत्निक  वाइमय  में  शाक्‍्तदृष्टि  महामहोपाध्याय  गोपिनाथ

 में
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 1966,  भोजा  स्‌  ऋ  गार  प्रकाश  वी०  राघवन

 1967.  चित्रकाव्य  कौतुकम  रामरूप  प्राठक

 1968.  श्री  गुरुगोविन्दर्सिह  चरितम्‌  सत्यब्रत  शास्त्री

 1970.  शब्दतरंगिणी  ज्ञान  पर  शोध  वी०  सुब्रह्मण्य  शास्त्री

 1973.  एम०एस०  अनेय

 1974,  श्रीशिवराज्योदयम  काव्यात्मक  एस०बी०  बारनेकर

 1977.  बुद्धविजयाकाध्यम  हु  शान्तिभिक्ष  शास्त्री

 1979,  )  के०एन०  इज़हुथचन

 1980,  क्रिस्तुमागवतम  पी०सी ०  देवासिया

 1981,  कपिशायनी  जगन्नाथ  पाठक

 1982.  विश्वभानु

 ह
 पी०के०  नारायण  पिल्‍ले

 1983.  श्री  शंभुलिगेश्वर
 विजय

 चम्पू  पंथारीनाथाचार्य  गलगली

 1984,  सिन्धु-कन्या  श्रीनाथ  उस०  हसुरकर

 1985,  विध्यवासिनी  विजय  महाकाव्यम्‌  वसंत  त्रिबंक  शेवड़े

 1986.  श्रीराघाचरित  महाकाव्यम्‌  कालिका  प्रसाद  शुक्ल

 1987,  अविनाझ्ी  बिश्वनारायण  शास्त्री

 1988,  इल्षुगन्घा  राजेन्द्र  मिश्र

 1955,  1957,  1958,  1959,  1960,  1962,  1965,  1969,  1971,  1972,  1975,  1976  ओर
 1978 भें  कोई  पुरस्कार  नहीं  दिए

 झखिल  मारतोय  शक्षिक  सर्वेक्षण  के  लिष्कर्थ

 8049.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पांचवें  अखिल  भारतीय  शैक्षिक  सर्वेक्षण  की  रिपोर्ट  मिल  गई

 .  यदि  ब्ो  स्कूलों  में  माध्यमिक  और  उच्चतर  माध्यमिक  आदि  तीनों  स्तरों
 पर  विशेष  अध्यापकों  की  खेल  तथा  अन्य  विविध

 शालाओं  आदि  से  संबंधित  मुख्य  बातें  कया  हैं

 इनमें  से  प्रत्येक  श्रेणी  के  बिना  पुस्तकालयों  और  पेय
 जल  की  सुविधा  वाले  स्कूलों  का  राज्य-वार  ब्योरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  योजना  के  अंतिम  वर्ष  के  दोरान  मववंन  तथा  अन्य

 सुविधाओं  संबंधी  अमावों  को  दूर  करने  के  लिए  क्‍या  कायंवाही  करमे  का  विचार  है  ?

 १04
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 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा शबा  संस्कृति  विमागों  में  राज्य  मंत्रो  एल०पी०

 :  पांचवे  अखिल  भारतीय  शंक्षिक  सर्वेक्षण  चुनिदों  सांख्यकी  नामक  अखिल
 भारतीय  शैक्षिक  सर्वेक्षण  की  प्रारस्मिक  रिपोर्ट  रा०शं०अ०प्र०परि०  द्वारा  निकाली  गई  अन्तिम

 बृहद  रिपोर्ट  तंयार  की  जा  रही  है

 सर्वेक्षण  के  जिसकी  संदर्म  तारीख  30  1986  थी  की  स्थिति  नीचे  दी
 गई  हैं  :--

 शिक्षक  स्तर  अध्यापकों  को  संख्या

 प्राइमरी  2,541,194

 माध्यमिक  7,25,935

 सीनियर  माध्यमिक  4,25,622

 6,68  ,079  प्राइमरी  स्कूलों  में  से  84,057  स्कूलों  के  पास  कच्चे  मवन  1.11,085  स्कूलों  के

 पास  आंशिक  रूप  से  कच्चे  मवन॑  और  3,95,742  में  पक्के  मवन  थे  ।  माध्यमिक  तथा  उच्चतर
 मिक  स्कूलों  से  संबंधित  सूचना  मुख्य  रिपोर्ट  का  भाग  होगी  ।

 क्रीड़ा  के  संदान  ₹कूलों  को  संस्या  कीड़ा  के  मंदानों  को  संख्या

 प्राथमिक  %,68,079  4,11  ,463

 माध्यमिक  52,208  45,021

 सीनियर  माध्यमिक  15,498  13,940

 पाठयेत्तर  क्रिया  प्रंयोगंशालौओं  आदि  से  संबंधित  सूचना  भी  वृहद
 रिपोर्ड  का  भाग  बनी  रहेगी  ।

 30.9  1986  को  सर्वेक्षण  के  अनुसार  ऐसे  77,195  प्राइमरी  स्कूल  ये  जो  घासफूस  की
 मोपिड़ियों  में  तम्बुओं  अंथवा  छुले  स्थानों  में  चल  रहे  थै॥  अपर  माध्यमिक  और  उच्चतर
 माध्यमिक  स्केलों  के  संबंध  में  बिना  अध्यापक/मवन  आदि  वाले  स्कालों  के  संबंध  में  घखूचमा  एकत्र  नहीं
 की  गयी  थी  ।

 केन्द्रीय  प्रायोजित  आपरेशन  ब्लेक-बोर्ड  की  योजना  के  अन्तगंत  देश  में  प्राइमरी  स्क्लों
 को  न्यूनतम  अनिवाय  भौतिक  तथा  ज्क्षिक  सुविधाएं  अ्रदान  किए  जाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे

 इस  योजना  में  (i)  सभी  मौसमो  की  परिस्थितियों  में  प्रयास  किये  जाने  के  योग्य  पर्याप्तरूप  से

 अपेक्षाकृत  बड़  दो  कमरों  (॥)  पाठ्यचर्या  को  प्रभावी  रूप  से  कार्यान्वित  करने  लिए  अपेक्षित
 आवश्यक  खेल  कद  चार्दों  और  शिक्षण
 तथा  (iii)  ऐसे  एकल  शिक्षक  वाले  स्कालों  में  एक  अरिरिक्त  अध्यापक  जो  एक  महिला
 शिक्षक  की  व्यवस्था  कर  |  स्कूलों  मे ंसुधार  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  सहित एक
 चरणबद्ध  अभियान  क्लाने  की  परिकल्पना  की  बयी  है
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 प्राथमिक  शिक्षा  को  बढ़ाबा

 8050,  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कुंपा
 करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्राथमिक  शिक्षा  के  लिए  कितनी  राशि  का  प्रावधान
 किया

 इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  घनराशि  रिलीज  की  गई  तथा  कितनी  घन-राशि  अब
 तक  खर्च  को

 आवंटित  की  गई  घन-राशि  तथा  वास्तबिक  व्यय  में  कमी  के  क्‍या  कारण  हैं  तथा  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  के  दौरान  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्‍या  कायंवाही  करने  का

 विचार  और

 सरकार  का  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  1986  में  उल्लिखित  एवं  इससे  पूर्व  1986  में
 कोठारी  आयोग  द्वारा  की  गई  सिफा  रेश  के  भ्ननुसार  शिक्षा  के  लिए  राष्ट्रीय  आय  का  6  प्रतिशत
 व्यय  वर्ष  1995  तक  सबको  साक्षर  बनाने  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  6-14  वर्ष
 के  आयु-वर्ग  के  बच्चों  के  लिए  प्राथमिक  विद्यालयों  में  शत-प्रतिशत  उपस्थिति  को  सुनिश्चित  करने
 तथा  तीनों  स्तरों  अर्थात्‌  माध्यमिक  और  उच्चतर  माध्यमिक  में  से  प्रत्येक  स्तर  पर  बीच
 में  ही  पढ़ाई  छोड़  देने  वाले  छात्रों  की  संख्या  को  कम  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०पी०
 :  से  सातवीं  योजना  में  प्रारम्मिक  शिक्षा  को  बढ़ाया  देने  के  लिए  1963.10  करोड़

 रुपये  के  परिव्यय  का  प्रावधान  किया  गया  था  |  इस  योजना  अवधि  के  दौरान  किया  गया  वास्तविक
 खर्च  और  किए  गए  वाधिक  आवंटन  निम्नलिखित  रहे  हैं  :--

 वर्ष  प्रमुभोदित  परिथ्यय  खच्  रुपयों

 1985-86  274°77  267°15

 1986-87  360-98  377°66  )
 1987-88  626-33  632'21

 1988-89  753°36  73656

 1989-90  1037°21*

 राष्ट्रीय  शिक्षा  1986  में  यह  निर्घारित  किया  गया  है  कि  जहां  वास्तविक
 अपेक्षाओं  की  गणना  समय-समय  पर

 अनुश्रवण  और  समीक्षा  के  आधार  पर  की  वहां  पर
 सातथों  योजना  में  नीति  के  कार्यान्वयन  के  लिए  शिक्षा  के  परिव्यय  को  यथासम्मव  अनिवायं  सीमा
 तक  बढ़ाया  जाएगा  ।  इस  बात  को  सुनिश्चित  किया  जाएगा  कि  आठवी  पंचवर्षीय  योजना  से  आगे
 इसमें  राष्ट्रीय  आय  का  समान  रूप  से  6  प्रतिशत  की  वृद्धि  आठवीं  योजना  के  प्रस्ताव  तैयार
 किए  जा  रहे  हैं  ।

 हु

 +कुछ  राज्यों  के  लिए  अस्थाई  परिव्यय  को  अमी  अंतिम  रूप  दिया  जाना
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 राष्ट्रीय  शिक्षा  1986  का
 उद्देश्य  1995  तक  सावंमौमिक  साक्षरता  का  लक्ष्य  नहीं  है

 भ्रपितु  उस  तारीख  तक  प्रारम्मिक  शिक्षा  को  जन-जन  तक  पहुंचाना  वर्ष  1986  में  राष्ट्रीय
 शिक्षा  नीति  को  आरंभ  करने  के  विद्यमान  शैक्षिक  स्थिति  क  मूल्यांकन  करने  के  बाद
 एक  कारंवाई  योजना  तेयार  की  गई  थी  ।  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  के  अन्तगंत  अपनाए  गए  लक्ष्यों  को
 प्राप्त  करने  के  लिए  आपरेशन  ब्लंक  सशोधित  तथा  वह॒द  गर-औपचारिक  शिक्षा  का
 विज्ञान-शिक्षण  का  जिला  शिक्षा  तथा  प्रशिक्षण  शिक्षक  शिक्षा
 के  कालेजों  ओर  शिक्षा  में  उन्‍नत  अध्ययन  के  संस्थानों  की  स्थापना  आदि  सहित  शिक्षक  शिक्षा  जंसी
 अनेक  योजनाएं  चलाई  गई  हैं  ।

 शारीरिक  रूप  से  विकलांग  भ्रध्यापकों  के  संबंध  में  स्थानान्तरण  नोति

 8051.  प्रो०  पराग  चालिहा  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे
 कि  ः

 वया  शारोरिक  रूप  से  विकलांग  श्रध्यापकों  के  मामलों  में  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  की
 स्थानान्तरण  नाते  मे  उदारता  बरते  जाने  को  मांग  को  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  संगठन  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०पो
 :  से  अखिल  भारतीय  केन्द्रीय  विद्यालय  शिक्षक  संघ  ने  शारीरिक  रूप  से  विकलांग

 कर्मचारयों  का  अनुकम्पा  चिकित्सा  आधार  पर  स्थानामन्‍्तरण  की  श्रेणी  के  अंतगंत  उनके  स्थानानतरण
 के  लिए  विशेष  प्रावधान  करने  का  सुझाव  दिया  सुझाव  पर  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  प्रबन्ध  द्वारा
 विचार  किया  जाएगा  ।

 बिल्ली  स्थित  केन्द्रोय  विद्यालयों  में  पहलो  कक्षा  में  प्रवेश  हेतु  अनुसूचित  जातियो ं/
 जनजातियों  के  छात्रों  क ेलिए  सीटों  का  आरक्षण

 8052.  प्रो०  पराणग  चालिहा  :

 श्री  गंगा  रास  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  के  लिये  दिल्ली  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  पहली  कक्षा  में

 प्रवेश  हेतु  अनुसूचित  जाति  यों  जनजातियों  के  छात्रों  के  लिए  कितनी  सं  टें  आरक्षित

 उनमें  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  श्रेणियों  के  कितने  छात्रों  को  वास्तव  में  प्रवेश

 दिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  अनुशूचित  जा  तियो/जनजातितों  के  छात्रों  के  प्रवेश
 के  लिए  आरक्षि  सीटों  को  वर्ष  1989-90  में  भरने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विज्माभों  में  राज्य  मंत्रो  एल०पी०
 :  प्रथम  श्रेणी  में  15  प्रतिशत  स्थान  अनुसूचित  जाति  के  छात्रों  तथा  73  प्रतिशत  स्थान

 अनुसूचित  जनजाति  के  छात्रों  के लिए  आरक्षित  हैं  ।

 407



 लिखित  उत्तरं  4  1989

 दिल्ली  क्षेत्र  के  केन्द्रीय  विद्यालय  में  963  छात्र  अनु०जा०/अनु०ज०जा०  समुदाय  के
 दाखिल  किये  गये  थे  ।

 दिल्ली  क्षेत्र  ने  1989-90  के  लिए  आरक्षित  स्थानों  की  सुविधाओं  के

 लिए  प्रमुख-समाचार  पत्रों  में  विज्ञापन  प्रा

 नेहरू  युवा  केन्द्रों  के विस्तार  के  लिए  बजट  प्रावधान

 ६053.  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दूर-दराज के  दुगंभ  पहाड़ी  क्षेत्रों  तथा  रेगिस्तानी  क्षेत्रों
 में  नेहरू  युवा  केन्द्रों

 के
 क्रियाकलापों  के  विस्तार  के  लिए  वर्ष  1989-90  के  बजट  प्रावधान  में  वृद्धि

 का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  युवा  कायं  झौर  खेल  तथा  महिला  ओऔर  बाल  विकास
 विभागों  में  राज्य  मंत्रो  मारप्रेट  और  नेहरू  युवा  केन्द्रों  का  प्रबन्ध
 और  प्रशासन  नेहरू  केन्द्र  संगठन  नामक  स्वायत्त  संगठन  द्वारा  किया  जाता

 है  जो  कि  पूर्णतया
 सरकार  द्वारा  वित्त  पोषित  नेहरू  युवा  केन्द्र  संगठन  के  लिए  1989-90  के  बजट  प्राककलन
 में  योजनागत  450  लाख  रुपये  का  प्रावधान  और  योजनेत्तर  218.36  लाख  रुपये  का  प्रावधान
 प्रस्तावित  है  ।  यह  आशा  की  जाती  है  कि  सभी  जिले  चाहे  वे  कठिन  पहाड़ी  क्षेत्रों  या
 रेगिस्तानी  क्षेत्रों  में  हो ंउनमें  1989-90  के  अन्त  तक  केन्द्र  खोले  संगठन  के  कारयकलापों  के
 विस्तार  को  ध्यान  में  रखते  हुए  1989-90  के  दौरान  संगठन  के  कायंक्रमों  के  लिए  यदि  आवश्यक

 हुआ  तो  अधिक  संसाधन  आवंटित  करने  के  प्रयास  किए  जायेंगे  ।

 गांधों  में  वेयजल  को  सप्लाई  हेतु  राजस्थांन  को  सहायता

 8054.  श्री  बढ़ि  चन्द्र  जेन  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  के  सभी  गांवों  को  पेयजल  की  सप्लाई  हेतु  बेहतर  व्यवस्था  करने  के  लिए
 पिछले  चार  वर्षों  के

 दोरान  राज्य  सरकार  को  केन्द्रीय  सहांयता  का  ब्वीरा  क्‍या

 राज्य  सरकार  ने  वास्तव  में  कितनी  घनराशि  का  उपयोग  किया

 इसके  फलस्वरूप  रेगिस्तानी  जिलों  में  पेयजल  सप्लाई  में  जो  सर्देव  सूखाग्रस्त  रहते  हैं
 कितना  सुधार  हुआ  है

 क्या  केन्द्र  कार  का  विचार  इस  सहायता  में  वद्धि  करने  का  है  ताकि  इन  रेगिस्तानी
 जिलों  विशेष  रूप  स ेब  |ड्मे  जंसलमेर  ठथा  जोधपुर  की  मरपूर  सहायता  की  जा  और

 र्यादि  हां  त्तो  तत्सबधी
 ब्यादा [  कया  है  पु

 कृषि  मंत्रालय  में  ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जनार्दन  :  गत
 चार  वर्षों  के  दौरान  राजस्थान  सरकार  को  केन्द्रीय  प्रायोजित  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम
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 और  राष्ट्रीय  पेयजल  मिशन  के  अधीन  विभिन्‍न  गतिधिषियों  के  अन्तर्गत  समस्या  ग्रस्त  गांवों  को  स्वच्छ
 पेयजल  उपलब्ध  कराने  के  लिए  रिलीज  की  गई  केन्द्रीप  सहायता  का  ब्यौरा  निम्नलिखित  है

 वर्ष  त्वरित  ग्रामीण  मिनीमिशन  उप  मिशन  योग
 जम  सप्लाई  क्राम्गेक्रम

 1985-86  27.32  --  --  27.32

 1986-87  27.00  2.06  --  29,06

 1987-88  26.64  0.20  --  26.84

 1988-89
 |

 46.23  3.00  3.46  52.69

 योग  127.19  5.26  3.46  135,91 |

 (1985-88)

 राज्य  सरकार  से  प्राप्त  रिपोर्टों  के  अनुसार  चार  वर्षो  के  दौरान  1.4.85  से  लेकर
 मार्च  89  तक  135,68  करोड़  रुपये  की  राशि  वास्तव  में  उण्योग  की  गई  थी  ।

 उपरोक्त  केन्द्रीय  सहायता  और  राज्य  क्षेत्र  के  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तगंत
 ख॑च  की  गई  82,73  करोड़  की  राशि  के  परिणामस्वरूप  1985-89  के  दौरान  पूरे  राज्य  में  6020
 समस्‍्याग्रस्त  गांवों  में  स्वच्छ  पैयजल  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  गई  थीं  और  1290  समस्याग्रस्त  गांव
 1989-90  में  कवर  किए  जाने  के  लिए  बकाया  रह  गए  थे

 और  (=),  1989-90  में  राजस्थान  को  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कायंत्रम  के  अंतर्गत
 25.22  करोड़  मरुभूमि  विकास  कायंत्रम  क्षेत्रों  के  लिए  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम
 के  अंतगगंत  11.44  करोड़  योजनाओं  की  प्रगति  के  आधघार  पर  चुरू  तथा  नागौर  के
 मिनी-मिशन  परियोजना  क्षेत्रों  के  लिए  14,05  करोड़  फलोराइड  दूर  करने  के  संयंत्रों  की
 स्थापना  के  लिए  एक  करोड़  और  गिनीकृमि  को  दूर  करने  के  लिए  स्टेप  कुंओं  को  स्वच्छ  कुंओों
 में  बदलने  के  लिए  2.46  करोड़  रुपये  की  राशि  उपलब्ध  कराए  जाने  की  सम्मावना

 राजस्थान  में  खान्‍हें  का  विकास

 8055,  श्री  वरद्धि  चन्द्र  जेन  :  क्‍या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  चालू  खानों  का  जिले-वार  ब्यौरा  क्या  है

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  खानों  के  विकास्न  के  लिए  क्‍या  सुविधाएं  प्रदान  की  और

 अपने  खनिजों  का  निर्यात  करने  वाली  ज्षानों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  यह  निर्यात
 किन  देशों  को  किया  जा  रहा

 ऊर्जा  मंत्री  बतन्त  :  वर्ष  1988  के  दौरान  890  खानों  से  ख़निजों
 परमाणु  तथा  गौण  खनिजों  को  के  उत्पादन  की  सूचना  जिला-वार  ब्यौरा  संलग्न
 विवरण  में  दिया  गया  है  ।
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 भारतीय  खान  ब्यूरो  ने  खनिज  संरक्षण  तथा  विकास  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अजमेर
 में  एक  जोनल  कार्यालय  तथा  अजमेर  व  उदयपुर  में  दो  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोले  ब्यूरो  द्वारा
 वरतंमान  तथा  नए  पट्टों  के  लिये  खनन  योजनाएं  मंजूर  की  जाती  ताकि  राज्य  में  खनिज  पट्टा
 क्षेत्रों  का  क्रबद्ध  विकास  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।  ब्यूरो  खानों  का  निरीक्षण  मी  करता  जिसके
 आधार  पर  खान  मालिकों  को  विकास  तथा  पर्यावरण  पहलुओं  पर  सुझाव  दिए  जाते  हैं  ।
 विभिन्‍न  यथा  बेराइट  फेल्सपा  चूना

 बोलेस्टोनाइट  आदि  पर  लगभग  50  तकनीकी  परामर्शी
 अध्ययन  किए  इसके  राजस्थान  के  डूंगरपुर  तथा  उदयपुर  जिलों  में
 बेराइट  और  सोपस्टोन  की  करीब  15  खानों  में  छोटे  पट्टा  क्षेत्रों  का  भूमोतिकी  मानचित्रण  कार्यक्रम
 भी  शुरू  किया  गया  |  ब्यूरो  के  केन्द्रीय  सरकार  के  अन्य  भारतीय  भूव॑ज्ञानिक

 खनिज  गवेषण  निगम  हिन्दुस्तान  कापर  हिंदुस्तान  जिक  लि०  आदि  भी
 राजस्थान  में  गवेषण  तथा  खनन  कार्यो  में  लगे  हुए  हैं  ।

 की  खान  से  वर्ष  1988  में  7000  टन  जिप्सम  का  नेपाल  को  निर्यात  किया
 राजस्थान  में  उत्पादित  अधिकांश  अश्रक  का  भी  निर्यात  किया  जाता

 विचਂ  क्ण जीव  ७3.83
 राजस्थान  1988  में  उत्पादनरत  खाने

 खनिज  जिला  खानों  की  संख्या

 1  2  3

 घात्विक  खनिज

 तांबा  कुल  4

 अलवर

 मूल्मूनु
 3

 उदयपुर
 लौह  अयस्क  कुल  15

 जयपुर  9

 मून्मूनु
 3

 सीकर  3

 सीसा  कल  4

 उदयपुर  4

 जस्ता  कै  कल
 उदयपुर

 है
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 ह ्

 )
 ||  2  3

 टंगस्टन  कल

 नागौर  1

 चान्दी  कल

 उदयपुर

 गर-धात्विक  खनिज

 एस्बेटस  कुल  61

 अज॑मेर  15

 भीलवाड़ा

 डुंगरपुर
 पाली  5

 उदयपुर  39

 फास्फोराइट  कल  7

 बांसवाड़ा  ||

 उदयपुर  6

 बाल  क्‍ले  कल  55

 बीकानेर  53

 जैसलमेर  ||

 पाली

 बेराइट्स  कल  13

 अलवर  7

 सीकर  2

 उदयपुर  4

 कंल्साइट  कल  15

 अजमेर

 जयपुर  3

 मूल्मूनु
 2

 पाली  1

 सीकर  4

 सिरोही  2

 उदयपुर  2

 कोरंडम  कल
 टोंक
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 डोलोमाइट  कल

 इसराल्ड  कल

 फेल्सपार  कल  88

 3
 l

 फलोराइट  कुल  9

 डुंगरपुर  4
 5

 गानेंट  छुल
 अजमेर

 गार्नोंट

 जिप्सम  हि  कल  33

 11३
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 2
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 जलौर
 नाभौर
 पाली  +
 श्री  यंगानगर

 कुलः  7
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 जयपुर
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 जड़यपुर
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 1,  2  3

 अजमभैर  7
 पाखी  :  ॥

 अश्रक  कल  32
 '

 भीलवाड़ा  28
 47  अजमेर  3

 जमपुर  |

 अभ्रक/(छीजन  तथा  कल  (2)
 भीजवक्‍ड़ा
 अजमेर

 जयपुर

 भूना  पंत्थर  क्स  11

 अलवर  2

 चित्तौड़गढ़  8
 '

 उदयपुर  !

 बाइरोफिलाइट  en  3
 ।

 उदयैपुर  8

 क्यार्टज  क्ल  108
 हु  अजमेर  66

 अलवर
 भरतपुर  ;
 भीलवाड़ा  5

 जयपुर  5

 मून्मूनु
 पांली  1

 टॉक  6

 उदयपुर  6

 क्याटंजाइट  कस
 संवाई-माघोपुर  1

 सिलिका  सेंड  कल  6
 अलवर  2

 बूंदी  2

 .  बाड़मेर  2

 भीलवाड़ा  2
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 ।  क्र  .5  ६9  कर  कि  3

 ४8  हक  *  है

 न  प्वछ  खदाई/नाकोहु  घ५  हक  *  48,

 सीकर  2

 ७१  ८  हार्केक्र  फरलान  दस  OR  कछोक  क  |  aul  सके
 व्यजक्याभ  ४  रा है

 हि
 मा  पा

 भीलवाड़ा  गा  23

 डुंगरपुर  ४०१३३  कगात्वक  23

 ।  »  जग़पुर  3  8  7.
 5

 पाली  हि  कि  । फ़

 सबाई-माघोधुर  ५
 उदयपुर

 न  35  »  का  !  2
 +६१  :;६  पु  ्फ्कि  म्क्र्प

 वर्मीक्यूलाइट  कुल
 7

 अजमभैर भैर  ुह  ५5०

 7५  के  कै  पी  ॥  ०तहार  साकी  कफ
 दाकेस्टोलाईड  हलਂ  यार  #

 कही  के  है
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 के  .

 राज्यों  को  सृझ्ता-राहत  सहायता

 8056.  भी  व॒क्वि  कया  बेन  :  क्या  कृषि  गंती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989  के  दौरान  सूखे  से  प्रभावित  राज्यों  द्वारा  मांगी  गई  और  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  जारी  की  गई  सहायता  का  ब्यौरा  कया

 क्‍या  राजस्थान  में  अमी  तक  कोई  बी  क्रेल्द्रीय  दल  नहीं  भेजा  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  करेर

 केन्द्रीय  सरकार  कब  तक  राजस्थान  में  एक  अध्ययन  दल  भेजकर  वहां  सहायता  प्रदान
 करेगी  ?

 छृंथि  मंजालय  में  कृषि  और  सहकारिता  जबिभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  साल  :
 वर्ष  1989  के  दोरान  केवल  राजस्थान  औरु  केरल  की  सरकारों  ने  ही  सूखा  राहत  के  लिए

 222°48  करोड़  रुपये  और  47:92  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए
 ज्ञापन  प्रस्तूत  किये  उन  ज्ञापनों  पर  कारंवाई  की  जा  रही

 ओर  राजस्थान  में  पीने  के  प्रात  की  स्थिति  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  2
 1989  से  भधिका  रियों  का  एक  दल  उस  राज्य  का  दौरा  कर  रहा  है

 उक्त  दल  को  रिपोर्ट  पर  स्थापित  पद्धति  के  अनुसार  कारंवाई  की  जायेगी  ।

 केनोीय  विद्यालय  में  अधानाचा्थ  के  पद  हेतु  साक्षात्कार

 8057.  डा०  सुधोर  राय  :

 शो  मानवेगा  सिह  :

 क्या  सासव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  प्रधानाचायं  के  पदों  के
 लिए  1988  में  साक्षात्कार

 लिये  गये

 यदि  तो  भरे  गये  पदों  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्या  प्रधानाचार्यों  के  कुछ  पद  अभी  भी  रिक्त  और

 यदि  तो  सत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  पदों  को  कब  तक  भरा  जायेगा  ?

 सानव  संसाथन  विकास  मंज्ालय  में  शिक्षा.ह्मा  संस्कृति  बिभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 वी०  से  1988  तथा  1989  में  केन्द्रीय  विद्यालयों  में
 प्रथम्नपध्यप्प्कों  के  प्रदों  को  खरने  के  लिए  साक्षात्कार  आयोजित  किये  गये  थे  तथा  एक  पैनल
 तैयार  किया  गया  है  ,  पदोन्‍नति/सीधी  भर्ती  द्वारा  प्रघानाध्यापकों  के  पदों  को  मरने  के  लिए
 कारंगाई  प्रगति  पर  है  |

 कृषि  उश्चभियों  के  लिए  पुनर्वास  योजना

 £058.  श्री  एम०  रघुमा  र₹<डो  :  क्‍या  कथषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  सेवा  केन्द्रों  के  उद्यमियों  को  मारी  कछिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा
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 —  ज्जजपपतप++  ---

 क्‍या  उच्चतम  न्यायालय  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  कृषि  सेवा  केन्द्रों  के  लिये

 पुनर्वास  योजना  त॑यार  करने  तज्ञा  कृषि  लेया  केन्द्रों  के  क्तीय  उत्तरदाक्त्वों  '  मेका

 निदेश  दिया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  की  गई  कांयेवाही  का  ब्योरा  कया  है  ?

 क्षि  मंत्रालय  में  कृषि  भोर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल
 भारत  सरकार  हारा  किये  गये  सर्वेक्षणों  सें  यह  पता  चलता  है  कि  लगंभेग  25  प्रतिशत  उद्यमी

 ठीक  प्रकार  स  कार्य  नहीं  कर  रहे  थे  ।

 और  हां  ।  मारत  सरकार  ने  1986  में  उच्चतम  न्यायालय  में  ठीक  से
 न  चलने  वाले  कृषि  सेवा  केन्द्रों  के लिए  एक  पुनर्वास  योजना  प्रस्तुत  की  है  ।

 कवि-तेवय  केम्ड्रों  को  स्थापना

 8059,  श्री  एम०  रधुमा  रेडडो  :  क्‍या  क॒थि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  वर्ष  1970-71  में  पूरे  देश  में  ऐसे  दस  हजार  कृषि  सेना  केन्द्र
 स्थापित  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  था  जहां  किसानों  को  एक  ही  उचित  उचित

 मूल्य  पर  और  उनके  निवास  रथानों  के  निकट  कृषि  आदान  उपलब्ध  हो
 यदि  तो  कितने  केन्द्र  स्थापित  किए  गये

 क्‍या  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  गया  है
 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 (७)  क्‍या  यह  योजना  बन्द  कर  दी  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  जोर  सहकारिता  बिस्रण  में  राज्य  संत्री  श्यास  लाल  :
 1971-72  में  क्ुष  सेदा  केन्द्रों  की  स्थापत्रा  कश्ने  की  एक  योजनां  कई  जिसमें  चोथी

 योजना  अवधि  के  दौरान  2500  कृषि  सेवा  केन्द्रों  की  स्थापना  का  लक्ष्य  रखा  गया  ।  2500  कृषि
 केन्द्रों  का  ऐसा  ही  लक्ष्य  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  निर्धारित  किया  मय्या  था  ।

 31.3,79  तक  3036  क्ृषि  सेवा  केन्द्रों  की  स्थापना  की  गई

 और  *हीं  ।  अधिक  उद्यमी  कृषि  सेवा  केन्द्रों  को  लगाने  के  लिए  इच्छुक  महीं  थे
 ओर  वित्त  की  मंजूरी  के  लिए  प्रस्तुत  की  गई  कुछ  परियोजना  रिचोटे  बैंकों  द्वारा  व्यावहारिक  नहीं
 पाई  .  .

 और  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के  निर्णय  के  अनुसार  1.4,1979  से  यह
 राज्य  क्षेत्र  को  अन्त(रत  कर  दी  गई

 क्रेन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में  संमोल  शिक्षकों  को  टो०जी०टो०  का  वेतनमान  वेना

 ६060,  श्री  बो-बो०  रमंखता  :  कया  कलतथ  संसाथम  विकास  मंत्रो  यंह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  अपने  संगीत-श्षिक्ष कों  को  टी०जी०टी०'का  वेतनमान  देने
 पर  विचार  कर  रहा  और
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 यदि  तो  इस  बारे  शैं  निर्णय  कब  लिया  जायेगा  ?

 आनल  संसाधत  विकास  मंत्रालय  में  झिका  तथा  संस्कति  विमागों  में  राज्य  मंत्री  एल०पी०
 :  ओर  केन्द्रीय  विद्यालय  में  संगीत  चूंकि  एक  सह-पाठ्यचर्या  क्रियाकलाप  के  रूप

 में  पढ़ाया  जाता  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  ने  उच्च  वेतनमान  में  संगीत  शिक्षकों  को  नियुक्ति

 करना
 उचित  नहीं  समझा  ।

 ..
 अन्तर्राज्यीय  आ्िक  महत्व  को  सड़क  योजना  के  अम्तगंत  भुवनेश्वर  तक  बंकल्पिक

 सड़क  सम्पर्क  के  लिए  ऋण  सहायता
 8061,  भ्ोमतो  जयन्तो  पटमायक  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्किः
 कया  सरकार  अन्‍न्तरंज्यीय  प्राथिक  महत्व  की  सड़कों  के  संबद्ध  में  इसके  द्वारा  प्रायोजित

 योजना  के  अन्तगंत  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  42  परे  खुनतुंनी  से  मुवनेश्वर  तक  वेकल्पिक  सड़क  संपर्क
 के  निर्माण  हेतु  सातवीं  योजना  में  ऋण  सहायता  देने  के  लिए  सहमत  हुई  थी

 यदि  तो  इसके  लिए  सरकार  कितनी  ऋण  सहायता  देने  के  लिए  सहमत  हुई
 वनराशि  अब  तक  न  देने  के  क्या  कारण  ओर

 इस  परियोजना  के  शीघ्र  पूरा  होमे  के  लिए  पर्याप्त  राशि  देने  हेतु  कया  कदम  उठाने  का
 विचार  है  ?

 |

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :
 342  लाख  रु०

 ओर  राज्य  सरकार  से  स्क्रीम  को  स्वीकृत  करने  संबंधी  ब्यौरेवार  प्रस्ताव  प्राप्त

 हो  गए  हैं  ।  उन  पर  तकनीकी  और  वित्तीय  संस्वीकृति  के  बाद  धनराशियां  रिलीज  की

 ता  ॥  उद्लीसा  में  खण्छाभिति  भपेश  उंदयनिरि  के  ओच  रज्जु  मार्म

 8062,  औकती  जबरतो  पटमायक  :  क्या  सांसव  संसाधन  विफास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेते  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  खंडागिरिऔर  उदयगिरि  के  वीच  एक  रज्जू-मार्ग  की  व्यवस्था  करने
 संबंधी  प्रस्ताव  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  की  स्वीकृति  के  लिये  विचाराधीन

 यदि  तो  अब  तक  स्वीकृति  न  दिये  जाने  के  क्या  कारण  और

 शीघ्र  स्वीकृति  दिये  आमे  के  लिये  कया  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 मानव  संसाधन  बिकास  मंब्रालय  में  झिक्षा  तथा  संस्कति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 पी०  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 हिन्दुस्तान  काकर  लिमिटेड

 8063.  भो  एभ०थो०  चन्द्र  शेखर  भूति  :  कया  इस्थात  और  लोग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  ais?  लिम्टिड  में  निदेशबः  सहित  निदेशकों  के  कुछ  पद  रिक्त
 पड़े

 fis
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  भौर  उसके  कारण  कया  और

 इन  पदों  को  मरने  के  लिए  क्‍या  कायंवाही  की  गई

 ऊर्जा  मन्त्रो  बसन्‍्त  :  से  हिन्दुस्तान  कापर  लि०  के  निदेशक  मंडल  में

 निदेशक  के  एक  मात्र  रिक्त  पद  को  भरने  के  लिए  पहले  ही  कार्यवाही  आरंम  की  जा  चुको
 है  ।  मण्डल  स्तर  पर  *क्‍्त  अन्य  सभी  पदों  पहले  ही  की  ज़ा  चुकी है  +

 इजरायली  खिलाड़ियों  के  विरुद्ध  भारतीय  खिलाड़ियों  का  मंच

 8064.  श्री  बलवन्त  सिह  रामवालिया

 श्री  विनेश  गोस्वामी

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल ही
 में  डोटंमंड  में  आयोजित  विद्व  टेबिल  टेनिस  चैम्पियनक्षिपਂ  में  भारत  के

 खिलाड़ी  इजरायली  खिलाड़ियों  के  विरुद्ध  नहीं  खेले

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं

 क्‍या  भारतीय  खिलाड़ियों  को  इजरायली  खिलाड़ियों  के  विस्द्ध  पहले  भी  ख्ैलने  की

 अनुमति  नहीं  दी  गई

 यदि  तो  उसक॑  क्‍या  कारण

 क्‍या  इस  विहृव  टूर्नामेंट  में  फिलीस्तीनी  मुक्ति  संगठन  और  इजरायल  के  खिलाड़ियों  ने
 भी  भाग  लिया  और

 यदि  तो  रद  री  हई  पार  स्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अपने  पूव॑  निर्णय  पर
 विचार  न  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  युवा  कार्य  श्रोर  लेल  तथा  भहिला  और  बाल  बविकाल
 विभागों  में  राज्य  मंत्री  मारप्रेट  :  हां  ।

 भारत  का  पिछला  मंच  रात्रि  2,00  बज  समाप्स  हज  था  तथा  इजरायल  के  साथ  अगला
 मंच  उसी  दिन  प्रातः  9,00  बज़  शुरू  होना  था  और  खिलाड़ी  बहुत  थके  हुए  थे  ।

 और
 ई  दिल्‍ली  में  हुई  विश्व  टेबिल  टेनिस  चेम्पियनशिप  1987  में  सरकार

 द्वारा  इजराइली  टेबिल  टेनिस  टीम  को  चेम्पियनशिप  में  भाग  लेने  के  लिए  बीजा  नहीं  दिया  गया
 था  ।  1987  में  इजराइली  डेविस  कम  टीम  को  नई  दिल्ली  में  भारत  के  धिर्द्ध  मंच  खेलने  की

 अनुमति  नहीं  दी  गई  थी  ।

 (४)  हां  ।

 इजराइल  के  विरुद्ध  न  खेलने  का  निर्णय  सरकार  के  बिना  किसी  निर्देश  के  भारतीय
 टेबिल  टेनिस  संघ  द्वारा  लिया  गया  था  ।
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 कृषि  के  क्षेत्रोय  विकास  का  अध्ययन

 ]
 8065,  भोक्तो  असवराजेह4री  :

 छा  हा०  गौरो  शंकर  राजहंस  :

 भरी  लवमण  भसलतिक  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह,बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्‍या  योजना  आयोग  द्वारा  किए  गए  एक  अध्ययन  के  आधार  पर  दश  में  कृषि  के  अधिक

 सन्तुल्ि  त  क्षेत्रीय  विकास  के  लिए  कुछ  नए  नीतिगत  उपाषों  की  सिफारिश  की  गई

 यदि  तो  इस  अध्ययन  की  मुख्य  बातें  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  अध्ययन  रिपोर्ट  को  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  और
 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंजालथ  में  कृषि  भर  सहक!ररिता  विध्काम  में  राश्ष्य  मंत्रो  इबयाम  लाल  :
 और  वृद्ध  के  बारे  में  कृषि  बिकास  वेः  रवरुप

 -
 एव  जिला  स्तरीय  अध्ययनਂ

 नामक  एक  अध्ययन  ओद्योगिक  विकास  अध्ययन  संस्थान  द्वार  गा  भदा  था  और  उसे  योजना  आयोग
 को  प्रस्तुत  किया  गया  उस  अध्ययन  में  स्वतन्त्रता  प्राप्त  होने

 के  वाद  फसल  स्वरूप
 और  आवॉर्भों  के  उपयोग  की  बहनता  के  स्तरों  में  किस  कसम  का  विकास  और  परिवर्तन  आया  है
 इसका  गहराई  से  विश्लेषण  किया  गया  पिछले  दो  के  दौरान  नई  प्रौद्योगिकी  को  अपनाने
 के  परिणामस्वरूप  भारत  में  कृषि  विकास  की  क्षेत्रीय  सीमा>ं  पर  बिशेष  रूप  से  ध्यान  के  न्द्रत  किया
 गया  है  ।

 इस  प्रध्ययन  की  महत्वपूर्ण  सिफारिशों  में  जल  थाढ़  सिंचाई  की
 घारा  प्रबंध  और  नए  इलाकों  में  बुनियादी  ढांचे  के  विकास  पर  धन  लगाने  की  सिफारिश  शामिल

 और  इस  बात  की  ओर  ध्यान  आकृष्ट  क्या  जाए  कि  केन्द्रीय  प्रायोजित  विशेष
 चावल  उत्पादन  कार्यक्रम  जिसे  अब  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  में  मिला  दिया  गया  वर्षा
 हित  लैंतीं  के  लिए  राष्ट्रीय  विकास  र.प्ट्रीय  टलहन  विकास

 राष्ट्रीय
 तिलहन  विकास  तिलहन  उत्पादन  अमिवृद्धि  चावल  झौर  मोटे  अनाजों

 का  मिक्तिक्रिट  तथा  छोटे  ओर  सीमांत  किसानों  को  ता  देना  जँसे  उत्पादन  को  बढ़ावा
 देने  वाले  कई  कार्यक्रम  पहले  ही  चलाह  जा  रहे  ताकि  कृषि  उत्पादन  और  उत्पादकता  बढ़  सके  तथा

 कृषि  विकास  में  एक  बेहतर  क्षेत्रीय  संतुलन  बन  इन  कार्यत्रमों  द्वारा  उक्त  अध्ययन  की  मुख्य
 सिफा  रिशों  की  पूर्ति  हो  जातीं  है  ।

 नेशतल  फॉसि्छाइजर  लि०  द्वारा  भारत  हलक्ट्रोनिक्स  लि०  के  टेलोबिजन  विभाग  का
 खरोदा  जाना

 8066.  श्री  रामाअय  प्रसाद  सिए  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नेशनल  फटिलाइजर  ने  मारत  इलेक्ट्रोनिक्स  लि०  के  टेलीवीजन  विभाग  को
 र.र.द  कर  ६ लंक्ट्रोनिक्स  के  क्षेत्र  में  फार्य  शुरू  कर  दिया  और
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 यदि  तो  इस  सरकारी  उपक्रम  द्वारा  अपने  मूल  उद्देश्यों  को  पूरा  करने  की  बजाय
 अपना  कारोबार  अन्य  क्षेत्रों  में  फंलाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालयें  सें  उ्ंरक  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  आर०  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिहारशरोफ  शहर  में  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलना

 ६8067.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  में  बिहारष्ठरीफ  शहर  में  केन्द्रीय  सरकार  के  अनेक  कार्यालय  होने  के

 बावजूद  वहां  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  ब्च्चों  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  विद्यालय

 नही
 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  क्षेत्र  में  निकट  भविष्य  में  एक  केन्द्रीय  विद्यालय

 खोलने  और

 यदि  तो  इसके  बया  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रासव  में  ज्षिक्षा  तथा  संस्कृति  थिभागों  में  राज्य  मंत्री

 पो०  :  हां  ।

 और  बिहारशरीफ  में  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  के  लिए  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन

 को  किसी  भी प्रायोजित  एजेन्सी  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 केरल  द्वारा  कमजोर  तथा  अल्पसंख्यक  वर्ग  के  लोगों  को  शिक्षा  सम्बन्धी  सुविधाएं

 ]
 8068.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचल्न  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  कमजोर  तथा  अल्पसंख्यक  वर्ग  के  लोगों  के  लिए  शिक्षा  की  व्यवस्था  करने  के

 सन्दर्भ  में  केन्द्रीय  सरकार  की  नई  शिक्षा  नीति  को  पूरी  तरह  कार्यान्वित  कर  रहा

 केरल  सरकार  द्वारा  अल्पसंख्यक  वर्ग  के  लोगों  के  लिए  शिक्षा  की  व्यवस्था  करने  हेतु  इस

 नीति  के  कार्यान्वयन  में  क्‍या  त्रुटियां  पाई  गई

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकार  को  अल्पसंख्यक  और  कम  जोर  वर्ग  के  लोगों  को

 शिक्षा  सम्बन्धी  सुविधाएं  प्रदान  कराने  के  बारे  में  कोई  विशेष  निर्देश  जारी  क्यि  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विमागों  में  राज्य  मंत्री  एल०

 पी०  शाही  )  पि  आर  (a).  अल्पसंख्यकों  द्वारा  स  थापित  की  गई  नई  शैक्षिक  संस्थाओं  की  मान्यता

 और  सम्बद्धन  के  सम्बन्ध  में  केरल  राज्य  सरकार  द्वारा  लगाये  गये  तथाकथित  कुछ
 संख्यक  आयोग  के  अध्यक्ष  के  ध्यान  में  लाए  गए  थे  ।

 ना
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 को  लत+  न  तयओ  अडअल+  लक  अल  न  2  लक  बीज  ————  --

 और  हां  ।  अ०ज०/अ०जा०जा०  और  अन्य  पिछढ़  वर्गों  की  शिक्षा  और  अल्पसंख्यकों

 की  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  अध्याय  XI  और  1७  के  सम्बन्ध  में  राज्य
 सरकार  का  ध्यान  आकर्षित

 करते  उनके  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  मारत  सरकार  को  आवधिक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए

 अनुरोध  किया  गया  के  अनुच्छेद  30(1)  की  ओर  ध्यान  आकर्षित  करते
 संख्यक  आयोग  के  अध्यक्ष  ने  भी  केरल  के  मुख्य  मंत्री  को  संविधान  के  अनुच्छेद  30(1)  की  ध्रोर  ध्यान
 आकर्षित  कस्ते  हुए  लिखा  है  और  साथ  ही  यह  भी  आग्रह  किया  है  कि  इस  प्रावधान  के  अन्तगंत
 अल्पसंख्यवों  को  उनके  अधिकारों  से  वंचित  न  किया  जाये  ।

 कोचोन  शिपयाड  के  पोत  निर्माण  और  मरम्मत  कार्य  के  ठेके

 8069.  श्रो  मुल्लापल्लो  रामचन्द्रन  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  कोचीन  शिपयार्ड  निगम  तीन  वर्षों  के  दौरान  जहाज  निर्माण  और  जहाजों  की
 मरम्मत के  ठेकों  में  किये  गये  वायदों  को  पूरा  करता  रहा  और

 यदि  तो  जिन  क्षेत्रों  में  विलम्ब  किया  गया  उनका  ब्यौरा  और  इसके  कारण  क्‍या

 हैं  ?

 जल-भूतल  परिबहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  राजेझ्  :  और  कोचीन
 शिपयार्ड  लिमिटेड  द्वारा  ऊपर  उल्लिखित  भ्रवधि  में  निर्मित  तीन  जहाजों  में  कुछ  विलम्ब  हुआ  है  ।

 जहाज  मरम्मत  कार्य  के  वायदों  को  पूरा  किया  जाता  केवल  एक  मामले  को  छोड़  कर

 जहाँ  आडेंर  दिये  गये  उपस्कर  की  प्राप्ति  में  अतिरिक्त  स्टील  कार्य  और  सप्लाई  किये  गये
 उपस्कर  और  सामग्री  में  कमियों  को  दूर  करने  के  कारण  विलम्ब  हुआ  ।  जहाज  निर्माण  ढेकों  में
 विलम्ब  सामग्री  की  प्राप्ति  में  बिजली  की  कटौतियों  और  डिलीवरी  लेने  में  मालिकों

 की  अ्निच्छा  के  कारण  हुआ  ।

 नये  मंगलोर  वन्दरगाह  का  विकास

 8070.  श्री  श्रोकान्तदत्त  नरासह  राज  वाडियर  :  कया  जल-भतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 सातवीं  योजना  के  दौरान  नये  मंगलौर  बन्दरगाह  के  विकास  पर  अब  तक  कितनी
 राशि  खर्च  की  गई  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  बन्दरगाह  के  विकास  के  लिये  की  गई  योजनाओं  का
 ब्यौरा  क्‍या  है

 !

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  क  राज्य  मंत्री  राजेश  पायलट  )  :  सातवीं  योजना  के

 दौरान  3]  1989  तक  न्यू  मंगलूर  पत्तन  न्यास  के  विकास  पर  1532.59  लाख  रु०  की  राशि
 खर्च  की  गई  इसमें  1988-89  के  दोरान  अनंतिम  रूप  से  खच  की  गई  रा'श  शामिल  हैं  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  न्यू  मंगलूर  पत्तन  में  अब  तक  क्रियान्वित  की  गई

 कुछ  अमुख  स्कीमों  में  अतिरिक्त  «/मास्म  कार्गो  बर्थ  का  टगों  और  मोबाइल  क्रेन  की  खरीद
 कंटेनर  हैंडलिग  कार्य  के  लिये  आधारभूत  सुविधाओं  की  व्यवस्था  ओर  सड़क  नेटवर्क  प्रणाली  का
 विकास  करना  और  उसमें  सुधार

 करना  शामिल  है  ।
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 प्रकाश  व्यवस्था  में  सुधार  और  उसका  विस्तार  अतिरिक्त  अग्नि  शमन  उपस्करों  की

 खरीद  का

 एक  अन्य  सामान्य  कार्गो  बर्थ  का  निर्माण  करने  से  संबंधित  कार्य  कार्यान्वयन  के  विभिन्‍न
 चरਂ  ।

 जहाजी  माल  लावने  श्लोर  उतारने  के  कार्य  के  सम्बन्ध  में  कलक  त्ता  गोदी  श्रमिक  बोर्ड
 तथा  कलकत्ता  बन्दरगाह  ट्स्ट  के  बोच  मतमेद

 8071,  भरी  सनत  कुमार  मंडल  :
 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  जहाजी  माल  लादने  और  उतारने  के
 बोर्ड टथा  कलकत्ता  बन्दरगाह  ट्रस्ट  के  बीच  मतभेद  पैदा  हो

 क्‍या  इस  घटना  से  कलकत्ता  बन्दरगाह  ट्रस्ट
 की  सम्भावना  और

 यदि
 उठाने  का  विचार

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नही  उठते  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  निरक्षरता  का  श्ननुपात

 8072,  श्लरीमतो  एन०पो०  भांसी  लक्ष्मी  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 इस  समय  देश के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  निरक्षरता  का  अनुपात  क्‍या

 वर्ष  1961,  1971,  1981  और  1986  के  अंत  में  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पुरुषों  तथा

 महिलाओं  दोनों  में  अलग-अलग  अशिक्षित  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  कितनी  और

 ६४,  ये  के  संबंध  में  कलकत्ता  गोदी  श्रमिक

 पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने

 ५  टा  दोनों  निकायों
 के  बीच  मतभेद  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम

 इस  संबंध  में  संवंघानिक  निरदंशों  को  कब  तक  प्री  तरह  लागू  कया  जायेगा  7?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तया  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 पो०  वर्ष  1981  की  जनगणना  के  अनुसार  देझ्ष  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पुरुषों  और
 महिलाओं  की  निरक्षरता  दर  क्रमशः  59,21  और  82.04  अद्यतन  स्थिति  के  अनुप्तार  निरक्ष  रता
 दरों  के  प्राककलन  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 वर्ष  और  के  लिए  देश  भर  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  निरक्षर  पुरुष  और
 महिलाओं  की  कुल  संख्या  से  सम्बन्धित  आंकड़े  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  वर्ष  1986  के  लिए
 आंकड़  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 जहां  तक  प्रारम्भिक  शिक्षा  को  जन-जन  तक  पहुंच  ।  संबंध  राष्ट्रीय  शिक्षा
 और  कारंबाई  योजना  में  यह  परिकल्पना  की  गई  है  कि  6-11  वर्ष  तक  आयु-वर्ग  के

 बच्चों  को  1990  और  11-14  वर्ष  तक  की  आयु-वर्ग  के  बच्चों  को  1995  तक  शामिल  किया
 जायेगा  ।  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  का  उद्देश्य  वर्ष  1990  तक  15-35  आयु-वर्ग  के  30  मिलियन
 प्रौढ़ों  ओर  1995  तक  50  मिलियन  प्रौढ़ों  को  कार्यात्मक  साक्षरता  प्रदान  करने  का
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 लिखित  उत्तर गया  ए्ययणक्तफ्

 अऔीखों  का  उत्सदम

 8073,  श्री  बलबंतसिह  राम्‌बालिया  :

 श्री  बिनेज्  गोस्वामी

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  विभिन्‍न  किस्म  के  बीजों  के  उत्पादन  के  लिए
 कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  कया  गत  वर्षों  में  इस  बीच  यह  उत्पादन
 लक्ष्य  प्राप्तਂ  किया  गया

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  देश  मैं  बीज  की  कितमी  मांग  होने  का  अनुमान
 और

 बीजों  की  मांग  और  पूर्ति  के  अन्तर  को  पूरा  करने  के  लिए  तत्काल  क्या  उपाय  किये  जा
 रहे  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज़्य  मंत्री  श्याम  लाल  :
 यद्यपि  बीज  उत्पादन  के  लिए  अलग  से  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  फिर  भी  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  क्रृषि  मंत्रालय  द्वारा  प्रमाणित/बेहतर  किस्म  के  बीज  का  निर्धारित
 वितरण  लक्ष्य  70.00  लाख  क्विटल  है

 प्रमाणित/बेहतर  किस्म  के
 बीजों  का  वास्तविक  विवरण  निम्नलिखित  है  --

 वर्ग  मात्रा  लाख  क्विटल  में

 1985-86  55.01

 1986-87  55,83

 1987-88  56.30

 1988-89  56.80

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  प्रमाणित/बेहतर  किस्म  के  बीज़  का  लक्षित
 वितरण  70.00  लाख  क्विटल

 बीज  की  तत्काल  मांम  को  पूरा  करने  के  लिए  बीज  उत्पादन  राज्य  सरकारों  द्वारा  उनके
 राज्य  सरकारी  बीज  राज्य  बीज  गर-सरकारी  बीज  कम्पनियों  आदि  के  माध्यम  से
 संगठित  किया  जाता  राष्ट्रीय  एजेन्सियों  जंसे  राष्ट्रीय  बीज  निगम  और  मारतीय  राज्य  फार्म
 निगम  द्वारा  राज्य  सरकारों  के  प्रयास  पूरे  किये  जाते  हैं  ।
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 उड़ीसा  में  खेल-कंर्  कॉ|लिकास

 8074,  श्री  बृज  मोहन  महन्ती  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  युह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 प्र त
 क्‍या  उड़ीसा  में  खेल-कुद  के

 विकास  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के
 विचाराघीन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उड़ीसा  में  खेल-कूद  के  -  विकास  के  लिए
 निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  गया  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  युवा  कार्य  ओर  खेल  तथा  महिला  ओर  बाल  विफास
 विभागों  में  राज्य  मंत्री  मारप्रेट  :  हां  ।

 राउरकेला  में  कृत्रिम  हाकी  सतह  बिछाने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  हेतु  एक  प्रस्ताव  तथा

 आधारभूत  खेल  सुविधाओं  के  सृजन  के  लिए  ग्रामीण  स्कूलों  को  केन्द्रीय  अनुदान  हेतु  दो  प्रस्ताव
 प्रक्रिवाधीन  खेल  परिषदों  को  अनुदानਂ  आदि  की  योजना  के  अन्तगंत  खेल  अवस्थापना

 के  चौंतीस  मामले  राज्य  सरकार  को  कमियों  के  सुधार  के  लिए  वापिस  भेज  दिए

 खेलों  के  विकास  के  लिए  राज्यवार  कोई  लक्ष्य  नहीं  है  ।

 कंन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  अधिकारियों  और  झिक्षक  संध  क॑  शिध्ट  मंडल  के
 बीच  हुई  बातचोत

 8075.  श्री  एम०आर०  सेकिया  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  198९-89  शक्षिक  सत्र  के  दौरान  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  प्राधिकारियों  और
 अधिकारियों  और  अखिल  भारतीथ  केन्द्रीय  विद्यालय  शिक्षक  संघ  के  बीच  हुई  बंठकों  का  ब्यौरा  क्‍या

 और

 इनमें  से  प्रत्येक  बैठक  में  लिए  गए  निर्णयों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  अंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभाभों  में  राज्य  संज्ो  एल०
 पी०  :  ओर  अखिल  भारतीय  केन्द्रीय  विद्यालय  शिक्षक  संघ  का  एक
 मंडल  28  1988  को  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  से  मिला  इस  प्रतिनिधिमंडल
 शिक्षकों  तथा  प्रिसिपलों  के  शिक्षकों  के  पदोन्नति  के  कोटा  संग्रीत  शिक्षकों  के  वे

 प्रयोगशाला  सहायबों  को  शिक्षण  भत्ता  में  वृद्धि  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  प्रयोगशाला  सहायकों  के
 संवर्ग  को  पुनर्जीवित  करने  माध्यमिक  तथा  सीनियर  माध्यमिक  स्तरों  में  डाइंग  संगीत  आदि
 वैकल्पिक  विषयों  को  आरंभ  करने  £  स्कूल  पुस्तकालयों  के  लिए  श्रेशी-]५  कमंचारियों  का  प्रावधान
 बोडं  में  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  १:  ८.मैचारियों  का  प्रतिनिधित्व  तथा  केम्द्रीय  विद्यालयों  के  ऐसे

 जो  1:  में  सामहिक  आकस्मिक  अवकाझ्न  पर  चले  गए  को  वेतन  काया  भुगतान
 क्रने  से  सम्बन्धित  मामलों  पर  प्रारम्मिक  चर्चा  की  थी  ।
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 शा

 उपर्य ुकक्‍्त  चर्चा  के  अनुसरण  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  ने  यह  निर्णय  किया  कि  टमिनल  बीमारी

 से  पीड़ित
 शिक्षकों  के

 स्थानांतरण
 सम्बन्धी  अनुरोधों  पर  पूरे  वर्ष  विचार  किया  जाएगा  ।  इसके

 चूंकि
 1988  में

 स्नातकोत्तर
 शिक्षक  तथा  उप-प्रधानाचार्यों  के  रूप  में  पदोन्‍नत/चुने  गए  शिक्षकों

 ।
 एक  प

 ्ाप्त  अनुपात  ने  स्थानांतरण
 मागंदर्शी  रूपरेखाओं  की  सीमा  के  अन्तगंत  उनको  भेजे  गए

 जनाती  प्रस्तावों  के  अनुसार  उन्होंने  दूरस्थ  राज्यों  में  कायंमार  नहीं  सम्माला  इसलिए  केन्द्रीय

 विद्यालय  संगठन  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  इनको  एक  उपयुक्त  सीमा  तक  समीप  के  राज्यों  में

 नियुक्ति  को  प्रस्ताव  किया  जाएगा  ।  प्रयोगशाला  सहायकों  को  शिक्षग  भत्ता  देने  से  सम्बन्धित  मामले

 पर  कार्रवाई  छुरू  कर  दी  गई  संगीत  शिक्षकों  के  वेतनमानों  में  वृद्धि  करने  का  सुझाव  स्वीकार

 करना  सम्भव  नहीं  पाया  गया  है  ।  प्रयोगशाला  सहायक  के  संवर्ग  को  पुनर्जीवित  जमा  2  स्तर

 पर  संगीत  आदि  जंसे  बड़ी  संख्या  में  विषयों
 को

 आरम्म  करना  और  स्कूल  पुस्तकालय  के  लिए
 कमंचारी  के  प्रावधान  हेतु  सुझाव  मी  स्वीकार  योग्य  नहीं  पाए  गए  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  नवोदय  विद्यालय

 8076,  ओऔ  हरीज्ञ  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987-88  और  1988-89  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  नवोदय  विद्यालयों  में  कितने

 विद्यार्थियों  को  प्रवेश  मिला

 क्‍या  इस  राज्य  में  स्थित  इन  विद्यालयों  में  प्रवेश  के  लिए  कोई  वाधिक  लक्ष्य  निर्धारित

 किया  गया  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  !

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०

 :  वर्ष  1987-88  और  1988-89  के  दौरान  क्रमशः  1,016  और  1,320  छात्र

 दाखिल  किये  गये  थे  ।

 और  हां  ।  प्रतिवर्ष  आयोजित  दाखिला  परीक्षा  के  आधार  पर  प्रत्येक  नवोदय

 विश्वालय  की  कक्षा  ९]  में  अधिकतम  80  वक्षाएं  प्रत्येक  कक्षा  में  40  छात्रों  छात्र  दाखिल

 किये  जाते  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  खोले  गये  केन्द्रीय  विद्यालय

 8077,  भो  हरीक्ष  क्‍या  मानव  संसाधन  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  सिविल  क्षेत्रों
 और

 सेना  क्षेत्रों  में  कितने

 केन्द्रीय  विद्यालय  खोले  गये

 क्‍या  इस  राज्य  में  वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  ऐसे  कुछ  और  विद्यालय

 खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  और
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 यदि  तो  क्‍या  धारचूला  डी०डी०हाट  और  बागेद्वर  में  ऐसे  विद्यालय  खोले
 जायेंगे  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तवा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०

 :  पिछले  तीन  शैक्षिक  सत्रों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश के सिविल  तथा  रक्षा  क्षेत्रों  में

 खोले  गए  केन्द्रीय  विद्यालयों  की  संख्या  निम्नलिखित

 वर्ष  सिविल  रक्षा  कुल

 1986-87  5  है  12

 1987-88  4  05

 1988-89  2  3  05

 डुल
 11  11  22

 अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है

 (४)  उत्तर  प्रदेश  के  घारचूला  तथा  बागेइ्वर  में  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  के  लिए
 किसी  भी  प्रायोजित  एजेंसी  से  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  को  कोई  अश्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 हुंदिरा  आवास  योजना  के  अन्तगंत  उत्तर  प्रदेश  में  मकानों  का  निर्माण

 8078.  श्री  हरीझ्  रावत  :  क्‍या  कृधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 )  वर्ष  1988-89  के  दोरान  इंदिरा  आवास  योजना  के  अन्तगंत  उत्तर  प्रदेश  में  कितने  मकानों
 का  निर्माण  किया  गया  तथा  उनमें  से  कितने  प्रतिशत  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के
 व्यक्तियों  को  आबंटित  किए

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  का  विचार  इस  योजना  के  तहत  निर्मित  होने  वाले  मकानों  को  संवर्ण
 वर्ग  को  आबंटित  किए  जाने  की  प्रतिशतता  को  बढ़ाने  का

 यदि  तो  उसकी  प्रतिशतता  कितनी  बढ़ाई  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  पुजा  :  वित्तीय
 वर्ष  1988-  न  के  अन्त  उत्तर  प्रदेश  में  इन्दिरा  आवास  योजना  के  अंतर्गत
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  बसर  कर  रहे  अनुसूचित  नुसूचित  जनजाति  के
 लोगों  और  मुक्त  किए  गए  बंधुआ  मजदूरों  के  लक्ष्य  समूह  के  लिए  146 1  धर  नि्भिति/आबंटित  किए
 जाने की  सूचना  प्राप्त  हुई

 योजना  के  अन्तर्गत्त  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  केकल  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  के  अनुसूचित
 अनुसूचित  जनजातियों  औः  मुक्त  कि  आ  मजदूरों  के  लिए  ही  घर  निरभित/आबंटित

 किए  जाते  हैं  ।

 और  प्रद्न  नहीं  उठते  ।
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 विजेष  लाधान्त
 उत्पादन

 कार्यक्रम  तेयार  करना

 8079,  डा०  ए०के०  पटेल  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तिलहनों  और  दालों  के  न  में  वृद्धि  करने  के  लिए  विशेष  अभियान
 क्रम  प्रारम्भ  करने  की  तारीखें  और  विस्तृत  रूप  रखा  क्‍या

 गत  तीन  वर्षो  और  चालू  वर्ष  के  दोराक  ऐसे  प्रत्येक  कार्यक्रम  के  वर्ष-वार  क्या  परिणाम
 प्राप्त  और

 क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  अन्य  समान  कार्यक्रम  तैयार  किए
 जा  रहे  हैं  ?

 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  बिश्वाम  में  राज्य  मंज्ो  इयाम  लाल  :
 ः

 ओर  भारत  सरकार  ने  दालों  और  तिलहनों  सहित  खाद्य,न्नों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के

 लिए  निम्न  विशेष  अभिवृद्धि  कार्यक्रमों  को  शुरू  किया  है  :---

 विशेष  चावल  उत्पादन  कार्यक्रम

 यह  कार्यक्रम  पूर्वी  मध्य  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल
 के  राज्यों  में  कवर करता  में  शुरू  किया  गया  था  ।-  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  किसानों  को  आदानों  के
 उपयोग  के  लिए  और  उन्नत  चावल  उत्पादन  औद्योग्रिकी  को  अपनाने  के  लिए  सह्मयता दी  जाती  है  ।
 आरम्भ  में  केन्द्र  श्रौर  राज्यों  के  बीच  यायंक्रम  के  अंतर्गत  धनराशि  देने  की  पद्धति  50:50  थी  और

 के  लिए  यह  75:25  पूर्वी  राज्यों  में  चावल  का  औसत  वार्षिक  उत्पादन  कवर
 को  समाप्त  होने  वाले  तीन  वर्षो  के  दौरान  बढकर  332]  लाख  मीटरी  टन  हो  गया  जबकि  है
 को  समाप्त  होने  व।ले  तीन  वर्षों  के  दौरान  यह  2825  लाख  मीटरी  टन  त्रिपुरा  को  और
 से  कार्यक्रम  के  अ  शामिल  किया  गया  था

 विद्वोष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम

 यह  कार्यक्रम  भारत  सरकार  कठ  प्रतिशत  सहायता  से  खाेफ  के  4+  शचुनिदा

 राज्यों के चुनिदा जिलों में शुरू किया गया था । चुने गये राज्यों के हैं:--भान्ध्र प्रदेश मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल । कार्यक्रम के अन्तगंत मुख्य फसलें ये हैं :-- मक्का ओर अरहर । विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम चावल राजस्थान को छोष्टककर शेष सभी विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम वाले राज्यों को कवर करता है । विशेष खाद्यान्न उत्पादन कायं मध्य राजस्थान और छ्त्तर के राज्यों को कबर करता विद्ञोष खाद्यान्न उत्पादन मध्य राजस्थान और को कबर करता दालों के गंत चना और अरहर को कवर किया जाता विशेष खाद्यान्न उत्पादन मध्य राजस्थान और उत्तर प्रदेश को कवर करता है ओर विशेष खाद्यान्न उत्पादन मध्य गौर उत्त र प्रदेश को कवर करता “22
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 विष्वेष  अभिवृद्धि  कार्यक्रम  के  परिक्षामस़्बरूप  1988589:.  के  दरोख़तऩ  कुल  खाद्यान्न  उत्पादन

 1665.7  लाख  मीटरी  टन  के  लक्ष्य  से  अधिक  होने  की  आज्ञा

 तिलखहन  उत्पादन  अभिषृद्धि  परियोजना  !
 यह  कायंत्रम  राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  परियोजना  के  कार्यक्रमों  को  लागू  करने  के  लिए

 1987-88  में  शुरू  किया  गया  यह  परियोजना  इस  समय  17  राज्यों  के  250  जिलों  को  कवर

 करती  है  ।  परियोजना  के  अंतगंत  शामिल  की  गई  तिलहन  की  फललें  ये  हैं

 सोयाबीस  और  घूरजमुखी  जो  कुल  तिलहन  उत्पादन  का  करीब  85  प्रतिशत  है  ।  तिलहन  उत्णदन

 अभिवद्धि  कार्यक्रम  विकास  के  प्रमुख  प्रर्थात्‌  प्रमाणीकृत  बीजों  का  पौध  संरक्षण

 रसायनों  और  उपकरणों  का  वितरण  और  जिप्सम/पाईराइट  का  १२  100  प्रतिशत  केन्द्रीय
 सहायता  उपलब्ध  करता  तिलहन  उत्पादन  अभिवृद्धि  परियोजना  के  प्रमावी  क्रियान्वयन  के

 परिणामस्वरूप  1927-88  के  दौरान  तिलिहम  का  सत्वादन  बढ़ेकर  123.8  लाख  मीटरी  टन  हो  गया

 जबकि  भारी  सूखा  पड़ने  के  बावजूद  1986-87  के  दौरान  यह  112,7  लाख  मीटरी  टन  !988-
 89  के  दौरान  तिलहनों  क्रा  उत्पादन  तिलहन  उत्पादन  अभिवृद्धि  कार्यक्रम  और  राष्ट्रीम  तिलहन
 उत्पादन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  156.5  के  लक्ष्य  से  बढ़ने  की  सम्मावना

 जी  नहीं  ।

 लगी  के  स्थान  पर  आय  के  वेकल्पिक  साधन

 8080.  डा०  ए०के०  पटेल  :  वया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  परिवहन  विभाग  परिषद  में  चुगी  के  स्थान  पर  आय  के  वैकल्पिक

 साधनों के  संबंध  में  कोई  विचार-विमर्श  किया  गया  था

 यदि  तो  इस  बंठक  में  ब्या  निष्कषं  निकला

 क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंघ  में  उपाय  वरने  के  लिए  राज्य  सरवरों  को  लिखा  और

 यदि  तो  उन  पर  राज्यवार  क्या  उत्तर  प्राप्त  हुए  ?

 -  जस-अतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राजेश  :  ओर
 परिकहन  विकास  परिषद  झपनी  बंठकों  में  इख  बात  पर  विचार-विमर्श  करती  है  और  सुझाव
 देती  रही  है  कि  राज्य  सरकारें  चुंगी  कर  के  सम्मावित  विकल्‍्णों  के  रूप  में  प्रवेश  कर  अथवा  बिक्री
 कर  पर  अधिभार  अथवा  मोटर  वाहन  कर  पर  अधिभार  लगाभे  पर  विचार  18.11.88  को

 हुई  पिछली  बंठक  में  परिषद  ने  चंगो  समाप्त  किए  जाने  की  आवश्यकता  को
 दोहराते  हुए

 सरकारो/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन्रों  से  आग्रह  किया  है  कि  वे  इस  संबंध  में  तेजी  से  कार्रवाई

 करूं  |  ॥

 >$

 और  इस  मामले  में  राज्य  सरकारों  को  लिखा  गया  चुंगी  कर  वसूल  करने  वाले
 अधिकतर  राज्यों  से  अभी  उत्तर  प्राप्त  हुए  हैं  ।  पंजाब  सरकार  ने  इस  समय  कोई  परिवतंन
 करने  में  अपनी  असमर्थता  थताई  अंडमान  एवं  निकोबार  संघ  राज्य  क्षेत्र  ने  चुंगी कर  के  स्थान
 धर  परिवहन  कर  छुरू  करने  की  योजਂ  बँबाई  है  और  पांडिचेरी  संघ  राज्य  क्षेत्र  ने  क्री  विकास
 मंज्ालय॑  द्वारा  गठित  वेकल्पिक  स्रोत  संवधी  सभिति  की  सिफारिशों  के  प्राप्त  हो  जाने  के बाद  इस
 मामले  की  जांच  करने  का  निदचय  किया

 430



 कफ  न्अ  अ  तो
 14  1911  न्पिक्ति  उत्तर

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेलिए  नियत  को  गई  धनराशि  और  उत  पर  किया  वा  व्यय

 8081,  श्री  सोमनाथ  रथ  :

 श्री  पीयष  तिरकी  :
 “  -  ट्री

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :  हे

 सातवीं  योजना  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्मों  के  रख-रखाव  और  उनकी  मरस्मत
 के  लिए  कितनी  घनराशि  नियत  की  गई  थी  और  अब  तक  कितनी  घनराशि  का  उफंधोग
 किया  गया  और  :

 वर्ष  1989-90  के  दोरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  रख-हखब  और  उनकी  मर्खु़त
 के  लिए  राज्यवार  कि  शशि  नियत  की  गई  है

 ?

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  और  विवश  ]

 और  संलग्न  1५  दोरान  राष्ट्रीय  राजमार्मों  के  रक्ष-रखाव  के  लिए  12050

 करोड़  रु०  की  राशि  का  प्रावधान  कियई  गया  रख-रखाव  के  लिए  स्रमय-समय  पर  जरूरक्तीं  के

 आधार  पर  राज्यवार  आबंटन  किया
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 14  1911  नलिखितਂ  उत्तर

 CS  +  १  5३  ;  ढिल्‍ली  मं  सहकपुर्घटेसॉकि
 2  0  rs  20

 8082,  भी  सोमनाथ  हक  के  हि

 भी  सोडे  रमेया
 :

 प्रो०  रामकष्ण  मोरे  a,
 |

 ।
 क्या  जल-भूतल  परिद्हत  यह  बताने.की  कृपा  क्रेंगे,कि  :,  .  !'  (5)

 दिल्ली  में  गत  एक  वर्ष  में  बसों  से  कुल  कितनी  दुषंटनाये  हुई  .  »  ..  ।

 की
 क्‍या  दुर्घटनाओं  पर  नियन्त्रण  प्राने  के  लिछ  कुछ  वध  पूबं  कोई  ज्लेयार  की  गई

 ,  ६४%  १७  tos  २२

 यदि  तो  इस  योजना  को  किस  हृद  तक्र  कार्यान्बित  किया  ग्रा;और  +  ,
 दिल्ली  में  मारी  वाहनों  एवम्‌  टेक्सियों  के  अन्धाधुन्ध  चलाने  को  रोकने  हेतु  क्‍या  प्रमावी

 कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 अल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेझ  :  1988  के  दोरान
 मालवाही  बाहूनों  से  1323  क्षौर्‌  बच्चों  से  1476  दुषंटनाएं,हुई,दैं  SEE,  ,.,  नम  ना

 दिल्ली  पुलिस  प्राधिकारियों  के  दुघंटनाओं  के  नियन्त्रण  के  तंत़ार फी
 कार्य  योजना  में  निम्नलिखित  बातें  क्षामिल  F—  के

 (i)  पीकर  ओवरलोडिंग  आदि  के  बारे  में  वातायॉत  नियमों  का
 उल्लंघन  करने  वाले  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कठोर  कानूनी

 (ii)  सड़क  डिजाइनों  में  सतत

 (iii)  आवेदक  को  ड्राइविग  लाइसेंस  जारी  करने  से  पहले  प्रत्याशित  भानकौों  पर  बल  दिया
 जाना

 (iv)  यह  सुनिश्चित  क  ना  कि  वाहनों  में  यांत्रिक  खराबी  न्यूनतम
 हः

 ok

 (२५)  दुघंटना  बहुल  इलाकों  में  कतिपय  समय  के  मारी  और  मझ्कोले  परिवहन  वाहनों कल के  चालन  पंर  प्रतिबन्ध
 ४  «६7

 "४

 दिल्‍ली  पुलिस  ने  बताया  है  कि  1988  में  विभिन्‍न  प्रकार  के  यातायात  संबंधी  अपराधों
 के  लिए  2,01,421  मारी  परिवहन  वाहनों  तथा  35,577  बसों  के  विरुद्ध  कानूनी  कारंबाई  की  गई

 सड़क  में  सुधारं  के  अलावा  चेतावनी  ब्लिंकस  यातायात  प्रकाश  संकेत  लंगाये  विभिन्‍न

 स्थानों  पर  वन  वे  प्रणाली  लाग  की  गई  है  |  पीली  स्टापलाइन  भी  लगाई  गई  ड्राइविंग
 लाइसेंस  और  वाहनों  का  प्रमाणपत्र  जारी  करमे  वाले  प्र।धिकारियों  को  सख्ती  से  चेकिंग

 करने  के  लिए  लिखा  गया  है  ।

 दिल्लीं  पुलिंस  ने  अन्धाधुन्ध  लेनਂ  बदलंने  वाले ले  वाहनों  तथा  लापरवाही  सेਂ  गांडी  चलाने

 वाले  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  अभियान  शुरू  यातायात  नियमों  को  विशेषकर  व्यस्त  में  सख्ती

 से  लागू  करने  कतिपय  साम,ग्रयों  की  मंडियों  को  नगर  के  बीच  भोड़-भाड़  वाले  इलाकों  से  नगर  के

 बाहरी  इलाकों  में  स्थानान्तरित  करने  के  मामले  की  पेरवी  करने
 का

 भ्रस्वाਂ  है+

 495



 उतर  4  1989

 कोसंਂ  का  प्रतिकक
 देते  ज्यक्ो  गर-सरक्रारो  संस्थाओं  को  मान्यता  देना

 8083,  श्री  बो०एस०  कृष्ण  ध्रय्यर  :  क्‍या  सानव  संसाधन  द्िकाल्न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद  देश  में  म्प्यूटर  का  प्रशिक्षण
 देने  वाली  गर-सरकारी  संस्थाओं  को  मान्यता  प्रदान  करती

 यदि  तो  कर्नाटक  भें  कम्प्यूटर  को  परिषद  द्वारा  ऐसे  कितने  गेर-सरकारी  संस्थाओं

 को  मान्यता  दी  गई

 क्या  परिषद  इने  भान्यक्त  प्राध्त  संस्थाओं  द्वारा  क्सूल  किये  जाने  थाले  शुल्क  का  भी
 निर्धारण  करती

 क्‍या  कर्नाटक  में  कई  गर-मांन्यता  प्राप्त  गर-सरकारी  संस्थायें  कंप्यूटर  कोसं  करा  रही
 और

 इन  समस्त  गेर-मान्यता  प्राप्त  गे  र-सरकारी  संस्थाओं  को  बंद  कराने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाने का  विश्ञार  है  ?

 मानव  संसाधन  बिकास  मंत्रालय  में  झिक्षा  तथा  संरंकृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 कौ०  :  अखिल  मास्तीम  तकनीकी  क्षिक्षा  परिपद  ने  अभी  तक  मात्र  संगणक  पाठ्यक्रमों
 की  पेशकदा  करने  वाली  किसी  निजी  संस्था  को  मान्यता  प्रदान  नहीं  की

 प्रसत  उठता  4

 प्रन  नहीं  उठता  ५

 हां  ।

 (8).  कारतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद  द्वास  जिसे  तकनीको  शिक्षा  पद्धति  की  समेकित
 प्रोत्साहन  तथा  विनियमन  के  लिए  हाल  ही  में  सांविधिक  अधिकार  दिये  गये  इलेक्ट्रोनिक

 विभाग  की  एक  योजना  के  अन्तगंत  ऐसी  निजी  संस्थाओं  को  मान्यता  प्रदान  करने  की  जांच  की
 जा  रही  है  जो  संगणक  प्रशिक्षण  पीठ्यक्रम  आयोजित  करती  है  ।

 महिला  क्रिकेट  टोम  का  सारत  तथा  विदेशों  में  संच  खेलना

 8084.  श्री  बी०एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्‍या  मानव  संसाथन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  े

 हि  )  वर्ष  1988  के  दोरान  भारतीय  महिला  क्रिकेट  टीमु  ने  वि  देशों  के  साथ  कितने

 टेस्ट  मेच

 बबं  1988  के  दोरान  भारतीय  महिला  क्रिकेट  टीस  ने  विदेशों  में  टेस्ट  मेच  खेलने  के

 लिए  किन-बि न  देशों  का  दोरा  किया

 ५  क्‍या  भारतीय  महिला  क्रिकेट  टीम  ने  अब  तक  कोई  एक  दिवसीय  अन्तर्राष्ट्रीय  क्रिकेट
 मंच  केल्रा  sx,

 क्‍यों  देश  में  विसी  भी  क्रिक्रेट  +लक  के  क्राध्यम  से  महिला  क्रिकेट  खिलाड़ियों  को  भी
 १)  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  .  है  ;  ।
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 भदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 वर्ष  1988  के  दौरान  महिलाओं  में  क्रिकेट  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 कितनी  घनराशि  खर्च  की  गई  ?

 लानव  संसाधन  मंत्रालय  में  युवा  कार्य  ओर  खेल  तथा  महिला  और  बाल  विकास
 में  राज्य  मंत्रों  खारप्रेट  :  कोई  नहीं  ।

 कोई

 हां  ।

 हां  ।  भारतीय  महिला  क्रिकेट  एसोसिएशन  द्वारा  ।

 सरकार  मारतीय  महिला  क्रिकेट  एसोसिएशन  के  जरिए  राष्ट्रीय  चेम्पियनशिप  आयोजित

 कोचिग्र/प्रशिक्षणम  शिविर  आयोजित  करने  के  लिए  तथा  वेतनिक  सहायक  सचिव  के  वेतन
 के  लिए  वित्चीय  सहायता  देकर  महिला  क्रिकेट  खिलाड़ियों  को  प्रोत्साहन  देती  है  ।

 सरकार  ने  ०एल०  में  अय्यर : क्‍या  खर्च  किये  थे  ।

 कर्नाटक  में  नए  इंजीनियरों  कालेज  खोलने  के  लिए  प्रस्ताव

 8085,  थो  थी  क्षव्ण  अय्कर  :  क्‍या  जस्नथ  संस्तथन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  वर्ष  1989-90  के  दौरान  जए  इंजीनियरी  कालेज  खोलने  के

 यदि  तो  सरकारी  ओर  गंर-सरकारी  क्षेत्रों  में  अलग-अलग  कितने  कालेज  खोले

 इन्हें  खोलमे  के  लिए  प्रस्ताक्त  स्थानों  का  ब्यौरा  क्‍या  श्रौर

 क्‍या  जखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद  ने  इन  प्रस्तावों  के लिए  अपनी  मंजूरी  दे
 दी

 भातव  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 पी०  शाही  )  :  से  कर्नाटक  सरकार  ने  वर्ष  1989-90  के  दौरान  निजी  क्षेत्र  में  बंगलौर
 में  एक  नए  इंजीनियरी  कालेज  की  स्थापना  करने  के  लिए  प्रस्ताव  भेजा  इस  प्रस्ताव  की  जांच
 करने  तथा  अपनी  रिपोर्ट  अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद  के  विचारार्थ  प्रस्तुत  करने  के  लिए
 एक  विशेषज्ञ  सप्मति  निद्भुकत्त  की  गई  है  |.

 उजश्योस्  में  मत्स्य  कसम  का  सिर्माण

 8086,  डा०  कृपा  सिधु  भोई  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  गोपालपुर  मत्स्य  पत्तन  की  क्तंमान  संशोधित  अनुमानित  लागत  कितनी
 मौर

 इस  मत्स्त्  पत्तन  के  निर्माण  में  केन्द्रीय  सरकार  ओर  राज्य  सरकार  के  सहयोग  का
 कितना-कितना  हिस्सा  है  ?

 137



 लिखिते  उत्तर  4  1989
 नल a  फफफसफसससअनफससजजसफ  सफ5सउससफसफससाऊसंक्‍उनक्‍स्‍क्‍न्‍क्‍-ड  ४७४ਂ

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  क्भााय  में  राज्य  मंत्री  श्यास  साल
 1989  में  मंत्रालय  में  प्राप्त  हुई  गोपालपुर  मात्स्थिकी  बन्दरगाह्‌  की  मौजुदा

 अनुमानित  लागत  648  लाख  रुपये

 मात्स्यिकी  बन्दरगाह  की  लागत  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के
 लिए  लागू  सक्तयता  के

 प्रतिमान  के  भारत  सरकार  और  उड़ीसा  सरकार  के  बीच  बराजर-वराबर  की  भागीषारी
 की  जायेगी  ।

 इंजोनियरी  कालेजों  को  वित्तीय  सहायता

 8087,  डा०  कृपा  सिधु  मोई  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 .  मज्कार  छ  भर  लाओँ  के छत क्‍या  सरकार  विभिन्‍न  इन्जीनियरी  कालेजों  को  प्रयोगशालाओं  के  आधुनिकीकरण  हेतु
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती  और

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  बुरला  इन्ज  उड़ीसा  को  वर्ष  1987-88
 ओर  1988-89  के  दौरान  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  गई  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  झिला  तथा  संस्कति  विम्ञागों  में  राज्य  मंत्रो  एल०
 पो०  :

 जी

 लाख  रुपये

 लाख  रुपये

 राष्ट्रीय  पश्‌  घन  विकास  बोर्ड

 8088.  श्री  बी०  कृष्ण  राव  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताते  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एक  राष्ट्रीय  पशुघन  विकास  बोर्ड  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल

 नहीं  ।  पशुधन  विकास  बोर्ड  की  स्थापना  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  |

 शहरों  से  गुजरने  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  दूसरी  ओर  मोड़मे  हेतु  अगुरोष

 8089,  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  जल-भतल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  पक

 क्‍या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  इस  समय  शहरों  से  गुजरवे  वाले  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  का  मार्ग  बदलकर  शहरों  दे  बाहर  की  ओर  करने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्‍या  कार्यवाही  की
 गई  है  ?
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 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्नी  राजेश  :  और  (a).
 नगरों  के  इदं-गिर्द  बाई  पासों  का  निर्माण  करना  एक  सतत्‌  योजनागत  कार्यकलाप  है  और

 घनराहशि  की  यातायात  जरूर  था  अन्य  पारस्परिक  प्राथमिकताओं  को  धवयान  में  रख
 कर  स्कीमों  का

 चयन
 किया

 जाता
 मह  प्ट्रीय  राजमार्गों  के  लिए  सातवीं  योजना  को

 राज्य  सरकार  की  सिफा  रिश्ञों  को  ध्यान  में  रख  कर  तंयार  कि  जिसमें  निम्नलिखित  बाई
 पासों  का  प्रावधान  किया  गया

 (1)  र  ष्ट्रीय  राजमार्ग  4  पर  पनवेल  बाई  पास

 (2)  राष्ट्रीय  राजमार्ग  4  पर  पुणे  वेस्टरली  डाइवर्शन

 (3)  राष्ट्रीय  राजमार्ग  ?  और  राष्ट्रीय  राजमार्ग  6  को  जोड़नेबाला  नागपुर  बाई  पास

 (4)  राष्ट्रीय  राज  मार्ग  4  पर  लोना  वाला  खण्डाला  डाइवशंन  वल  भूमि  ।

 नागपुर  में  मारतोय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  को  स्थापना

 8090.  श्री  बनवारोी  खाल  पुरोहित
 :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि  :

 .  कया  नागपुर  में  मारतीय  पुन्व्त्व  सर्वेक्षण  का  क्षेत्रीय  कार्यालय  स्थापित  करने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  कया  उक्त  केन्द्रीय  क्षेत्रीय  कार्यालय  विदमं  क्षेत्र  के  कम  से  कम  नौ  जिलों  में

 सर्वेक्षण  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  और  इसकी  स्थापना

 कब  तक  किए  जाने  की  सम्मावना  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कति  विमागों  में  राज्य  मंत्री

 एल०  पी०  :
 से  विदर्म  जिसमें  9  जिले  शामिल  के  लिए  भारतीय

 पुरातत्व  सर्वेक्षण  का  एक  लघु  मण्डल  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  वित्त  मंत्रालय  के  स्टाफ  जांच

 एकक  द्वारा  अभी  अध्ययन  किया  जाना  है  ।

 सागपुर  में  सिनो  इस्पात  संयंत्र  को  स्थापना

 8091,  श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित
 :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  आगामी  वर्षों  के  दौरान  महाराष्ट्र  के  नागपुर  जिले  में  मिनी  इस्पात  संयंत्रों  की

 स्थापना  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उक्त  संयंत्र  कब  तक  स्थापित  कर  दिए  जाय गे  ?

 ऊर्जा  मन्‍्त्री  बसन्‍्त  :
 से  59,000  टन  अति  वर्ष  इस्पात  पिंड/बिलेट  का

 उत्पादन  करने  के  लिए  महाराष्ट्र  में  नागपुर  जिले  में  एक  लघु  इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना  करने  के

 सम्बन्ध  में  मेससं॑  शारदा  इन्डस्ट्रीज  न्‍जीनियरिंग  वकक्‍्स  लिमिटेड  को  दिनांक  20.2.84  को

 जारी  किया  गया  यह  आहशय-पत्र  31,12,89  तक  वंध

 यह  बताना  कठिन  है  कि  यह  कब  तक  स्थापित  हो  जायेगी  ।
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 महाराष्ट्र  में  सन्‍्तरे  के  उत्पादन  को  बढ़ाया  देवा  हे

 8092.  श्री  बनवारो  ल/ल  पुरोहित  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  अनुसंघान  परिषद  ने  महाराष्ट्र  के  विदर्म  क्षेत्र  में  सन्‍्तरो ंके  उत्पादन  को
 बढ़ावा  देने  में  नई  तेजी  तु  कोई  अध्ययन  किए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद  का  इस  राज्य  में  सन्‍्तरे  के  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के
 लिये  अपनी  तकनीकी  जानकारी  कब  प्रयोग  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्री  मजन  :  से  जी  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा
 नागपुर  में  निबूवर्गीय  फलों  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  अनुसन्धान  केन्द्र  की  स्थापना  की  गई  विदर्म
 क्षेत्र  मे ंसन्‍्तरे  की  फसल  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  इस  केन्द्र  ने  अधिक  जोर  दिए  जाने  वाले  क्षेत्रों  की
 पहचान  की  है

 बल  दिए  जाने  वाले  क्षेत्र  हैं--समेकित  कीट  प्रबंध  विशेषकर  काली  जल  एवं  पोषक
 तत्व  फसल  नियंत्रण  और  कटाई  के  बाद  का  प्रबंध  ।

 ह

 महाराष्ट्र  के  नागपुर  और  अमरावती  जिलों  में  संतरे  के  बागों  का नतीनीकरण  करने  के  लिए
 केन्द्र  ने  पहले  ही  प्रदर्शन  परीक्षण  कर  लिया  संतरे  की  फसल  की  उत्पादकता  में  सुधार  लाने  के

 लिए  किसानों  को  नई  टेकनोलॉजी  के  बारे  में  शिक्षित  करने  के  लिए  केन्द्र  ने किसानों  की  अनेक
 बंठकों  का  भी  आयोजन  किया  है  ।

 राज्य  सड़क  परिवहन  निम्रम्नों  को  साम/घाटा

 8093.  श्री  सी०  जंगा  रेडडो  :

 श्रो  कमला  प्रसाद  सिंह  :  ब
 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1986-87,  1987-88  और

 1988-89  में  दौरान  प्रत्येक  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम  को  कितना  लाभ/घाटा  हुआ  ओर  प्रत्येक
 मामले  में  संचयी  लाभ|घाटे  और  किए  गए  पूंजी  निवेश  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  संत्रासतत्र  के  राज्य  मंत्री  रमखेक  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 हैं  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 बंगलादेश  के  शरणार्थो

 8094.  श्री  सो०  जंगा  रेडडो  :  क्‍या  विदेक्ष  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  घाभिक  असहिष्णुता  बढ़ने  के  कारण  बंगलादेश  से  भारी  संख्या  में  शरणार्थी
 मारत  आ  गए  ओर

 यदि  तो  ऐसा  कब  से  हो  रहा  है  और  आज  तक  कुल  कितने  शरणार्थी  आ  चुके
 विदेश  मंत्री  पी०बी०  नरसिह  राव  ):  :  और  बंगः  दिश  से  भारत  में

 कानूनी  आप्रवासन  क्री  समस्या  बढ़ती  जा  रही  मारत  में  गंर-कानूनी  रूप  से  प्रबेश  करने  वाले
 बंगलादेश  के  अल्पसंख्यक  समुदायों  >  सक्सयों  को  संख्या  में  हाल  की  प्रवृति  को  देखें  तो  यह  विस्तार
 की  प्रवृति  रही  है  ।  जो  लोग  गेर-कानूनी  रूप  से  देश  में  शुसते  वे  कहीं  अपना  नहीं
 कराते  और  इसलिए  गैर-कानूनी  रूप  से  आने  वाले  लोगों  की  ठीक-ठीक  संख्या  उपलब्ध  नहीं  है  ।
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 बिहार  में  नारियल  के  पेड़  लमाना

 8095.  श्री  चस्त्र  किशोर  पाठक  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  नारियल  के  पेड़  लगाने
 के  लिए  किन  जिलों  को  चुना  गया

 राज्य  में  नारियल  विकास  बोड  के  कार्यालय  कहां-कहां  स्थित  और

 वर्ष  1988-89  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बिहार  राज्य  को  कितनी  अनुदान  राशि
 उपलब्ध  कराई  गई

 ८
 +््धछ

 क्षि  संत्रालंय  सें  कवि  श्र  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इयाम  लाल  :
 बिहार  में  नारियल  की  खेती  के  लिए  चुने  गए  जिले  सहरसा  और  पूर्णिया

 ना  रियल  विकास  बो्ड  का  क्षेत्रीय  कार्यालय  पटना  में  स्थि  न  है  और  नारियल  विकास
 बोर्ड  का  राज्य  केन्द्र  माधेपुरा  में  स्थित  है  ।

 1988-89  के  दौरान  नारियल  की  क्षेत्र  विस्तार  योजना  के  लिए  1,07,500  रुपए  की

 राशि  दी  गई  पटना  स्थित  बोड  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  पर  खर्च  किए  गए  5,83,679  रुपए  के

 अतिरिक्त  माधेपुरा  के  40  हैक्टेयर  क्षेत्र  वाले  प्र  रशंन  एवं  बीज  उत्पा  न  ।  पार्म  पर  गारियल  विकास

 बोर्ड  द्वारा  5,21,797
 ”  रुपए  की  राशि  खर्च  की  गई  थी

 केन्द्रोय  विश्वविद्यालयों  में  रजिस्ट्रार  को  संशोधित  वेतनमान

 8096.  प्रो०  पराग  आालिहा  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार
 के  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  तथा  के  रूप  में  माने  जाने  वाले

 विश्वविद्यालयोंਂ  के  रजिस्ट्रार  आदि  के  वेतनमान  2  1988  से  संशोधित  किए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०  पी०

 :  और  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  वित्त  पोषित  केन्द्रीय

 विश्वविद्यालय  समझी  जाने  वाली  संस्थाओं  के  प्रशासनिक  अधिकारियों  के  वेतनमान  सरकार  के  पत्र

 सं०  एफ०  दिनांक  2-11-1988  द्वारा  संशोधित  किये  गये  जो  निम्न

 प्रकार  हैं  :

 रजिस्ट्रार/परीक्षा  नियंत्रक/वित्त  अधिकारी  4500---7300

 उप  रजिस्ट्रार  एवं  उनके  समकक्ष  3700--5700

 सहायक  रजिस्ट्रार  एवं  उनके  समकक्ष

 संशोधित  वेतनभान  1-1-1986  से  लागू
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 भारतीय  भूचिज्ञान  सर्वेक्षण  के  अवेशासनिक

 8097,  श्री  नारायण  चोबे  :  क्‍या  इस्पात  झौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 31  1988  की  स्थिति  के  अनुसार  मारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  संस्था  में

 ग्रेडों  मे ंकितने  कनिष्ठ  और  वरिष्ठ  मुर्वज्ञानिक

 वर्ष  1988-89  के  फील्ड  सीजन  में  कितने  मूविज्ञान  अनुसंघान  करने  की  योजना  बनाई
 गई  और  वास्तव  में  कितने  अनुसंघान  किये

 ।  1989  की  स्थिति  के  अनुसार  वर्ष  1988-89  के  फील्ड  सीजन  के  अन्तगंत

 लक्षित  अनुसंधान  हेतु  कितने  भूविज्ञानी  मौके  पर  अनुसंधान  का  में  कार्यरत

 भूविज्ञान  सर्वेक्षण  संस्था  के  विभिन्‍न  कार्यालयों  में  ऐसे  कितने  मूर्वज्ञानिक  कार्य रत  थे  जो

 वर्ष  1988-89  के  फील्ड  सीजन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  प्रस्तावित  किसी  भी  मूविज्ञान  भ्रनुसंघान  कार्य

 से  संबद्ध  नहीं  थे  ;

 कया  जो  भूवेज्ञानिक  मूविज्ञान  अनुसंघान  से  संबद्ध  नहीं  हैं
 वे  मारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण

 संस्थान  में  फालत

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं

 क्‍या  एक  ग्रेड  से  दूसरे  ग्रेड  में  भूवज्ञानिकों  की  पदोन्नति  सम्बद्ध  भूवेज्ञानिक  द्वारा  किये

 गये  भूवेज्ञानिक  अनुसंध  नों  की  संख्या  पर  आश्रित  ओर

 यदि  तो  एक  ग्रेड  से  दूसरे  ग्रेड  में  पदोन्नति  के  लिए  सम्बद्ध  अधिकारी  की  योग्यता

 का  निर्णय  किस  आघार  पर  लिया  जाया  है  ?
 ह

 ऊर्जा  मंत्री  वसन्‍्त  :  पदासोन  भूवज्ञानिक

 मविज्ञानी  (afzss)  ना

 मविज्ञानी  668

 सहायक  भविज्ञानी  ---

 1988-89  फील्ड  सत्र  में  921  मुवज्ञानिक  खोजें  एवं  अभियान  करने  का  प्रस्ताव  है  ।
 इनमें  से  अनेक  कार्य  मदों  पर  कार्यवाही  छुरू  किये  जाने  की  संमावना  है  ।

 प्रशिक्षाथियों  सहित  1249  मूविज्ञानी  व्यावसायिक  अभिविन्यास  और  उन्नयन  का
 प्रशिक्षण  ले  रहे  हैं  ।

 से  301  भूविज्ञानी  भूवज्ञानिक  खांजों  से  सम्बद्ध  नहीं  किन्तु  वे  भूवज्ञानिक
 मानचित्र  संकलन  व  भू-आंकड़ा  स्रोत  प्रबन्ध  सूचना  तकनीकी  समन्वय
 कार्यक्रमों  तथा  मानिर्टारेग  योजना  एवं  ऐसे  ही  अन्य  जरूरी  कार्यकलापों  में  संलग्न  हैं  ।

 और  भूविज्ञानियों  की  एक  ग्रंड  से  दूसरे  ग्रेड  में  पदोन्‍नति  भर्ती  गोपनीय
 विरागी  तति  समिति  के  मानकों  आदि  से  जुड़ी  होती  हैं

 ।  किसी  भूविज्ञानी  द्वारा
 की  गई  खोजों  की  संख्या  ही  मात्र  उसकी  पदोन्नति  वी  कसौटी  नहीं  है  ।  प्रत्येक  स्तर  पर  पदोन्नति
 के  लिए  विचारणीय  मानकों  भ्रन्०  के  साथ-साथ  सुपुर्द  कार्य  की  अतिरिक्त  श्रेय  वाले

 कार  के  प्रति  निर्णय  लेने  की  समन्वय  अश्निव्यूक्ति  की
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 योजनाबद्ध  कार्य  की  पर्यवेक्षण  प्रबंधन  नियंत्रण  सम्बन्धी  नेतृत्व
 के  गुण  तथा  सत्यनिष्ठा  का  भी  समावेश  होता  है  ।

 दिल्‍ली  के  विश्लालयों  में  उचित  सुविधाएं
 8098.  श्रो  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  दिल्‍ली  में  सरकारी  विद्यालयों  में  स्थिति  बहुत  ही  अस्वास्थ्यकर  उनके  शौचालयों
 में  बदबू  आती  वहां  पेयजल  उपलब्ध  नहीं  है  और  अभी  तक  इन  मूल  सु  वधाओं  की  ओर  कोई
 ध्यान  नहीं  दिया  गया

 क्‍या  अधिकारी  ने  अनेक  विद्यालयों  में  मूल  सुविधाओं  के  अमाव  की  और  ध्यान  दिया
 ओर

 विद्यालयों  में  शत  प्रतिशत  स्वास्थ्यकर  वातावरण  उपलब्ध  कबच्ने  के  लिये  इस  वर्ष  उठाए
 गए।उठाए  जाने  वाले  प्रस्तावित  ठोस  कदमों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०  पी०

 :  से  कुछ  पुनर्वास  भुग्गी  झोपड़ी  कालोनियों  में  स्थापित  कुछ  नये  स्कूलों  में  दिल्ली
 प्रशासन  ने  बेसिक  सुख  सुविधाओं  के  अभाव  को  नोट  किया  है  स्कूलों  का  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा
 पता  लगाया  गया  है  और  बेसिक  सुविधाओं  की  व्यवस्था  व-रने  के  द.रंवाई  आरम्भ  कर  दी
 गयी  है  इसके  साथ  ही  स्कूलों  के  प्रमुखों  को  पीने  के  पानी  का  भण्डार  करने  के  लिए  पानी  के  टेक
 खरीदने  के  लिए  अनुदेश  दिये  गये  हैं  ।

 सदा  सवक्षण  के  लिये  राज्यों  को  प्रलाबंटित  घनराशि

 8099,  श्रो  गरदाघर  साहा  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  मृदा  सर्वेक्षणों  के  लिये  राज्यों  को  वर्ष-वार  और

 राज्य-वार  कितनी  घनराक्षि  आवंटित  की  गई  और  उसमें  से  कितनी  उपयोग  में  लाई

 मुद्रा  सर्वेक्षण  के  अन्तगंत  शामिल  किये  गये  जिलों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  और

 इस  मृदा  सर्वेक्षणों  के  निष्कषं  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 क्षि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :

 राज्य  मृदा  सर्वेक्षण  को  सुदृढ़  करने  की  केन्द्र  क्षेत्र  की  योजना  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 के  दौरान  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्र  अंडमान  एवं  निकोबार  मभिजोरम  और  पांडिचेरी
 में  क्रियान्वित  की  जा  रही  है  ।  अपेक्षित  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 सम्बन्धित  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  भेजी  गई  जानकारी  के  पांडिचेरी  के

 सभी  जिले  और  गोवा  का  एक  जिला  शामिल  किया  गया  मिजोरम  आर  अंडमान  एवं  निकोबार

 द्वीपसमूह  के  संबंध  में  जानकारी  अश्ी  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 मृदा  सर्वेक्षण  मूमि  की  क्षमताओं  और  संसाधन  सूचियों  से  सम्बन्धित  मूल  जानकारी  देता

 है  ओर  भूमम  पर  आधारित  विकास  कार्यत्रमों  के  निरूपण  में  उपयोगी  णया  गया
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 सोबियत  संघ  द्वारा  अस्त्र.श्र  थो  के  मुरेविम्रम  कुठ  उत्पाव्त  शद  किय्प  खास
 8100,  श्री  कृष्ण  सिह  :  क्‍या  बिकेझ्  मंत्री  यह  बताने  5)  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्‍या  सरकार  का  सोवियत  संघ  के  राष्ट्रपति  द्वारा  हाल  ही  में  लंदन में  की  गई
 उस  घोषणा  की  श्रोर  दिलाया  गया  है  जिसमें  उन्होंने  अस्त्र  श्र  णी  के  उत्पादव  न  करने
 और  तीन  परमाणु  रिशक्टरों  को  बंद  करने  का  स्लेब्रिप्रत  ब्बंख  का  इरादा  प्रकट  किग्र  फर+  छीड

 यदि  तो  विश्व  शांति  की  संभावत़ाओं  के  संदर्म  में  इसके  प्रति  सरकार  की  कया
 प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रो  पो०  थी०  नरासिह  :  हां  ।

 सरकार  ने  राष्ट्रपति  गोवचिव  की  घोषणा  का  स्वागत  किया  सरकारी  प्रवक्ता  द्वारा
 11  1989  को  दिए  गए  वक्तव्य  की  एक  प्रति  विवरण  के  रूप  में  संलर्न  है  ।

 विवरण

 सरकारी  प्रवक्‍ता  द्वारा  11  1989  को  विया  गया  वक्‍तश्य

 राष्ट्रपति  गोबचिव  द्वारा  लंदन  में  7  1989  को  को  गई  उस
 घोषणा  का

 स्वागत  करती  है  जिसमें  उन्होंने  सोवियत  संध  के  इस  निर्णय  का  उल्लेख  किया  है  कि  हथियारों  के
 बिर्माण  में  इस्तेमाल  होने  वाले  समुद्ध  यूरेनियम  का  उत्पादन  इस  वर्ष  से  बन्द  कर  दिया

 हथियारों  की  होड़  को  रोकने  की  दिशा  में  यह  एक  महत्वपूर्ण  कदमं  है  ।  इस  निर्भेय  का  गुणात्मक
 महत्व  इसके  मात्रात्मक  महत्व  से  कहीं  अधिक  है  ।

 ह

 हमें  आशा  है  कि  सोवियत  संघ  की  इस  पहलकदमी  से  नामभिकीय  अस्त्रों  वाले  सभी  राज्य  इस
 बात  से  सहमत  होंगे  कि  हथियारों  के  प्रयोजनाथ  घिखण्डनलीर्ज  सामग्री  का  उत्पादन  बन्द  कर
 दिया  जाए  ।  मार  बहुत  समय  से  इस  बाढ़  का  समर्थन  रहा  हे  तक  ता  ब्रक्रीह-अस्ल,त्राले  सभी
 राज्य  हथियारों  के  निर्माण  में  इस्तेमाल  होने  वाली  विखण्डनशील  सामग्री  का  उत्पादन  रोक  दें  जो
 कि  हथियारों  को  होड़  रोकने  की  दिशा  में  एक  महत्वपूर्ण  कदम  सिद्ध  होगा  ।  हमने  संयुक्त  राष्ट्र
 महासभा  में  इस  विषय  पर  बहुत  से  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  हैं  और  हमते  नाभिकीय  हथियारों  को
 समाप्त  करने  की  अपनी  त्रिसून्नीय  कार्य-योजना  के  अभिन्‍न  अंग  के  रूप  में  इसे  शांमिल  किया  है  ।

 हमारे  लिए  यह  विशेष  संतोप  की  बात  है  क  लंदन  में  दिए  गए  अपने  मभाषणं  में  अत्यधिक

 महत्वपूर्ण  नाभिकीय  हथियारो  वाले  राज्यों  में  से  एक  रांज्य  के  नैता  ने  इस  बात  की  आवश्यकता  पर
 5

 जोर  दिया  है  कि  नाभिकीय  भय  दिखाने  के  सिद्धान्त  को  त्याग  दिया  नामिकीयਂ  हथियारों  को
 समाप्त  किया  जाए  और  ये  उद्देश्य  ही  मारत  की  निरस्त्रीकरण  नीति  का  आधार  बिन्दु  हैं

 और  कारयं-योजन्ना  में  मी  इन्हें  समुचित  स्थान  दिया  गया  है  ।  ;

 बुग्भ  असंस्करण  संगंत्र  की  स्थापना

 8101,  श्री  मोहम्मद  महकूज  अलो  खां  :

 श्री  हेत  राम

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीय  डेरो  विकाश्न  ब्रोई  ने  प्रति  दिन  केवल  200  लाख  लोटर  दूध  का  निषटान
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 नर

 करने  की  क्षमता  वाले  ई्ग्घ  प्रसंस्करण  संकंत्रों  पर  400  करोड़  रुपये  स ेअधिक  की  धनराशि  व्यय  कर

 दी  है  जबकि  दूध  की  खरीद  प्रतिदिन  लगमम  75  लाख  लीटर  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  दुग्ध  प्रसस्करण  संयंत्रों  की  क्षमता  कः  अधिकतग

 जपयोग  किस  प्रकार  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :
 ओर  1970  में  कार्य क्रम  शुरू  किए  जाने  से  1989  तक  आपरेशन  फ्लड  के  अन्तर्गत

 दूध  प्तरक्षण  और  विपणन  की  सुविघाओं  को  सृजित  करने  के  लिए  389.8  करोड़  रुएये
 की  घनराशि  खर्च  की  गई  है  ।  आपरेशन  फ्लड  1989)  के  अन्तगंत  निम्न  क्षमता  उपलब्ध

 है  :--

 परिसंस्करण  128.9  लाख  लिटर  प्रति  दिवस

 द्ृतशीतन  52.4
 महानगर  में  विपणन  36.4  कि

 दुग्ध  चूर्ण  उत्पादन  क्षमता  624.5  मीटरी  टन  प्रति  दिवस

 परिसंस्करण  सुविधाएं  अनिवाय  रूप  से  कमी  वाले  मौसम  में  अधिप्राप्ति  को  पूरा  करने  के

 लिए  उपलब्ध  करायी  जाती  जो  कमी  वाले  मौसम  में  अधिप्राप्ति  की  तुलना  में  सामान्यतः  50
 प्रतिशत  अधिक  होती  आपरेशन  फ्लड  परियोजना  क्षेत्र  में  1989  में  दुग्ध  संयंत्रों  की
 ओसत  क्षमता  उपयोग  करीब  80%  था  और  34  दुग्घ-शालाओं  में  यह  उपयोग  क्षमता  से  अधिक

 1,

 टेट्रयेक  सझोनों  का  उपयोग

 8102.  श्री  मोहस्मद  महफूज  झलो  खां  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  981  में  राष्ट्रीय  डेयरी  निगम  बोर्ड  द्वारा  खरीदी  गई  18  टेट्रा  पैक  मश्ञीनों
 डी  क्षमता  का  अझ्रभी  केवल  20%  ही  उपयोग  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इन  मशीनों  की  क्षमता  या  कम  उपयोग  विःए  जाने  के  क्या  कारण

 क्‍या  1986-87  में  एकल  निविदा  के  आधार  टेट्रा  पक  मशीनों  के  मूल्य  से  तीन  गुने
 मूल्य

 पर  खरीदी  गई  टेट्राग्रीक  मशीन  का  भी  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  झोर

 यदि  तो  इन  मशीनों  के  खरीदने  के  और  इनका  भ्रयोग  न  किये  जाने  के  क्या  क/रण

 हैं  और  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्ंवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :
 और  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  मे  1980-82  के  दोरान  16  टेट्रा  पैक  मशीनें  प्राप्त  की  ।
 1988-89  के  दौरान  इन  मशीनों  की  उपयोग  क्षमता  13%  ह्वाल  ही  की  सूखा  परिस्थितियों  के
 परिणामस्वरूप  एसेप्टिक  पं  केजिग  का  कम  उपयोग  दुग्व  की  कम  उपलब्धि  मुख्य  कारण  रहा  है

 और  खरीदी  गयी  3।  टेद्रा  ब्रिक  मक्षीनों  में  से  24  स्थापित  की  गयी  हैं  और  7
 आबंटित  की  गयी  टेद्रा  ब्रिक  मशानं  तकनीकी  रूप  से  टेट्रा  पक  मशीनों  से  बेहतर  एक

 खरोद  आवश्यक  हो  गयी  थी  क्‍योंकि  केवल  टेट्रापक  ने  ही  ऐसी  मशीनों  के  लिये  माव  भेजे
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 थे  और  उस  समय  एसेप्टिक  पेकिग़  करने  बाली  मशीतों  का  उत्पाइन,कछो/वली  टेट्र(सक  ही-सकमाछ

 न्‍

 अन्तर्राष्ट्रीय  प्रसिद्ध  फर्म  थी  ।  हे  हर  हि

 हमारे  देश  में  नयी  होने  के  कारण  एसेप्टिक  पैकिंग  पद्धत्ति  को  स्थापित  में  लगत+
 स्वाभाविक  है  ।  मर  ५

 कह  भ्न  का  ae  .
 छोड़ो  हुई  खाने  ay

 8103,  श्रीमतो  जयन्ती  पटनायक
 :

 क्‍या
 इस्पाव ओर

 खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 े  कि  iM  SF  आॉकि/-्यक
 क्या  सरकार  ने  दश  में  छोड़ी  हुई  तो  के  पता  लगाय  ह

 यदि  तो  उनक  वार  क्या
 हे  तर  एक  4  "०  ॥

 क्या  सरकार  ये  छोड़ी  हुई  खानों  में  फिर  से  खुदाई  के  लिए  एक  विशेषज्ञ
 समिति

 का  गठन  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  समिति  को  रिपोर्ट  को  मुल्य  बातें  क्‍या  हैं  ? ह  ea
 ऊर्जा  मंत्री  वसन्‍त  :

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सम्प्र
 पटल पर  रख  दी  जाएगी  ।  ह

 वि  ह  |
 और  मारतीय  खान  ब्यूरो  ने  बंद  अम्रक  खानों  का  वर्ष  :985  में  अध्ययन  किया

 जिभमें  ब॑न्द  खाँनों  की  वनद  किए  जाने  के  कोरणीं  एवं  गवैष॑ण  की  स्थिति  उत््वेदेन  का

 पूर्व  इतिवृत्त  शामिल  साथ  ही  उन  खानों  का  निर्धारण  जिनकी  अग्रक  के
 आकलन  हेतु  और  अधिक  गवेषण  किया  जा  सके  ।  अध्ययन  रिपोर्ट  अमुवर्ती  कार्यवाही  के  लिये
 सम्बन्धित  राज्यों  को  भेज  दी  गई  ।  8104, st राघाकांत डिगाल : कया कृषि मंत्री

 ०७

 आओ

 अनुसूचित  जाति  के  मछुआरों  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  यो

 श्री  राधाकांत  डिगाल  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपो  करेंगे

 क्‍या  सरकार  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  के  अन्तर्गत  अनुसूचित  जाति  के  मछुआरों
 उनकी  नौकाओं  को  यन्त्रीकृत  बनाने  के  लिए  सहायता  है  रही  हि

 यदि  तो  वर्ष  ओर  के  दौरान  उड़ीसा  में  अनुसूचित  जाति  के  कितने
 मछुआरों

 को  ड्स  योजना  के  अन्त  गत  नौकाएं  दी  गई  मोटरीकरणਂ

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  उडीसा  में  अनुसू  चित  जाति  के  मछुआरों  को  नौकाएं  उपलब्ध
 कराने  के  लिए  कुल  किंतनी  धनराशि  खर्च  की  और  (

 इस  आथ्िक  सहायता  में  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारों  के  अनुषाय  का  ब्यौरा
 कया

 क्षि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विष्यय  में  शाज्य  श्याम  जाल
 से  ८.लयानों  का  मोटरीकरणਂ  नामक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  तहत

 परम्परागत  जलयानों  के  लिए  इजन  की  लागत  की  50  प्रतिशत  राजसंहायता  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों

 हारा बराबर-बरावर दी जाती जो कि अभ्रधिक से अधिक 7500 रुपए प्रति इंजन शिष



 ॥॥  ॥॥  roe शत  शा  4  1989

 औ  प्रतिशत  राशि  बेंक  ऋण  से  सम्बद्ध  होती  यह  सहायता  परम्परामत  जलयान  रखने  वाले

 अनुसूचित  जाति  के  मछुवारों  सहित  परम्परागत  मछुवारों  को  मुहैया  की  जाती  देश  के  जलयानों
 के  मोटरीकरण  के  लिये  अनुसूचित  जाति  के  मश्ुवारों  के  लिए  कोई  अलग  से  आबंटन  नहीं  किया
 जाता  1987-88  और  1988-89  के  9,03,750  रुपए  का  केन्द्रीय  अनुदान  निर्मुकत  करके
 उड़ीसा  में  क्रशः  80  और  161  परम्परागत  जलयानों  का  मोटरीकरण  करने  के  लिए  मंजूरी  जारी
 की  गई  है

 मृति  कौ  चोरी

 8105,  श्री  राजाकांत  डिचाल  :  क्‍या  भागव  संसाधन  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  विभिन्‍न  राज्यों  में  मति  चोरी  की  घटनाएं  बढ़  रही  हैं

 यदि  तो सरकार  की  जानकारी  के  अनुसार  गत  वर्ष  विभिन्‍न  राज्यों  भें  ऐसी

 कितनी  बटनायें  हुई

 क्‍या  सरकार  की  मूर्ति  चोरी  को  रोकने  के  लिए  कोई  विशेष  अभियान  चलाने  का  विचार
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 आागबव  संशाधन  बिकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  विभागों  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  एल० र्स्का

 को०  :  नहीं  |  1987  में  241  ओर  1983  में  211  मामलों  की  रिपोर्ट  की  गयी  थी  ।

 कुछ  राज्यों  में  थोड़ी  सी  वृद्धि  हुई  है  ।

 राज्यवार  चोरी  के  मामले  जो  पिछले  एक  वर्ष  में  सरकार  के  ध्यान  आये  हैं  उनका
 ब्यौरा  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 और  सरकार  ने  मूर्तियों  को  चोरी  को  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम
 उठाये  हैं

 ।.  पुरावशेष  और  बहुमूल्य  कलाकृति  1972  को  लाग्रू  जिसमें  अन्य  बातों
 के  साथ-साथ  निम्नलिखित  व्यवस्थायें  की  गई  हैं  :

 (i)  निश्चित  श्रेणी  के  पुरावशेषों  प्रकार  की  कलाचित्र  तथा  सुसज्जित  और
 सचित्र  पाण्ड  पंजीक  रण  अधिकारियों  के  पास  अनिवायं  रूप  से  पंजीकरण ;

 (5)  इस  प्रकार  से  पंजीकृत  पुरावशेषों  के  गमनागमन  की  सूची  पंजीकर  अधिका  रियो  को

 (1)  प्रुरावशेषों  के  व्यापार  को  अनुज्ञप्ति-शुदा  ब्यापारियों  तक  सीमित

 (४)  पुरावदेषों  के  निर्यात  को  प्रतिबन्धित  करना  ।

 2.  इसके  कुछ  म-रल  भुर्यालयों  में  पहरा  और  निगरानी  प्रबन्धों  तथा  सुरक्षा
 अधिकारियों  की  नियुक्ति  के  अलावा  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  के  नियंत्रणाधीन  महत्वपूर्ण  केन्द्र
 द्वारा  संरक्षित  स्मारकों  और  संग्रहालयों  में  से  कुछ  में  सशस्त्र  प्रहरियों  को  तैनात  किया  गया

 "1
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 अबद्ध  मूर्तियों  को  सुरक्षित  रखने  के  लिए  मूर्ति  क्षेड़ों
 और  स्थलों  पर  ही  पुरावश्षेषों  को  प्रदर्शित

 करने  के  लिये  नये  स्थल  संग्रहमरलयों  का  निर्माण  किया  गया  है  ।

 3.  सांस्कृतिक  परिसम्पत्तियों  के  अवंघ  निर्यात  और  स्थानान्तरण  को  रोकने  के
 तरीकों  पर  यूनेस्को  समझौते  का  मारत  ने  1977  में  अनुसमर्थन  किया  ।  इस  समझौते  में  अन्य  बातों
 के  साथ-साथ  यह  व्यवस्था  है  कि  संविदाकारी  पक्षकार  भ्रपने-अपने  देश  क्री  सीमा  बुराई  हुई
 सांस्कृतिक  परिसम्पतियों  के  अवध  भ्रायात  को  रोकने  के  लिये  कदम  समभौते
 के  अन्तगंत  संविदाकारी  पक्षकारों  क ेअधिकार  समभोते  पर  हस्ताक्षर  करने  के  बाद  से  प्रभावी  होंगे
 न  कि  भ्रतीत  से  ।

 4.  पुरावशेषों  की  चोरी  ओर  गुम  होने  के  मामलों  की  जांच  करने  के  लिए  केन्द्रीय  जांच
 ब्यूरों  में  एक  पुरावशेष  कक्ष  खोला  गया  है  ।

 5.  अबद्ध  सचित्र  पाण्डुलिपियों  आदि  के  प्रलेखन  के  लिए  पहले  ही  कदम
 उठाये  जा  चुके  हैं  ।

 6.  पुरावशेषों  की  पहचान  उनका  अवंध  निर्यात  रोकने  में  सीमाशुल्क  अधिकारियों  की

 सहायता  के  लिये  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  ने  भारत  के  प्रमुख  अन्तर्राष्ट्रीय  बन्दरगाहों  कौर
 अड्डों  पर  अपने  अधिकारी  नियुक्त  किये  इसके  निर्यात  की  जाने  वाली  कलाक्ृतियों
 की  जांच  करने  के  लिये  मारत  के  महत्वपूर्ण  नगरों  में  विशेषज्ञ  सलाहकार  समितियां  गठित  की  गई

 हैं  ताकि  यह  पता  लगाया  जा  सके  कि  क्‍या  इनमें  से  कोई  पुरांवशेष  और  बहुमूल्य
 कृति  1972  के  पुरावक्षेष  है  ।

 विवरण

 1988  के  दौरास  मति  चोरियों  के  मामलों  को  संख्या

 क्र०  सं०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  ग  1988

 1  2  3

 1...  आन्प्न  प्रदेश  न्न्न  12

 2.  बिहार  रब  तब

 3.  गुजरात  eee  बा

 4,  हरियाणा  ose  _

 5,  हिमाचल  प्रदेश  न  8

 6.  जम्मू  प्रौर  कश्मीर  ०००  3

 7,  कर्नाटक  ene  6

 8.  केरल  ०००  1

 9.  मध्य  प्रदेश  ose  46
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 मै  2  3

 10.  |
 we  3

 “,  !-  किक
 ्ाा

 |  हे  न  15

 ता  ि  दंजाब  eee  जन

 14,  राजस्थान  vee  17

 5...  तमिलनाडु  41

 16.  उत्तर  प्रदेश  कि  47
 रा

 17.  पदिचम  बंगाल
 ष  ना

 5

 ।  68.  चण्डीगढ़  ॥  wee  है

 19,  दिल्ली  _.
 |

 7  20  दमन  और  दीव  ५.  7

 ।  +  .23  पाण्डिचेरी

 ॥
 wee  ना

 योग  211
 ल्ह््क  ः

 ॥एएशस्‍शशशन्‍शन्‍ढ|्रा उ  47  छाए
 आए

 णाप्रणशशशशणणणओ
 विज्ञान  सम्बन्धी  शिक्षा  में  सुधार

 8006,  श्री  शबह्लम  पाणिप्रहो  :  क्या  सानव  ससाधन  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे

 क्या  देश  में  विज्ञान  सम्बन्धी  शिक्षा  में  सुघार  दिः्ये  जाने  की  आवश्यकता

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये

 देश  में  विज्ञान  सम्बन्धी  शिक्षा  के  स्‍तर  को  और  उन्‍नत  बनाने  के  लिए  सरकार  ने
 विद्यालथ  अनुदान  आयोग  तथा  राष्ट्रोय  शेक्षक  अनुसंघान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  को  क्या  निर्देश
 दिये  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०्पो०
 :  से  राष्ट्रीय  शिक्षा  में  यह  व्यवस्था  है  कि  विज्ञान  शिक्षा  को  सुदृढ़

 वियां  जाएगा  ताकि  जिससे  बच्चे  में  अच्छी  योग्यताएं  व  मान्यताएं  ज॑से  पूछताछ  करने  की

 वरतुपरब  प्रप्न  झरने  की  क्षमता  और  सौंदर्य  विषयक  संवेदनशीलता  विकसित
 हो  सके  ।  इसमें  यह  भो  परिव॒ल्‍्पणा  गई  है  कि  औपचारिक  शिक्षा  के  घेरे  से  बाहर  अधिक
 ब्यक्तियों  को  विज्ञान  शिक्षा  प्रदान  करने  के  प्रयास  किए  जायेंगे  ।
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 विश्वविद्यालय  अनुदात  जो  उच्च  शिक्षा  के  रखरखाव  और  समन्वय  के  लिए  ज़िम्मेवार
 ने  विव्विद्यालयों  तथा  कालेजों  में  विज्ञान  शिक्षा  के  सुधार  हेतु  कई  उपाय  किये

 लिखित  शामिल  हैं  :-

 (1)  आयोग  ने  अवर  स्नातक  स्तर  विज्ञान  शिक्षण  में  गुणात्प्रक  सुधार  के  उद्देश्य  से
 कालेज  विज्ञान  सुधार  कार्यक्रम  आरम्म  किया  ।

 जि

 ।  «
 (11)  आयोग  कुछ  चुने  हुए  विज्ञान  तथा  तकनीकी  बिभागों  में  संरचनात्मक  काँचे  को  खुदृढ़

 करने  के  कार्यक्रम  भी  कार्यान्वित  करता  रहा

 इंजीनियरी  और  प्रौद्योगिकी  में  शिक्षण  और  अनुसंधान  में  उस्कृष्ठता  को
 प्रोन्‍तत  करने  के  अपने  विशेष  सहायता  कायंत्रम  के  प्रन्तगंत  आयोग  कुछ  विश्वविद्यालय  विभाभों
 को  सहायता  प्रदान  कर  रहा

 (IV)  आयोग  ने  अभी  दिल्ली  में  एक  नाभिकीय  विज्ञान  केन्द्र  तथा  पुणे  में  खगोल  विज्ञान
 और  खगोल  भौतिवी  में  अंतविश्वविद्यालय  केन्द्र  स्थापित  किया

 |  '

 '

 था  9  हि  ॥  3
 (५)  विश्वविद्यालय  तथा  कालेजों  पुस्तकालय  प्रयोगशाला  सुविधाओं  में  सुधार

 के  लिए  अनुदान  प्रदान  करता  है  ।  ः

 जहां  तक  स्कूल  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  शिक्षा  विभाग  के  स्कालों  में  विज्ञात॒  शिक्षा  के  सुधार  की
 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  त॑यार  की  है  तथा  1988  में  समी  राज्यों/संध  शासित  क्षेत्रों  को
 भेज  दी  इस  योजना  के  अन्तगंत  वर्ष  87-88  और  88-89  में  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को अब
 तक  58.41  करोड़  की  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  ।  |  «.*

 उच्च  प्राथमिक  स्कूलों  को  विज्ञान  किट  और  माध्यमिक  और  उच्च  स्कूलों  की
 प्रयोगशालाओं  की  स्तरोन्‍्नति  ।  ;  |,

 विज्ञान  और  गणित  में  पुस्तकासय  की  पुस्तक  खरीदना  ।  छत

 (ILL)  अध्यापकों  को  सेवाकालीन  प्रशिक्षण  ।  भर

 (1५)  जिला  संसाधन  केन्द्र  स्थापित  करना  ।  ५

 विज्ञान  तथा  गणित  बअषध्याणकों  का  योजना  का  महत्वपूर्ण  अग  है  ।  राष्ट्रीय
 य

 शंक्षिक

 अनुसंघान  व  प्रशिक्षण  परिषद  को  अध्यापकों  का  प्रशिक्षण  आयोजित॑  करने  के  लिए  विमिन्‍न  प्रमुख
 राज्य  झेक्षिक  अनुसंघान  और  प्रशिक्षण  १रिषद  जिला  प्रशिक्षण

 संस्थान  आदि  के  साथ  समन्वय  और  संपर्क  की  जिम्मेवारी  सोंपी  गई  राष्ट्रीय  झोक्षिक  अनुसंधान
 एवं  प्रशिक्षण  परिषद  को  माध्यमिक/सीनियर  माध्यमिक  स्‍कूलों  के  विज्ञान  अध्यापकों  का  प्रशिक्षण
 झ्रायोजित  करने  का  कार्य  भी  सौंपा  गया  है

 में  सड़कों  को  मरम्भत  और  रख्त-रखाव

 ४107.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्या  जल-भूतल  परिवहम  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  दिल्ली  में  सड़कों  विशेषकर  भीतरी  और  बाहरी  रिंग  रोडों  का  उचित  प्रकार
 से  रख-रखाव  नहीं  हो  रहा  है ओर  उनकी  हालत  खस्ता  और
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 उपलब्ध  कराने  तंथा  उनका  समुचित  रखं-रखाव  करने  बेः  लिए  उठाये  गये  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या

 जल  भूतल  परिबहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  और  दिल्‍ली
 प्रशासन  और  दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  दिल्ली  में  उर्नकी  देख  रेख  में  जो  सड़क

 उन्हें  सामान्यतः  ठीक  दशा  में  रखा  जा  रहा  मुख्य  सड़कों  वी
 ओर  विशेष  ध्यान  दिया  जाता  है

 और  विसी  ऐसे  पहुँच  मार्ग  जहां  विशेषकर  बहुत  भारी  यातायात  के  कारण  सतह  खराब  हो  जाती

 वहां  सतह  को  अपेक्षित  स्तर  तक  लाने  के  लिए  समय-समय  पर  नई  बाइटुमिनस  की  सतह
 बिछाई  जा  रही

 केन्द्रीय  विद्यालयों  में  शक्षिक  सश्र

 8108,  श्रीमती  डो०के०  संडारी  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिललो  में  अधिवंश  पब्लिक  स्कूलों  के  नये  शैक्षिक  सत्र  प्रतिवर्ष  प्रप्रेल  में  आरम्भ

 क्‍या  केन्द्रीय  विद्यालयों  शैक्षिक  सत्न  अभी  »  प्रति  वर्ष  मई  से  आरम्भ  होता  है  ;

 क्‍या  सरकार  का  केन्द्रीम  विद्यालयों  का  शैक्षिक  सत्र  प्रति  वर्ष  अप्रैल  से आरम्म  करने  का
 प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  संत्रासर  में  विक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 पी०  :  हां

 हां  ।

 (a)  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  से  शक्षिक  सत्रों  आद  के  आरम्भ  करने  के  सम्बन्ध  में  पूरे  देश
 भें  एक  समॉनता  लाने  को  ब्रेपेक्षा  की  जाती  विद्यमान  पद्धति  संतोषजनक  पाई  गई  है  और  कोई
 परिवतंने  करना  श्रंनिवार  नहीं  समभा  गया  है  ।

 सिक्किम  के  विद्यार्थियों  के लिए  उच्च  शिक्षा  हेतु  कोटा

 8109,  श्रीमती  डी०के०  भंडारी  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वया  सरकार  ने  ऐसे  राज्यो  के  विद्याथियों  के  लिए  जहां  इंजीनियरी  मैडिकल  कोर्स
 और  अन्य  शैक्षिक  अंध्ययन  वी  नहीं  उच्च  शिक्षा  उपलब्ध  वराने  के  लिए  इनका  कुछ
 कोटा  निर्धान्ति  किया
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 यदि  4989  की  छिथिति  के  अर्नुक्तर  सिक्किम  के  लिए  निर्धारित  ऐसे
 कोेटे  का  ब्योरा  क्या  कि  श्र

 क्‍या  सरकार  का  सिक्किम  के
 कोटे  में  वृद्धि  करने  का  विचार  है  ;

 eer)  यदि  तो  तत्सब्बन्धी  ब्यौरा  क्यों  है  ;  और

 )  यदि  तो  इसके  क्‍यों  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 पो०  :  से  किन्‍्हीं  भी  राज्यीं)संघ  शासित्त  प्रदेशों  में  जहां  इन  अध्ययनों  की
 व्यवस्था  उन  में  से  किसी  भी  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  के  छात्रो ंके  लिए
 चिकित्सा-पाठ्यक्रमों  और  अन्य  शैक्षिक  अध्ययनों  के  लिए  कोई  निर्घारित  कोटा  नहीं  है  ।  फिर

 कृषि  विभागों  को  प्रत्येक  वध  अनुरोध  पर  इस  प्रकार  के  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों
 के  लिए  इंजीनियरी  और  कृषि  पाठ्यक्रमों  में  कुछ  स्थान  उप  होते  हैं  ।  स्थानों  का
 आबंटन  उपलब्धता  तथा  मांग  पर  निमंर  करते  हुए  वर्षानुवर्ष  भिन्‍न-मिन्‍न  होता  सिक्किम  के

 लिए  1.4.89  की  यथास्थिति  के  अनुस्र  सथामों  की  स्थिति  निम्नलिखित  है

 -'  इंज्ीनियरी  21  (1988-89  के

 चिकित्सा  24  (1988-89  के
 ”

 2]  (1989-90  के
 डे

 पूर्वी  क्षेत्र  में  उच्च  शिक्षा  को  शुविधायें

 8110.  श्रीमतो  डी०  के०  भंडारी  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वी  क्षेत्र  के  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  डिग्री  स्तर  से  आरम्म  होने  वाले  उच्च

 अध्ययन  की  व्यवस्था  का  अभाव

 यदि  तो  ऐसे  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  क्‍या  नाम

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आगामी  वर्षों  में  इन  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  मे ंउच्च

 शिक्षा  की  व्यवस्था  करने  की  कोई  योजना  बनाने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (=)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 पी०  :  पूर्वी  क्षेत्र  के  बहुत  से  राज्य  एवं  संघ  शासित  क्षेत्र  विश्वविद्यालयों  और  सम्बद्ध

 कलिज  डिग्री  स्तर  से  उच्च  शिक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  सुविधाएं  प्रदान  कर  रहे

 ऐसे  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  क ेनाम  हैं  चल

 त्रिपुरा  एवं  पदिचम  बंगाल  ।  सिक्किम  में  गंगटोक  में  एक  राजकीय  डिग्री  कालेज

 है  जो  उत्तरी  बंगाल  विश्वविद्यालय  से  सम्बद्ध  है  तथा  इससे  स्नातक  डियो  तक  पढ़ाई  होती

 से  सरकार  ने  और  असम  राज्यों  में  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  और  असम

 में  मारतीय  प्रौद्योगिकी
 1  करने

 का
 निणय
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 कजीसजफडसससककइ्‌कसस_-न-+--++ +  न  उद्योगों

 महाराष्ट्र  मे ंलनिजों  पर  आजारित  उद्योगों  को  स्थाषना

 8111,  श्रो  बालासाहिब  विशे  पाटिल  :  क्‍या  इस्पात  झोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  राज्य  में  दक्षिण  के  पठार  क्षेत्र  में  खनिजों  १र  आधारित
 उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इन  प्रस्तावों  पर  क्‍या  निर्णय  किया  गया  और

 इन  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  राज्य  सरकार  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी
 जायेगी  ?  जा

 ऊर्जा  मंत्री  बसन्‍्त  :  से  जानवारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल
 पर  रख  दी  जायेगी  ।

 शा

 गन्ने  की  खेतों  थाला  क्षेत्र

 8112.  श्री  बालासाहिब  विल्ले  क्‍या  क्रषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष
 1981-82  के  वाद  प्रतिवं  गन्‍ने  की  खेती  के  अन्तगंत  राज्यवार  कुल  कितना  क्षेत्र  रहा  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  अ  शिश्तिा  विभाग  में  राज्य  संत्रो  इ्याण  लाल  :  वर्ष
 1981-82  से  1987-88  तक  गन्‍ने  के  तहत  आने  वाले  क्षेत्र  के  राज्यवार  अनुमानों  को  दर्शाने  बाला

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।
 !
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 महाराष्ट्र  में  साक्षरता  में  बढ

 __
 8113,  थी  प्रकाल  थौ०  पाटिल  :  क्‍या  मानव  संसाधन  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 मंहाराष्ट्र  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  साक्षरता  में  हुई  वद्धि  का  ब्यौरा  क्‍या

 किन-किन  क्षेत्रों  में  इस  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  प्रगति  नहीं  हुई  है  और  इसके  क्या  कारण
 और

 इस  बारे  में  किए  जाने  वाले  उपायों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  ख्लिक्षा  क्या  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  एल०
 पी०  :  और  देझ्ष  में  साक्षरता  आंकड़ों  का  संकलन  केवल  दशवाधिक  जनगणना
 द्वारा  किया  जाता  1991  में  की  जाने  वाली  जनगणना  के  पदचात्‌  ही  1981  के  बाद  साक्षरता
 की  दर  में  वृद्धि  का  पता  चल  सकेगा  ।

 प्रारम्भिक  शिक्षा  का  अनोपचारिक  शिक्षा  का  क्रमबद्ध  कार्यक्रम  तथा

 प्रौढ़  शिक्षा  का  व्यापक  कार्यक्रम  सम्पूर्ण  देश  में  साक्ष  रता  प्रौन्‍तत  करने  की
 बृहद  योजना  के  अनिवार्य

 भाग

 खेती  क्षेत्र

 8114,  भरी  प्रकाश  थी०  पाटिल  :  क्‍या  क्षषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  मूल्यांकन  कार्य  किया  गया  है  कि  देश  में

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  खेती  क्षेत्र  में  किस  प्रकार  व॒द्ध  हुई

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है

 क्‍या  इससे  उत्पादन  बढ़ाने  में  मदद  मिली  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 क्षि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :
 और  नवीनतम  उपलब्ध  भू-उपयोग  सम्बन्धी  आंकड़ों  के  अनुसा  गत  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  1983-84,
 1984-85  और  1985-86  के  देश  में  खेती  के  तहत  आने  वाला  क्षेत्र  करीब  1560  लाख
 हैक्टेयर  निरन्तर  बना  रहा  है  ।

 और  कृषि  उत्पादन  में  उत्पादका  में  सिंचाई  सुविधाओं  के  विस्तार  के

 कारण  एक  से  अधिक  बार  बुवाई  उवंरकों  के  उपयोग  में  वृद्धि  करने  तथा  आधुनिक  प्रौद्योगिकी

 को  बड़े  पैमाने  पर  अपनाने  के  कारण  हुई

 मायातित  फासफोरिक  एसिड

 8115.  औ  समत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अस्थायी  प्रतिलम्बन  के  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  से

 नियम  फासफैट  और  अन्य  जर्वरकों  के  लिए  कच्चे  माल  का  आयात  करने  का
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ६  +  yy

 क्‍या  ओ०सी०पी०  मारेककरो  को  सें  अन्तर्राधट्रीय उत्पादक  त्संध  डी०ए०पी०  के
 उत्पादन  के  लिए  फासफौरिक  एसिड  और  भ्रमोनिया  बेच  रही  और

 यदि  तो  मोरक्को  कम्पनी  द्वारा  एसिड़  के
 सूक्य  सें  वृद्धि  किए

 जाने  की  स्थिति  को  देखते  हए  उबंरक  उत्पादक  संध  का  किस  प्रकार  मुकाबला  करने  का  विचार eo  ०  हु  हु  +
 किया  गया  है

 ?  poe  ६  हे

 क॒षि  मंत्रालय  में  उर्वरक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  झार०  सरकार  रॉक
 ,  सल्फर  फोस्फोरिक  एसिड  और  अमोनिया  का  आयात  करनेਂ  का  प्रस्ताव  रखती  हैं  जो  कि

 डाइ-अमो/नयम  फोस्फेट  के  निर्माण  के  लिए  कच्चे  माल  हैं  #  57:11  9  न  की  मा  BR  मम

 ब्यौरे  बताना  जनहित  में  नहीं  होगा  ।

 डी०ए०पी०  के  उत्पादन  के  लिये  ओ०सी०पी०  मोरोक्को  फोस्फोरिक॑  एसिड  के
 कर्ता  रहे  हैं

 ny  rn  बज  हि  ध्थ  ०  है  ..
 सरकारी  नीति  के  ब्यौरों  का  रहस्योदघाटन  करना  जनहित  मैं  नहीं

 राष्ट्रीय  प्रामोण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  परियोजनाएं

 8116,  श्रो  एस०  पलाकोंड़ायुड्ू  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आन्ध्र  प्रदेश  मैं  वर्ष  1987-88,  1988-89  के  दौरान  ग्रग्नरामीण  रोजगार  कार्यक्रम
 के  अन्तगंत  अब  तक  प्रारम्म  की  गई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 उक्त  वायेक्रम  के  अन्तगंत  ऐसी  कौन  सी  १रियोजनाओं  को  शुरू  करने  का  विंचार  है  जो
 सरकार  के  पास  स्वीकृति  के  म्बित  पड़ी

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  राष्ट्रीय
 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  परियोजनाओं  को  अनुमोदित  और
 कार्यान्वत  व.रने  का  प्राधिकार/उत्तरदायित्व  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसियों  के  पास  मिहित
 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  विभिन्‍न  जिला  ग्रामीण  विकास  एजें.सयों  द्वा  अनुमोदित रम्म  की  गई
 योजनाओं  के  ब्यौरों  की  निगरानी  केन्द्र  सरकार  द्वारा  नहीं  की  जाती

 चूंकि  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसियां  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  के  अब्तभंत
 परियोजनाओं  को  अनुमोदित  करने  में  स्वयं  सक्षम  है  उन्हें  परियोजनाएं  अनुमोदन  के  लिए  केन्द्र
 सरकार  को  प्रस्तुत  करने  की  आवश्यकता  नहीं  होती  है  ।.  इसलिये  केन्द्र  सरकार  के  पास  कोई

 योजनाएं  अनुमोदन  के  लिये  लम्बित  नहीं

 दासोदर  घाटी  निगम  हारा  भारतोय  इस्पात  प्राधिकरण  लिसिटेड  को  सप्लाई  की  गई
 बिजल्  उपग्रोग  किया  जाना

 8117.  डा०्बो०एल०प्ललेज्ष  :  क्यो  इस्पात  ओर  खान  मंत्री  युह  बताने  की
 क्ुपा  करेंगे  कि

 क्‍या  दामोदर  घाटी  निगम  के  अनुसार  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  में  अपनी
 वचनबद्धता  के  अनुसार  अपने  दुर्गापुर  संयंत्र  और  बलोह  इस्पात  संयंत्र  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  बिजली
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 का  प्रयोग  नहीं  किया  जिसके  फलस्वरूप  दामोदर  घाटी  निगम  को  तज्रतिमाह  50  लाख  रुपये  के  राजस्व
 की  हानि

 यदि  तो  इस  बारे  में  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  की  क्‍या  प्रतिक्रियां

 क्‍या  मारतीय  प्राधिंकरण  लिमिटेड  के  संयंत्र  द्वारा  बिजली  की  अधिक  मांग  के
 बिजली  सप्लाई  करने  की  अपनी  बचनबद्धता  के  कारण  दामोदर  घाटी  निगम  इस  बिजली  को

 अन्य  उपभोक्ताओं  जो  बिजली  की  अधिक  सप्लाई  चाहते  सप्लाई  करने  में  असमर्थ
 ञ्ौ  र

 क्‍या  दामोदर  घाटी  निगम  और  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  बीच  इस  विवाद

 को  सुलझाने  हेतु  कोई  अन्तर-मंत्रालयीय  बेठक  आयोजित  की  गई  यदि  तो  इसके  परिणाम  क्या
 और  यदि  तो  इस  मामले  को  किस  प्रकार  सुलभाने  तथा  दामोदर  घाटी  निगम  को  घाटे

 से  बचाने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल

 पर  रख  दी  जाएगी  ।

 लारतीय  पोतों  में  निर्यात  के  माल  का  आरक्षण

 8118,  डा०बी०एल०  शेलेज्  :  क्या  जल-भूसल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृदा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तीन  वर्षो  तक  विचार-विमर्श  करने  के  बाद  भारतीय  पोतों  में  निर्यात  सामान  के

 40  प्रतिशत  आरक्षण  के  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इनका  भारतीय  नौवहन  उद्योग  के  भविष्य  पर  क्‍या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  और  सर|र

 ने  कार्मो  आरक्षण  के  बारे  में  अब  तक  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।  इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  निर्यात

 संगठनों  ने  प्रस्ताव  में  बाध्यता  की  मावना  सम्बन्धी  किसी  संघटक  का  विरोध  किया  वाणिज्य

 मंत्रालय  ने  भी  कार्यंविथि  ओर  समय  सीमा  के  बारे  में  कुछेक  आपत्तियां  की  है  जिसमें  राष्ट्रीय  लाइनों

 को  कार्गो  समर्थन  दिया  जाना

 भारतीय  लाइनों  के  प्रचालन  की  आथिक  स्थिति  सुधारने  के  अलावा  नौवहन  कम्पनियों

 हारा  निश्चित  रूप  से  कार्गो  समर्थन  से  लाइनर  और  कार्गो  जहाजों  में  योजनाबद्ध  रीति  से  निवेश

 करने  में  मदद  मिलेगी  ।

 फाउन्ड्रो  यूनिटों  में  कच्चे  लोहे  को  कमो

 8119,  श्री  समत  कुमार  मण्डल  :  क्‍या  इस्पात  भोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  फाउन्ड्ी  यूनिट  गत  कुछ  वर्षों  से
 कच्चे  लोहे  की  निरन्तर  कमी  के  संकट  का  सामना

 कर  रहे

 यदि  तो  इसके क्या
 कारण

 159



 लिखित  उत्तर  4  1989

 फाउन्ड्री  और  कास्टिय  यूनिटों  की  वर्ष  1988-89  के  दोराक  कच्चे  लोहे  की  मांग
 कितनी  है

 इन  यूनिटों  को  सरकार  द्वारा  कितनी  मात्रा  में  कच्चे  लोहे  की  सप्लाई  की  और

 कच्चे  लोहे  की  कमी  की  इस  समस्या  का  समाधान  कब  तक  हो  जाने  की  सम्मावता  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  वसन्‍्त  :  और  हाल  के  वर्षों  में  देश  में  कच्चे  लोहे  की  कमी
 रही  है  क्‍योंकि  देशी  उत्पादन  तथा  आयात  की  तुलना  में  मांग  अधिक  थी  ।

 लगभग  9,80,000  टन  ।

 वच्चे  लोहे  की  सप्लाई  उत्पादकीं  द्वारा  की  जाती  है  न  कि  सरकार  द्वारा  ।  वर्ष  1988-
 89  के  दौरान  कच्चे  लोहे  की  कुल  सप्लाई  10,40  लाख  टन  होने  का  अनुमान

 चालू  व  पे  के  दौरान  कच्चे  लोहे  की  उपलब्धता  में  सुधार  होने  की  आक्षा  है  -

 महिला  ग्राम  इलाहाबाद  द्वारा  दी  गई  बीं०ए०
 की  डिग्री  को  मान्यता

 8120,  श्री  कृष्ण  सिह  :  क्या  बरानव  संसाकन  बिकास  मंत्री  यह  बक्मने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महिला  ग्राम  इलाहाबाद  द्वारा  दी  जाने  वाली
 बी०ए०  की  डिग्री  सरकारो  क्षेत्र  के  बैंकों  और  मारतीय  रिजवं  बैक  में  भर्ती  हेतु  मान्यता
 प्राप्त  नहीं  हालांकि  यह  डिग्री  उत्तर-प्रदेश  सरकार  द्वारा  भर्ती  के  लिए  बी०ए०  की  डिश्री  के
 समकक्ष  मान्यता  भश्राप्त

 |

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  का  इस  डिग्री  को  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों/केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  में  भर्ती
 के  लिए  मान्यता  देने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  बिभाणों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 पो०  से  भारत  सरकार  के  अधीन  रोजगार के  प्रयोजनार्थ  प्राइवेट  निकायों  और
 संस्थाओं  तथा  को  डिब्रियों/डिप्लोमाजों  की  मान्यता  पर  विचार  करने  के  लिए
 भारत  सरकार  का  एक  झञैक्षिक  अहंता  मूल्यांकन  बोर्ड  महिला  ग्राम
 बाद  को  बी०ए०  डिग्री  को  अमी  तक  मान्यता  प्रदान  नहीं  की  मई  है  ।

 हिंदुस्तान  कापर  लिसिटेड  को  अ्लाभप्रद  खानों  को  धीरे-धोरे  बन्द  करना

 8121.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्‍या  इस्पात  झोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  ने  अपनी  अलाभप्रद  खानों  को  घीरे-घीरे  बन्द  कर  दिया
 और

 यदि  तो  उन  अला  एप्रदें  खामों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसन्‍्त  :  ओर  (a).  अलामप्रद  खानों  को  क्रमिक  आधार  ८२  बन्द
 करने  के  प्रति  खान  विभाग  के  समी  सरकारी  उपक्रमों  द्वारा  कापर  लि०  सतत
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 Ne  +++++++++४“४““४++़लफस०उ-डडडफफससफसजसनकन  फ  स्तर

 ध्यान  दिया  जाता  तांबा  मूल्यों  के  वर्तमान  स्तर  पर  हिवुश्तान  कापर  सिपमिरेंड  कर  कोई
 मी  खान  ऐसी  अलाभप्रद  नहीं  कि  उसे  तत्काल  बन्द  कर  दिया  आबे+  :..  «7

 nae  ०  ४.  ४  दा
 उड़ीसा  खनिज  विकास  निगम  की  रुग्णता

 भ्द
 8122,  श्रो  हरिहर  स्पेरन  :  क्या  इस्पात  और  स्थन  मंद  यह  बताने  की  कृशथ:करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  उड़ीसा  में  क्‍्योंकर  जिले  में  ।  मैं  खमिथ  विकास  कंबासी
 लिमिटेड  की  तेजी  से  रुग्णता  होने  की  जानकारी

 यदि  तो  इस  कम्पनी  के  अधीन  कितनी  खानें  हैं  और  इन
 खानों  की  हुई

 रुग्णता
 के  क्‍या  कारण

 हे

 क्‍या  श्रमिकों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  इस  और  खानों,का  अक्विग्नहण  करने
 का  प्रस्ताव  और

 यददे  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  +

 ऊर्जा  मंत्री  बसन्‍त  :  से  तत्कालीन  बडे  एण्ड  कम्पनी  लिं०  की  लंधीनेस्थ
 निजी  कम्पनी  उड़ीसा  खनिज  विकास  कारपोरेझन  के  तीन  थीं:छ्ली  निजी
 माह्िकों  के  विगत  उपेक्षा  किये  जाने  तथा  इस्पात  कारखानों  द्व  ब्य्रस्क  की  स्तरीद  के

 कारण  रुप्ण  हो  गई  ।  वई  एण्ड  कम्पनी  लि०  तथा  अन्य  सम्पत्ति  भौर
 अधिनियम  की  धारा  4(।)  के  अन  म्पनी

 के  कुछ
 शेयर  केन्द्रीय  सरकार  को  हस्तान्तरित

 कर  दिए  गये  थे  ।  इसके
 परिणानस्वरूप  खतिज  विकास  योईड  की  देखभाल

 जी  की
 ओर  से  शेयर  घारक  के

 रूप  में  केन्द्रीय  सरक/र  करती  बाद  में  सरकार  पुनर्वास  के  लिए

 वित्तीय  सहायता  देती  रही  है
 क  ह

 बिदेक्षी  विध्वविद्याजमों  के  बारे  में  गुमराह  करने  वाले  विज्ञापन

 श्री  श्रीकान्तदत्त  नरासहराज  डिपर  था  माने  संसावन  विकास  मंत्री  यह
 बताने  थी  कृपा  करेंगे  कि  पा  हे  अभी

 क्‍या  कुछ  विदेशी  विश्वविद्यालयों  तेथा  व्यावसायिक  जी  ऐसी  डिਂ  रा न

 और  उपाधियां  देने  का  दवा  उनते  जिन्हें  भारत  से  मान्यता  प्राप्त  नहीं  के नाम  से  समाचार

 पत्रों  में  गुमराह  करने  वाले

 क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  कुछ  संस्थानों  को  अपने  अधिकार  में  लेने  तथा  छात्रों  को

 चित  सुरक्षा  जदात  कर  और  संसाधन  शी

 यदि  तो  क्या  सश्कोर  का  दहन  सैंस्‍्थानों  को  माम्क्ला  वेन्ट  कविऋर
 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०

 पी०  :  शिक्षा  विभाग  के  ध्यान  में  यह  लाया  गया  है  कि  विदेशी  विः्यविद्यानयों  तथा

 व्यावसायिक  जिनकी  योग्यताएं  तथा  पुरस्कार  न  तो  देश  में  और  न  हीਂ  भारत  में

 ॥ह
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 मान्य  के  नाम  से  कई  भ्रामक  विज्ञापन  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  होते  मारतीय
 विद्यालय  संघ  समय-समय  पर  प्रंस  द्वारा  सामान्य  जनता  को  भ्रामक  विज्ञापनों  के  संबंध  में  सतर्क
 करता  रहा  है  तथा  जनता  को  इस  प्रकार  के  विश्वविद्यालयों/संस्थानों  के  स्तर  की  सूचना  लेने  की

 सलाह  दी

 मारतीय  विश्वविद्यालय  संघ  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  ये  संस्थाएं  कई  स्थानों  से
 कार्म  करती  हैं  तथा  उनका  संपर्क  पता  समय-समय  पर  बदलता  रहता

 ओर  इस  प्रकार  के  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  हैं  ।

 दिल्‍लो  में  सहायताप्राप्त  विद्यालयों  के  अध्यापकों  के  मविष्य  निधि  अंशवान  पर
 प्रदलत  ब्याज  की  दर

 8124.  श्री  पो०एसम०  सईद  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  दिल्‍ली  प्रशासन  के  अन्तगंत  सहायता  प्राप्त  विद्यालयों  में  का्यंरत  अध्यापकों  के
 लिए  भविष्य  निधि  में  अंशदान  करना  आवश्यक

 यदि  तो  उक्त  मविष्य  निधि  में  जमा  राशि  पर  ब्याज  किस  दर  से  दिया  जाता

 क्‍या  यह  ब्याज  दर  सरकारी  कमंचारियों  और  दिल्ली  प्रशासन  के  अन्तगंत  चल  रहे
 सरकारी  विद्यालयों  में  अध्यापकों  को  दिये  जा  रहे  ब्याज  दर  के  बराबर  है

 क्‍या  इन  विद्यालयों  में  मविष्य  निधि  योजना  को  किसी  राप्य  सरकार  अथवा  केन्द्रीय
 भविष्य  निधि  अधिनियम  के  अन्‍्तगंत  मान्यता  दी  गई  है  और  इस  अंशद/।त  पर  आयकर  से  छूट  दी
 जाती  और

 क्‍या  इन  अध्यापकों  के  लिए  सरकारी  विद्यालय  के  अध्यापकों  को  उपलब्ध  भविष्य  निधि
 योजना  लागू  करने  का  विचार  है  अथवा  उन्हें  केन्द्रीय  मविष्य  निधि  अथवा  सावंजनिक  भविष्य
 निधि  में  अंशदान  करने  की  व्यवस्था  की  जाएगी  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  भें  राज्य  मंत्री  एल०्पी ०
 :  ओर  दिल्ली  प्रशासन  के  अधीन  सहायता  प्राप्त  रकृतों  में  कायं रत्‌  शिक्षकों  के

 सम्बन्ध  में  मविष्य  निधि  में  योगदान  को  ऐसे  अनुशूचित  बेंकों/डाकघरों  में  जमा  कराया  जाता  जिन
 पर  इस  प्रव।र  को  जमा-र्शियों  के  लिए  ग्राह्‌  य-यथा-दरों  पर  इस  प्रकार  का  ब्याज  दिया  जाता

 नहीं  ।

 नहीं  ।

 मामला  दिल्ली  प्रशासन  के  विचाराघीन

 दिल्‍लो  विश्वविज्ञासय  में  उच्च-तकनोको  उपकरणों  का  प्रयोग  न  किया  जाना

 मु
 8125.  डा०  बो०एल०  झलेश  :.  क्या  सानव  संसाधन  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  दिल्ली  विद्वविद्यालय  द्वारा  जापान  से  आयातित  सभी  उच्च  तकनीकी  उपकरण
 इस  बीच  संस्थापित  १र  दिए  गए  हैं  और  उनका  प्रयोग  आरम्म  कर  दिया  गया
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 फहत  ़
 यदि  बैड  सके  क्‍या  कारण  हैं  पु  औ्रौर

 इन  उपकरणों  का  यथासंभव  प्रयोग  करने  के  लिए  क्या  क4म  उठाए  जा  रहे  हैं  ?
 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०

 पो०  :  से  दिल्ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  विश्वविद्यालय
 ने  वर्ष  के  दौरान  जापान  से  ही-टेक  उपकरण  आयात  किए  थे  ।  उपकरण  को  लगाने  और
 चालू  करने  का  कार्य  उपकरण  देने  वाली  जापानी  फर्मों  द्वारा  निर्धारित  समय  सारणी  पर  निमंर
 करता  इस  उपकरण  को  विश्वविद्यालय  के  व॑ज्ञानिक  उपकरण  केन्द्र  के  परि  सरों  में  लगाया
 गया  ।  उपकरणों  का  भी  उपयोग  किया  जा  रहा  आशा  है  क्षेष  उपकरण  श्षीघ्र  ही  कार्य
 करने  लगेंगे  ।

 उड़ीसा  में  सुकिन्दा  में  लोह-अयस्क  झौर  मैंगनीज  के  भंडार
 श्रो  अगादि  श्वरण  दास  :  क्‍या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  कटक  जिले  में  सुकिन्दा  में  अलौह  अयस्क  और  मैंगनीज  के  कितने  भंडार
 कंपनियों

 गत  तीन  वर्षों  में  लौह-अयस्क  और  मैंगनीज  की  कितनी  मात्रा  का  विभिन्‍न  देशों  को
 निर्यात  किया  गया

 सुकिन्दा  में  इन  अयस्कों  को  निकालने  में  कार्यरत  कंपनियों  के  नाम  क्या

 इन  खानों  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसू चित  जनजातियों  के  कितने-कितनै  श्रमिक

 इन  अयस्कों  के  निर्यात  से  गत  तीन  वर्षों  में  सरकार  को  कितनी  विदेक्षी  मुद्रा  की  आय

 हुई

 इस  क्षेत्र  तथा  इन  खातों  में  कार्यरत  श्रमिकों  की  दशा  में  सुधार  करने  हेतु  सरकार  और
 इन  कंपनियों  द्वारा  क्‍या  प्रयास  किये  जा  रहे  और

 क्या  इस  क्षेत्र  में  चाजं  क्रोम  पर  आधारित  कोई  नया  उद्योग  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 है  ?

 ऊर्जा मंत्री वसन्‍्त : मारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रनुरक्षित खनिज माल-सूची के अनुसार उड़ीसा में कटक जिले के सुकिन्दा तहसील में प्राप्प लौह अयस्क का कुल 74 लाख टन भंडार होने का अनुमान है । सुकिन्दा में मैंगनीज अयस्क के मण्डार होने की कोई जानकारी नहीं गत तीन वर्षो के दौरान निर्यात के लिए क्टक जिले में स्थित खानों से प्रेषित लौह अयस्क की मांत्रा निम्नलिखित 64,000 टन 77,000 टन 47,000 टन कटक जिले में लोह अयस्क का वार्य उड़ीसा खनन निगम कर रहा



 लिलित  उत्तर  4  1989

 भारतीय  खान  ब्यूरो  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  इन  खानों  में  1988  के  दौरान  झ्रौसत

 देनिक  रोजगार  118  अबुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  कमंचारियों  से  संबंधिग  व्यौरे

 उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 (®)  गत  तीन  वर्षों  क ेदोरान  कटक  जिले  में  स्थित  खानों  सै  प्रेषित  लौह  अयस्क  का  निर्यात

 मूल्य  निम्नलिखित  प्रकार

 1986  1°28  करोड़  रुपये
 1987  .  1:54  करोड़  रुपये

 +  1988  0-98  करोड़  रुपये  ;
 पारादीप  पत्तन  से  निर्यात  में  सूधार  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  जिससे

 उड़ीसा  क्षेत्र  में  लौह  अयस्क  खनन  कार्य  में  समृद्धि  होगी  ।

 टिस्को  द्वारा  एक  क्रोमाईट  संज्जीकंरण  संयंत्र  का  निर्माण  किया  जा  रहा  +।+तीय
 चार्ज  क्रीम  जो  एक  निजी  कंपनी  इस  जिलें  में  चौधर  में  एक  चार्ज  क्रोम  संयंत्र  तैयार  कर

 हजरत  निजामुद्दोन  रेलवे  स्टेशन  के  लिए  सावंजनिक  परिवहन  का  उएलब्ध  न  होना
 8127.  ओ  हाकिन  मोहस्मव  सिद्दीक  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  हजरत  निजामुद्दीन
 रेलवे  रटेशन  पर  एर्गाप्त  संस्णा  में  और  सुविधाजनक  सार्वजनिक

 परिवहन  उपलब्ध  न  होने  के  इस  स्टेशन  से  रे  त्रेयों  को  कठिनाइयों  का
 सामना  करना  पडता  है  और

 यदि  तो  शहर  के  समी  ओर  से  हजरत  निजामुद्दीन  रेलबे  के  लिए  सार्वजनिक

 परिवहन  तर  उपलब्ध  कराने  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  उठाए  गए  ।  का  ब्यौरा  क्‍या  है
 ५

 जल-भतल  परिवहन  प्रन्नालस  के  राज्य  मंत्री  राजेश  पाय  नहीं  ।  दिल्‍ली
 परिवहन  निगम  की  रूट  न०  413,  427,  ८31,  €23  ६.7+  i  '  पर  चल  सही
 सेवाएं  हजरत  निजामुद्दीन  रेलवे  स्टेशन  को  न  ६;  रेलवे
 बसंत  विहार  और  विहार  के  साथ  जोड़दी  इस इसके  ?  रोड  जो  हजरत
 निजामुद्दीन  रेलवे  स्टेशन  से  पंदल  की  दूरी  पर  हाई  फ्रीक्वेंसी  के  कई  २2  रेलों  द्वारा  आने
 वाले  यात्रियों  क्रो  के  लिए  स्टंड-ब।ई  बसों  की  भी  व्यवस्था  की  जिन्हें  जरूरत  पड़ने
 पर  चक्ञत़ाग्रा  जाता  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  अनुप्तार  बसों  की  उपलब्पता  के  बारे  में  सावंजनिक

 उद्धीष्ण  प्रग्नात्ली  पर  बार-बार  घोषण्पएं  की  जाती
 का

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  में  सड़क  सुरक्षा  सप्ताह  के  दोरान  सड़क  दुर्घटनाओं  में  मारे  गए  लोग
 8128.  श्रो  हाक्षिज  क्योेहस्वद  सिह्दीक

 श्री  सोड़े  रमंया

 क्या  जल-भूतल  परिवहून  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 दिल्‍ली  में  सड़क  सुरक्षा  सप्ताह  के  दौरान  सड़क  दुघंटनाओं  में  कितने  लोग  मारे  गए
 ओर
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 दोषी  वाहन  चालकों  के  विरुद्ध  क्या  काग्रंवाही  की  गई  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  क्रे  राज्य  खंत्री  राजेश  :  उन्त्रतीस  ।

 दिल्ली  पुलिस  प्राधिकारियों  ने  सूचित्र  किया  है  कि  दोषी  ड्राइवरों  को  गिरफ्तार  कर

 लिया  गया  है  और  उनके  विरुद्ध  मामले  दर्ज  किए  गए  जांच  पड़ताल  चल  रही  है  ।  टक्कर

 कर  भाग  जाने  वाले  मामलों  में  पहचान  नहीं  हो  सकने  वाले  मामलों  को  छोड़कर  जान  लेवा  दुघंटनाओं
 में  दोषी  व्यवितयों  के  ड्राइविंग  लाइसेंस  की  ताओं  के  लिए  भी  नोटिस  जारी  किए  गए

 विद्यालय  मबनों  के  लिए  महाराष्ट्र  को  धन-राशि  देना

 8129.  श्री  बालासाहिब  विश्ले  पाटिल  :  क्या  मानव  संसाधतर्थवक्ख  मंत्री  यह  बताने को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 नई  शिक्षा  नीति  के  अन्तगंत  महाराष्ट्र  में  पिछड़े  तथा  आदिवासी  क्षेत्रों  में  विद्यालय
 मवनों  के  निर्माण  हेतु  इस  राज्य  को  मंजूर  की  गई/मंजूर  की  जाने  वाली  घन-राक्षि  का  ब्यौरा
 कया

 राज्य  में  बनाये  जाने  वाले

 स्थानों  पर  किया  श्रौ

 इन  प्रयोजनार्थ  राज्य  को  आवश्यक  घनराशि  कब  तक  उपलब्ध  करा  दी  जायेगी  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज़्य  मंत्री  एल०पो०
 :  से  राज्यों  को  पिछड़े  तथा  जनजातीय  क्षेत्रों  में  स्कूल  भवनों  के  निर्माण  हेतु

 केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  के  राष्ट्रीय  शिक्षा  1986  के  अन्तर्गत  कोई  योजना
 नहीं  बनाई  गई  है  ।  झ्तः  महाराष्ट्र  को  ऐसी  संस्वीकृति  प्रदान  करने  का  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 _

 विद्या विद्यालय  मवन  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  इनका  निर्माण  किन

 आदिवासी  जिल्ला  शिक्षा  विकास  कार्यक्रम

 8130,  श्री  वी०  तुलसोरास  :  क्‍या  मानव  संसाधन  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 जनजाति  जनसंख्या  बहुल  राज्यों  में  आा  दिव्रासी  जिला  शिक्षा  विकास  कार्यक्रम  के

 कार्यान्वयन  में  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्‍या  है  :

 गत  तीन वर्षों  के  दोझान
 राज्यवार  ड्रक्त  अयोबन

 कितनी  घनराशि  आवंटित

 की  गई  और  वास्तव  से  कितनी  प्लनयाशि  द्रपयोग  ।

 वर्ष  1989-90  में  कितनी  घनराशि  आवंटित  को  .  ,

 इस  योजना  के  परिणामस्वरूए  जि  तने  आदिवासी  लाभान्वित  ?

 मानव  संसाधन  विक्रास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभानों में  राज्य  मंत्री

 :  भारत  सरकार  द्वारा  जिला  द्षिक्षा  विकास  कार्यक्रमਂ  नामक  कोई

 क्रम  कार्यान्वित  नहीं  विया  जा  रहा

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 165



 लिखित  उत्तर  4  1989

 आंध्र  प्रदेश  में  खानों  क ेविकास  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 8131,  श्री  बी०  तुलसोराभ  :  क्‍या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खानों  के  विकास  के  लिए  वर्ष  1989-90  के  द्वौरान  आंध्र  प्रदेश  राज्य  सरकार  को

 वित्तीय  सहायता  देने  का  विचार  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  हेतु  उक्त  राज्य  सरकार  को  कितनी
 घनराश्षि  प्रदान  की  है  और  खानों  के  विकास  के  लिए  इसका  किस  प्रकार  उपयोग  किया  गया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  से  केन्द्र न्द्र  सरकार  राज्य  की  वाधषिक  योजना  के
 लिये  परिव्यय  प्रदान  करती  है  जिसमें  खनिज  विकास  परिव्यय  भी  शामिल  है  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  खनिज  विकास  के  लिये  1986-87  से  1987-90  के  दोरान  अनुमोदित  परिव्यय

 इस  प्रकार  है  :

 अनुमोदित  परिथ्यय  %o

 1986-87  1987-88  1988-89  1989-90

 1  2  3  4  5

 खान  तथा  भूतत्व  की

 योजनाएं  25  25  25  25

 आंध्र  प्रदेश  खनिज  विकास
 निगम  की  परियोजनाएं  25  35  35  35

 सिगरेनी  कोलियरीज  600  1000  1000  1000

 650  1060  1060  1060
 +  रा्र्र््--+-+++  —

 केन्द्रीय  खान  विभाग  1989-90  के  दौरान  खानों  के  विकास  हेतु  राज्य  सरकार  के  लिये

 किसी  पृथक  वित्तीय  सहायता  का  प्रावधान  नहीं  है  ।

 सिकन्दराबाद  ओर  हैदराबाद  में  केन्द्रीय  विद्यालयों  के
 अध्यापकों  के  लिए  चिकित्सा  सुविधाएं

 8122,  श्री  सानिक  रेडडो  :

 श्रो  ए०जे०बो०बोी०  महेश्वर  राव  :

 क्या  सानथ  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  वो  कृपा  करेंगे  कि  :

 (+)  केन्द्रीय  विद्यालय  के  अध्यापकों-क्ो  उपलब्ध  चिकित्सा  सुविधाओं  का  ब्योरा  क्‍या

 दया  उपर्युक्त  केन्द्रीय  विद्यालय  अध्यापक  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  की  सुविधाएं
 प्राप्त  करमे  के  पात्
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 क्‍या  सिकन्दराबाद  और  हैदराबाद  में  स्थित  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  गो
 ननर्ारित  शुविधाएं  उपलब्ध  और

 ।  रध्यापकों  को

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 हि
 मानव

 संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 तथा  संस्कृति

 विभागों
 में  राज्य  मंत्री  एल०पी०

 :  से  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  कमंचारी  चिकित्सा  देखरेख  नियमों  द्वारा  अभिशासित
 होते  हैं  ।  तथापि  मद्रास  ओर  कलकत्ता  में  कुछ  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  कर्मचारी
 सी०जी०एच०एस०  सुविधाओं  का  लाभ  उठा  रहे  हैं  ।

 सी०जी०एच०एस०  सुविधा  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  लिए  केन्द्रीय
 विद्यालय  जो  भारत  सरकार  का  एक  स्वायत्त  निकाय  के  कमंचारी  केन्द्रीय  सरकार  के
 कमंचारी  नहीं  है  और  इसलिए  वे  ही  सी०जी०एच०एस०  की  सुविधा  में  शामिल  किए  ज'ने  के
 पात्र  नहीं  हैं  ।  गेर  पात्र  श्रेणियों  के  सम्बन्ध  में  के०स०स्वा०  योजना  को  शामिल  करने  के  सम्बन्ध  में
 स्वास्थ्य  और  कल्याण  मंत्रालय  की  पूर्व  सहमति  अपेक्षित  होती  है  ।

 के०स०स्वा०  योजना  की  सीमित  क्षमता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  स्वास्थ्य  और  परिवार

 कल्याण  मंत्रालय  अन्य  केन्द्रीय  विद्यालयों  का  इस  सुविधा  को  प्रदान  करने  का  इच्छुक  नहीं

 केन्द्रीय  महाविद्यालय  प्लारम्म  करने  का  प्रस्ताव

 8133.  श्री  मानिक  रेडडो  :

 श्री  ए०जे०वो०बी०  महेश्वर  राव

 क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  और  रक्षा  कामिकों  की  सुविधा  के  लिए  केन्द्रीय

 की  तरह  केन्द्रीय  महाविद्यालय  स्तर  के  आरम्भ  करने  का  विचार

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई
 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०पी०
 :  से  केन्द्रीय  सरकार  एवं  रक्षा  कार्मिक  के  लाभ  के  लिए  केन्द्रीय  विद्यालय  की

 तरह  केन्द्रीय  महाविद्यालय  स्तर  शुरू  करने  का  इस  समण्  ऐसा  कोई  अस्ताव  नहीं

 है  ।  के  चार  दशवःਂ  विकास  पर  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्रालय  और  राष्ट्रीय  शक्षणिक  योजना  एवं  प्रशासन  संस्थान  द्वारा  15  से  17
 1989  तक  नई

 दिल्ली  में  एक  सेमिनार  आयोजित  किया  गया  था  और  सम्मेलन  में  उच्च  शिक्षा  के क्षेत्र  में  एक
 सिफारिश  की  गई  थी  कि  सारे  देझ्ष  में  अध्यापकों  ओर  छात्रों  में  गतिशीलता  को  बढ़ावा  देने  के

 लिए  केन्द्रीय  विद्यालय  पद्धति  के  अनुसार  बड़
 प  ने  पर  नेहरू  महाविद्यालय  स्थापित  किये  जाने

 चाहिएं  ।
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 श्रल्युमिनियम  फोसफाइड  से  हुई  विवाक्‍्तता  से  मृत्यु  होना

 8174,  श्री  पो०आर०  कुमारमंगलस  :
 है  it ईइजजसश  कज्ाञ्ाराय  5

 डा  ०जी०  वजय  रामाराब  :

 मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  |  न

 HGR)  कक  गत  वर्षों
 के

 दोरान  राजस्थान  और  अन्य  राज्यों  में  अल्युमिनियम  फोसफाइड
 से

 हुई
 से  अुक  मोतें  हुई

 ६... म्

 दि  तो  तत्सबत्री  राज्यवार  और  वर्प-वार  ब्यौरा  क्‍या  और ब्य

 (a)  इस  संबंध  में  क्या  उपचा  रात्मक  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 :  '
 कृषि  मंत्रालय  में  कुंषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
 का  डर

 विज्ञाखापटूनम  मत्स्य  पत्तन  में  जल  शड्धिकरण  संयंत्र  को  स्थापना

 हि  :  8135,  श्री  सोडे  रसंथा  :  क्‍या  जल-मतल  परिवहन  मंत्री  विशाखापत्तनम  मत्स्य  पत्तन  के  लिये ह
 स्वच्छे  पेय  जल  की  सप्लाई  के  बारे  में  20  1989  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  6276  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  कया  आगामी  मत्त  '  मौसम  में  शुद्ध  पेय  जल  के

 अभाव  की  समस्या  को  सलभभभिं  के  लिये  विशाखापंत्ततस  मत्स्य  पक्तन  में  जल  शुद्धिकरण  संयंत्र  की

 स्थापना  का  कोई  प्रस्ताव  है  ॥
 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  नहीं  ।  फिशिंग

 बंदरगाह  में  विशाखापत्तनम  नगर  निगम  से  फिल्टर  और  ट्रीट  कए  गएं  पानी  शी  सप्लाई  की  जा

 रही  जज

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  बिकाम्न  हैदराबाद  के  कसंचारियों  को  विदेश  यात्रा

 +8  36,  म्हतिक  :  क्या  कृषि  मंजी  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 तमिछ  वर्षो  के  दराज्न  राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  हैदराबाद  के  कितने  सक्राय
 सदरय  और  अन्य  शैक्षिक  कमंचारी  सरकारी  यात्रा  पर  विदेश

 विदेश  यात्रा  के  सम्बन्ध  में  संकाय  गादस्यों  और  अन्य  शैक्षिक  कर्मचारियों  के  चयन  के
 लिये  बया  मानदंड  अपनाये  जाते  और
 धो  5

 5
 हे
 ४

 @
 |

 उन  ८  यक्तियं  ब्यौरा  क्‍या  जो  ग्रमी  तक  विदेश  में  हैं  और  उनके  वहां  रुके  रहने ः
 क्यू  कारण  हैं  ?

 कथ्नि  ग्ंग्रम्लय  सें  प्र:मोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  सताइस  ।

 और  संकाय  संदस्यों  और  भ्रन्य  शैक्षिक  ठमंचारियों  का  विदेश  दौरा  उच्च

 किंयुकिं  झाथार  पर  रोजगार  और  बैठकों  सम्मेलनों  तया  प्र  शेक्षण  कार्यत्रमों  में  प्रतिनिधित्व  के
 सम्कन्प ॑मैं  ही सकता  उंत॑  व्यर्क्तिय  कौक्नाव  समय  राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  संस्थान
 झश  अपनाए  जैले  वाले  प्रद्िक्षण  तैथा  अनु घान  में  संस्थान  की  अवश्यकताएं  और
 ही  कामिक  वी  संबंधित  शैक्षिक  विशिष्टता  तथा  निष्पादन  और  भावी  उन्नति  के  लिए  उनकी
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 संम्भाव्यता  होते  हैं  विदेशी  दौरे  की  अनुमति  उस  स्थिति  में  भी  दी  जाती  है  यदि  कामिक  ot  उच्च
 शिक्षा  के  लिए  संस्थाओं  द्वारा  प्रायोजित  किया  जाता

 इस  5  व्यक्ति  विदेश  में  इनमें  से तीन  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  कर  रहे  एक
 नियुक्ति  आधार  पर  रोजगार  हेतु  गया  है  दथा  एक  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के  लिए  गया  हुआ

 दुग्घ-उत्पादन

 8137,  श्री  पो०आर२०  कुमारमंगलम  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  अनेक  समितियों  ते  देश  में  दुग्व  उत्पादन  के  अनुमान  के  बारे  में  सन्देह  व्यक्त
 किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  क्‍या  सुधारात्मक  उपाय  किए  गए

 वया  भा-समित्ति  द्वारा  वर्ष  1984  में  की  गई  विभिन्‍न  सिफा  रेशों  वो  विद्येष  रूप  से  देश
 में  दुग्ध-उत्पादन  के  अनुमानों

 से  संबंधित  सिफारिश  को  कार्यान्वित  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इस  मामले  में  क्‍या  कार्यवाही  वरने  का
 विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  भ्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इयाम  लाल  :
 और  आपरेशन  मंबंधी  मूल्यांकन  समिति  कीं  रिपोर्ट  से  पता  चला  है  कि  सम्बद्ध
 आंकड़े  एक  व्रत  करने  के  लिए  पद्धति  और  उप्रकरण  दोनों  में  सुक्कषर  करने  की  आवद्यकता  है  ।  किए
 गए  विध्न्‍नि  उपचारी  उपाय  निम्न  प्र

 (1)  विभिन्‍न  राज्यों  को  इर  नए  राजी  किया  गया  कि  वे  दूध  सहित  प्रमुख  पशुधन
 उत्पादन  का  भनुमान  लगाने  के  लिए  नमूना  सर्वेक्षण  करें  और  अधिकांश  राज्य/संघ
 शासित  प्रदेश  प्रमुख  पशुध  -  नुमान  लगाने  के  लिए  नमूना  सर्वेक्षण  कर

 रहे  केन्द्रीय  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  चार  वर्षो  के  दौरान
 अपने  अंश  हेतु  इस  योजना  के  लिये  191  लाख  रुपये  निर्मुक्त  किए  हैं  ।

 (2)  विभिन्‍न  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आयोजित  किए  गये  ताकि  विभिन्‍न  राज्यों  में  पहलु  ओर

 परिभाषा  एक  समान  हैं

 (3)  जल्दी  से  अन्तिम  रूप  दिये  गये  राज्यवार  दुग्ध  उत्पादन  के  आंकड़ों  को  प्रकाशित
 करना  और  1986-87  तक  के  दुग्ध  उत्पादन  आंकड़े  प्रकाशित  किए  गये  हैं  ।

 और  झा  समिति  की  अ्रधिकांश  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  और
 राज्यों  को  उनकी  घूचना

 और  आवश्यक  कार्यवाही  हेतु  भेज  दी  गई  है  क्योंकि  डेरी  राज्य  का  विषय

 दुग्व  उत्पादन के  अनुमानों  से  संबंधित  सिफारिश
 वे

 स्वीयार  गया  गया  है  ।
 भारतीय  कृपि  सांख्यिकी  अनुसंघान  नई  पशु  विज्ञान  क्षेत्र  में  विषयगत
 विशे'ज्ञों  के  अलावा  केन्द्र  और  राज्यों  के  विभिन्‍न  सांख्यिकी  संगठनों  में  अपने  सदस्य  थी  श्रध्यक्षता
 में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  द्वारा  गठित  पशु-पालन  और  डेरी  संबंधी  सांख्यिकी  आंकड़ों  के

 सुधार  करने  संबंधी  अनुदेश  देने  वलली  एक  उच्च  स्तरीय  तकनीकी  समिति  आंकड़ों  के  महत्वपूर्ण
 अन्तराल  पता  लगाती  जानकारी  के  विश्लेषण  धौर  प्रयार  के  लिए  संबद्ध  सांख्यिकी  की
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 योजनाओं  वात  प्रस्ताव  करती  सांख्यिकी  की  उपयुक्त  पद्ध  तियों  का  इस्तेमाल  करती  है  और

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  परिणामों  की  नियुवित  के  लिए  समय-समय  पर  स्वीकृति  प्रदान  करती  है  ।

 आपराधिक  मामलों  के  सम्बन्ध  में  स्वीट्जरलेंड  के साथ  समभोता-जञापन

 8138.  डा०  ए०  के०  पटेल

 श्री  भद्ेब्बर  तांती

 क्या  विदेज्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  मारत  ने  आपराधिक  मामलों  के  सम्बन्ध  में  परस्पर  सहायता  प्रदान  करने  के  बारे
 में  हाल  ही  में  किये  गये  समझौता-ज्ञापन  के  अन्तगंत  स्वीट्जरलैंड  से  कोई  सहायता  नहीं  मांगी  है
 जैसा  कि  19  1989  +  स्टेट्समेनਂ  में  प्रकाशित  नई  दिल्ली  स्थित  चार्ज  एफेयस्स
 के  वक्तव्य  से  ज्ञात  होता

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  और  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 विदेश  मंत्री  पी०  बो०  नरसिह  :  मारत  सरकार  एक  याचिका  पत्र  के  रूप  में

 कार्यवाही  कर  चकी  है  जो  स्वटजरलंण्ड  के  न्याय  एवं  पुलिस  विभाग  को  सौंपा  गया  है  ।

 और  प्रइन  नहीं

 अपंग  बच्चों  के  लिए  समेकित  स्कूल

 8139,  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 प्रत्येक  राज्य  विशेषरूप  से  उड़ीसा  में  अपंग  बच्चों  के  लिए  कितने  समेकित  स्कूल

 क्‍या  और  अधिक  ऐसे  स्कूल  खोलने  की  मांग  की  गयी

 यदि  तो  क्‍या  वर्ष  1989-90  के  दौरान  देक्ष  में  अपंग  बच्चों  के  लिए  और  अधिक
 नये  समेकित  स्कूल  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  यदि  तो  राज्यवार  उनकी  संख्या  क्‍या  और

 क्‍या  उड़ीसा  सरकार  ने  इस  प्रयोजनार्थ  और  अधिक  घनराशि  रिलीज  करने  का  अनुरोध
 किया  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्‍या  कायंवाही
 की

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०  पी०
 :  प्रत्येक  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  में  विकलांग  बच्चों  की  समेकित  शिक्षा

 की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अन्तगंत  शामिल  स्कूलों  की  संख्या  दर्शान  वाला  एक  विवरण
 संलग्न  है  ।

 हां  ।

 वि०ब०स०झ्ि०  की  के  अंतर्गत  वर्ष  1989-90  के  दौरान  शामिल  किए  जाने  वाले

 नए  स्कूलों  की  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  ओर  योजना  के  लिए  वित्तीय
 संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्मर
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 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  निधियों  को  मुक्त  करने  के  उड़ीसा  राज्य  सरकार  से

 अभी  तक  कोई  भ्ननुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 विवरण

 क्रम  संख्या  राज्य|संघ  शासित  प्रदेश  का  शामिल  स्कूलों  की  संख्या
 नाम

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  46

 2.  बिहार  35

 3.  गुजरात  53

 4.  हरियाणा  9

 5,  हिमाचल  प्रदेश  5

 6.  कर्नाटक  173

 7.  केरल
 4471

 8.  मध्य  प्रदेश  17

 9.  महाराष्ट्र
 32

 10.  मिजोरम
 20

 11.  नागालेंड
 39

 12.  उड़ीसा
 20

 13.  पंजाब
 16

 14.  राजस्थान
 22

 15.  सिक्किम
 16.  उत्तर  प्रदेश  रु

 17.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समृह  30

 18.  दिल्ली
 36

 नया

 यह  तमिलनाडु  में  भी  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  शामिल  किए  गये  स्कूलों

 की  संख्या  के  सम्बन्ध  में  सही  सूचना  अभी  तक  उपलब्ध  नहीं  है  |

 बिदेज्ष  भेजो  गई  कलात्मक  अस्तुए

 8140,  श्री  सेबद  झाहलुददीन  :  क्या  मानव  संसाघन  बिकास  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 मारत  महोत्सव  के  संबंध  में  सोवियत  संघ  भेजी  गई  कलात्मक  वस्तुओं  में  से  कितनी

 कलात्मक  वस्तुएं  क्षतिग्रस्त  रूप  में  वापस
 लाई  गई
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 क्षतिग्रस्त  कलात्मक  बस्तुओं  के  संबंध  में  बीमा  कम्पनी  को  कितनी  घनसशि  का  दावा

 प्रस्तुत  किया  गया  और  बीमा  कम्पनी  द्वारा  वास्तव  में  कितनी  घनराशि  का  दावा  मंजूर  किया
 और

 दया  सरकार  का  विचार  किसी  भी  प्रयोजन  से  विदेशों  को  बहुमूल्य  कलात्मक  वस्तुएं
 भेजने  पर  प्रतिबंध  लगाने  का  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मत्रात्रय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  एल
 :  4)  भारत  महोत्सव  के  तत्वावधान  में  प्राचीन  और  समकालीन  कला  की  861

 कु  तयां  छह  अलग-अलग  प्रदशशनियों  में  सोवियत  संघ  भेजी  गई  इनमें  से  30  कलाकृतियां
 बेश  क्षतिग्रस्त  हुई

 बीमा  कम्पनी  को  7,65,480  रुपए  की  राशि  का  दावा  प्रस्तुत  किया  गया  है  ओर  बीमा
 कम्पनी  ने  अब  तक  5,38,500  रुपए  की  राज्षि  का  दावा  मंजूर  किया  है  ।

 इस  संबंध  में  दिशा-नर्देश  जारी  किए  गए  अन्य  बातों  के  यह  भी
 निदिप्ट  है  कि  ब  हमल्य  और  अत्यधिक  मभंगर  कलाकृतियां  विदेश  न  भेजी

 शिश  आहहारों  में  कोटनाशी  दवा

 8041.  डा०  जो०  विजय  रामाराव  :  क्‍या  क्षुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दया  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  सेबों  पर  भारी  मात्रा  में  कीटनाशी  दवा  का
 काव  किया  जाता

 यदि  तो  क्या  अधिक  मात्रा  में  सेव  मिश्चित  दूध  छुडान
 वाले  आहारों  सहत  शिष्लु  आहारों

 में  कीटनाशी  दवा  का  अंश  पाया  गया  है  जिससे  बच्चों  के  स्वास्थ्य  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  सकता

 इस  संबंध  में  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  क्या  निगरांनी
 रखी  गई  है  और  क्या  परीक्षण  किए  गए

 वया  देश  में  अलार  कोटनाशी  का  प्रयोग  ॥  जा  रहा  और

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्पादित/आयातित  इस  कीटनाशी  दवा  की
 मात्रा  और  मूल्य  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इ्यामलाल  :

 नहीं  ।  सेबों  पर  कीटनाशियों  का  भारी  मात्रा  भें  छिडकाव  नहीं  किया  जाता  क्योंकि  एक
 मौसम  में  कीटनाशियों  का  केवल  5-7  बार  ही  छिड़काव  किया  जाता

 सरकार  की  जानकारी  में  दूध  छुड़ाने  वाले  आहारों  सहित
 शशु  आहारों  में  संदूषण

 संबंधी  कोई  रिपोर्ट  नहीं  आयी  है  ।  न

 राज्यों/संघ
 राज्य  क्षेत्रों  के  आहार  प्राधिकरणों  को  बार-बार  सलाह  दी  गई  है

 के  वे  आहारों  में  कीटनाशियों  वी  छेबस्थिल्षिਂ  हेतु  आह्म  राकी  घम्ती  वस्तुओं  का  विश्लेषण  ब.रे  ।

 कीटनाशी  1968  कें  तहत“देश में  जलग  नामक

 इस्तेमाल  हेतु  पंजीकृत  नहीं  की  जादी  है  के

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  गा
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 12.00  भध्याह्न  हज

 श्री  सैंफुद्दीन  चौधरी  :  अस्लिल  मा रतीय  भाषा  संरक्षण  संगठन  के  पांच
 सेवक  आमरण  अनशन  पर  बंठे  और  आज  इसका  सातवां  दिन  वे  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की
 परीक्षाओं  में  सभी  मान्यता-प्राप्त  भारठीय  भाषाओं  के  लिए  अंग्रेजी  के  समान  अधिकारों  और
 विशेषाधिकारों  की  मांग  कर  हे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदण  :  यह  तो  करा  था  आपने  ।

 श्री  सलंफुहदीन  चौधरी  :  आप  पहले  ही  इन्‌  मांगों  का  समर्थन  कर  चुके

 अध्यक्ष  महोदय  :  एठः  मिनट  ।  मतलब  की  बात  है  ।  ऐसा  क्यों  करते  हैं  ।

 मैं  आप  में  से  एक  को  बोलने  की  अनुमति  दूंगा

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यही  कह  रहा  हूं  ।  मेरी  बात  सुनिए  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  उनका  जीवन  बचाने  के  लिए  आपके  हस्तक्षेप  की  आवश्यकता

 है  ।  आप  मंत्री  जी  को  कहिये  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  उनसे  अनुरोध  कर  चुका  हूं  ।

 श्री  संफुद्दीन  :  य.दे  वे  मर  गए  तो  गम्मीर  स्थिति  पैदा  हो  आप  मंत्री  जी  से

 कहिये  कि  वह  उनसे  संपर्क  करें  और  उन्हें  आइवासन  दें  कि  इस  बारे  में  कुछ  किया  जायेगा  ।

 ;  .

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  यह
 एक

 ऐसा  प्रश्न  मेरे  विचार  जिसमें  सभी  माननीय  सदस्यों  की

 दिलचस्पी  हैः
 te

 घ5ा  )
 अध्यक्ष  महोदय  :  मुर्के  कुछ  कहने  दीजिये  ।

 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  करते

 श्री  निर्मल  खत्री  :  शताब्दी  मेल  समाचार  पत्र  में  इस  सदन  के  सदस्य  जनता  पार्टी

 के  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  जो  मूल्य  और  सिद्धांत  के  आधार  पर  राजनीति  की  बात  करते

 इस  सम्बन्ध  में  मैंने  नाटिस  भी  दिया  हैः****“(ब्यबधान)***
 ***
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  एलाउ  नहीं  किया
 +०००००  '

 भरी  निर्मल  ख्ष्नो  :  तस्करों  के  सम्बन्ध  में  उजागर  किया  गया  जब  वे  1985  में  वित्त  मंत्री
 थे  “:  *-

 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृतांत  में  कुछ  मी  सम्मिलित  न  किया
 ००००

 ***(व्यवथान)****
 नग्न

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  एलाउ  नहीं  किया  है  ।  में  एलाउ  करू  तब  आप

 )****
 ***

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  मैंने  किसी  को  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कुछ  कह  रहा  था  ।  यदि  मैं  क्सी  को  बोलने  की  अनुमति  दूं  तमी  यह

 कायंवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  होगा  अन्यथा  नहीं  ।  मैं  एक-एक  करके  अनुमति  दे  सकता

 ऐसे  नहीं  ।

 श्री  निर्मल  खज्नो  :  झापने  मुझे  एलाउ  किया  तभी  मैं  बोला  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपसे  प्रतीक्षा  करने  के  लिये  अनुरोध  किया  था  ।

 श्री  निर्मल  खत्रो  :  मैं  आपके  आदेश  का  इन्तजार  करू

 अध्यक्ष  महोदय  :  विद्याथियों  की  इस  समस्‍या  का  समाधान  किया  जाना

 श्री  निर्मेल  खन्नी  :  मैंने  नहीं  सुना  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  दस  दफा  कहा  है  ।  चिल्लाकर  कहा  मेरी  आवाज  इससे  ज्यादा
 नहीं  बढ़  सकती  ।

 श्रो  निर्मल  छत्रो  :  मैं  सुन  नहीं  पाया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍यों  नहीं  सुनते  आप  ?

 +कायंवाही  वृतांत  में  शामिल  नहीं  किया
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 निम्नल  कोई  दात  नहीं  |  जद  अपय  इजए्जर  रद  है  कहूएत
 भ्रध्यक्ष  महोवय  :  मैं  यह  कह  रहा  यह  प्रश्न  इन्होंने  मी  बैरागी  जी  ने  भी  उठाया

 और  सभी  साथियों  ने  उठाया  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से कहना  चाहता  हूं
 concn  ७  ०  «  ०००००

 अध्यक्ष  महोदय  :  कहने  मैं  कहना  चाहता  हूं  ।  मैं  आपकी  बात  कह  रहा  हूं  ।

 वह  मामला  उठायेंगे  और  इस  काय॑  को  तुरन्त  किया  जाना  चाहिये  ।

 मैंने  पहले  मी  कहा  मंत्री  जी  से  कहना  चाहता

 आप  मुर्के  लिख  कर  इस  प्रकार  नहीं  ।

 see

 श्री  निर्मल  खत्री  :  अध्यक्ष  मेरे  हाथ  में  समाचार  पत्र  मैंने  इसके  लिये  नोटेस  भी
 दिया  जिसमें  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  मूल्य  और  सिद्धांत  के  आधार  पर  राजनीति  की  बात  करते

 हैं
 ४०००

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  नहीं  करते  हैं  ।  आप  बैठ  जाइये  ।  ऐसे  नहीं  ।

 eee “**
 )

 #०००००

 ओ  निर्मल  स्त्री  :  जब  वे  वित्त  मंत्री  उस  समय  तस्करों  के  खिलाफ  आदेश  होने  के

 बावजूद  भी  मौखिक  दवाब  से  मौखिक  प्रादेश  को*“*'**

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  नहीं  करते  यह  बात  गलत

 नहीं  ।  इस  प्रकार  नहीं  ।  अनुमति  नहीं  है

 श्री  प्रमल  दत्ता  :  महोदय  अमरीका से  प्राप्त  एक  अश्ांत  करने  वाली  खबर
 के  बारे  में  मैंने  सूचना  दी  सीनेट  की  एक  उपसमिति  की  सुनवाई  यह  पता  चला  है  कि

 समिति  के  चेयरमंन  ने  सेक्रेटरी  ऑफ  स्टेट  और  सेक्रेटरी  ऑफ  कामर्स  को  यह  आदेश  दिये  हैं  अथवा  उनसे

 अनुरोध  किया  है  कि  वह  सुनिश्चित  करें
 कि  कतिपय  अत्याथुनिक  उपस्कर  मारत  को  निर्यात  न  किये

 भारत  को  जलवायु  सम्बन्धी  जांच  के  लिये  इन  उपस्करों  की  आदश्यकता  परन्तु  इनका

 इस्तेमाल  अग्नि  प्रक्षेपास्त्र  को  छोड़ने  के  लिये  मी  किया  जा  सकता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सरकार  से  मालूम  करू  आप  इसे  मुझ  दे
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 श्री  अमल  दत्ता  :  अब  आम  धारणा  यह  है  कि  अमरोकी  धरकार  भारत  सरकार  पर  दबाव
 डाल  रही  है  ताकि  अग्नि  प्रक्षेपास्त्र  छोड़ा  ही  न  जाये  ओर  यह  दो  बार  असफल  हो  चुका  इस  पर
 चर्चा  होनी

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  देखूंगा  ।

 श्री  सी०  माघव  रेड्डी  :  राज्यों  से  अशांत  करने  वाली  एक  खबर  मित्री  है  कि
 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  या  कृषि  मंत्रालय  पंचायती  राज्य  विधेयक  पारित  होने  से  पूर्व  ही  पंचायतों
 को  सीधे  धनराशि  भेज  रहा  है  और  प्रधान  मंत्री  नी  आश्वासन  दे  चुके  हैं  कि  राज्य  सरकारों को
 सूचित  किये  बिना  कोई  धनराशि  नहीं  भेजी  जायेगी  ।  इस  बारे  में  चर्चा  होनी  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  चर्चा  की  अनुमति  पहले  ही  दे  चुका  हूं  । आपने  कल  भी  को
 हम  अनुमति  दे  चुके  हैं  ।

 श्री  राम  प्यारे  पनिका  :  अध्यक्ष  मैंने  परसों  देश  के  जनता  दल  का  तस्करों  के
 साथ  सांठगांठ  के  संबंध  में  नोटिस  दिया  था  :  ***

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  देख

 श्री  राम  प्यारे  पनिका  :  आज  जो  माननीय  निर्मल  खत्री  जी  ने  वह  परर्टी  और

 वह  दल  न ***  #+७०००

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  नहीं  करते  हैं  ।
 ०००००

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  अनुमति  नहीं  दी  गई  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसकी  अनुमति  नहीं  दी

 अ्रष्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कार्यवाही  वृत्तांकःपमें  सम्मिलित  न  किया

 श्री  मानकूराम  सोडी  :  अध्यक्ष  बस्तर  जिले  में  अनजान  बीमारी  से  पिछले

 10  दिनों  में  21  आदिवासियों  की  मौत  हो  चुकी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिख  कर

 उयवधान )
 *

 कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 176



 AER), एक

 अध्यक्ष  महोदय  :  किसी  की  भी  बात  को  कायंवाही  वृत्तांत  में  सः्मलित  न  किया  अंक

 पत्र  सभा  पटल पर  रखे

 ह्र्ल  जे  ०१४५७  «०
 श्री  विजय  कुमार  यादव  :  अध्यक्ष  बिहार  में  कालेजों  और  यूनिवर्सिटी  के

 कई  हजार  टीचस  80,  85  दिनों  से  इस्ट्राइक  पंर  जिंससे  वहां  की  शिक्षा  बिलकुल  ठप्प  हो  मई  है  ।

 केन्द्र  सरकार  इसमें  हस्तक्षेप  करे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 यह  वहां  की  बात  यहां  की  नहीं  ।

 #००+*+*+  )
 '**  '**

 श्रो  बसुदेव  आचार्य  :  कल  आपने  आश्वासन  दिया  था  कि  आप  स्टेट्समेन  वाले  मामले  में

 अपना  विनिर्णय  देंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  लिख  चुका  हूं  ।  मैंने  कायंवाही  शुरू  कर  दी  जो  कुछ  मैं  कर  सकता

 मैं  कर  चुका  हूं  ।

 श्री  प्रसल  दत्ता  :  कृपया  चर्चा  की
 अनुमति  दीजिये  “

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  मैं  अनुमति  दे  सकता  हूं  तो  मैं  अनुमति  दे  दूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  यह  राज्य  का  विषय  है

 श्री  राम  नगीना  मिश्र  :  अध्यक्ष  महोदय  आप  हमारी  बात  हम  नियम  के

 अनुसार  बात  करना  चाहते  हैं  ।

 गत  महीने  कीं  30  तारीख  को  हमारे  जिले  में  मरिचहवा  गांव  में  जंगल  पार्टी के  लोगों  ने
 आदमियों  को  गोली  से  भून  दिया  ।  यह  स्थान  यू०पी०  भोर  बिहार  के  बोडर  पर  रिथित

 मैने  इसके  लिए  ष्यानाकर्षण  प्रस्ताव  दिया  का  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  नहीं  चलेगा  ।

 श्री  राम  नगौना  सिक्च  :  झाज  तक  कोई  फंसला  नहीं  हुआ  यह  बड़ा  महत्वपूर्ण  सवाल  है  ।

 यह  राष्ट्रीय  धामला  प्रदेश  हाहाकार  में  मैंने  सवाल  किया  है  कि  गंडक  का  पानी

 रुका  हुआ  जिससे  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  में  हाहाकार  मचा  हुआ  उस  पर  आज  तक  कोई

 फंसला  नहीं  हुआ  है  ।  ह

 अध्यक्ष  महोदय  जो  बिननस  एडवाइजरी  कमेटी  की  रिपोर्ट  बह  आपने  एप्रूव  कर  दी

 उससे  ज्यादा  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 श्री  राम  नगोना  मिश्र
 :

 हमको  जवाव  नहीं  मिला

 +कारयंवाही  वृत्तांत में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  4  1989

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  पृछ  लीजिये  ।  बिजनेस  एडवाइजरी  कमेटी  की  रिपोर्ट  आपके  सामने
 आ  गई  श्री  वसंत  साठे  ।

 12,07  म०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 भारत  गोल्ड  माइन्स  लिमिटेड  के  वध  1987-88  के  कार्यकरण  को  समोक्षा  और  बाधिक

 प्रतिबेदन  ध्रादि

 ऊर्जा  मंत्रो  वसस्त  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  कम्पनी  1956  की  घारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित
 पन्नों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 भारत  गोल्ड  माइन्स  औरगांव  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 मारत  गोल्ड  माइन्स  ओऔरगांव  का  वर्ष  1987-88  संबंधी  वाधिक
 लेखापरीक्षक  लेखे  तथा  उन  पर  नियक  महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्नों  को  समा  पटल  रखने  पर  में  ६ए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने
 वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  गये  |  देखिए  संख्या  एल०  टो०  7825/89]

 जारतोम  कषि  अनुसंधान  परियद  का  बर्ण  1987-88  का  वाजिक  प्रतिथेदन  ओर
 वाधिक  लेखले  आदि

 क्थि  मंजालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इयाम  खाल  :  मैं
 श्री  भजन  लाल  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  समा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  मारतीय  कृषि  अनुसंघान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987-88  सम्बन्धी  वाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंघान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987-88  सम्बन्धी  वाधषिक
 लेखाभशों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा
 प्रतिवेदन  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  दञों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दक्षनि  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रियालय  में  रखे  गये  ।  देलिए  संख्या  एल०  टो०  7826/9]
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 भारत  के  नियंत्रक-महालेखा  परोक्षक  के  31  1988  को  समाप्त  हुए  वर्ण  के  प्रतिबेदन  --

 संघ  सरकार  तथा  दूर  संचार  संघ  सरकार  विनियोग  लेखे  सेवायें
 तथा  दूर  स  चार  सेवाए  )  1987-88

 कवि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विमाग  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  ४  श्री

 एडुअआर्डो  फलोरी  की  से  निम्नलिखित  पत्र  समा  एटल  पर  हूं  :--

 (1)  संविधान  के  अनुच्छेद  151  (1)  के  अन्तर्गत  मारत  के  नियंत्रक-मह  लेखाप  रीक्षक  के
 3],  1988  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  प्रतिवेदन  संघ  सरकार  तथा

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गई  ।  देलिए  संख्या  एल०  टो०  7827/89]

 (2)  वर्ष  1987-88  के  लिए  संघ  सरकार  विनियोग  लेखाओं  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गई  ।  वेखिए  संख्या  एल०  टो०  7828/89]

 (3)  वर्ष  1987-88  के  लिए  संघ  सरकार  विनियोग  लेखाओं  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखी  गई  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7829/89]

 कृषक  मारतो  कोआपरेटिव  लिसिटेड  का  वर्ष  1987-88  का  वाबिक  प्रतिवेदन  और
 उसके  कार्यकरण  को  समीक्षा  श्रादि

 कृषि  मंत्रालय  में  उर्वरक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्रार०  :  निम्न.ल  खत  पत्र  समा
 पटल  पर  रखता  हूं

 :

 (।)  कृषक  मारती  कोआपरेटिव  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987-88  संबंधी
 ब्राषिक  प्रतिवेतन  की  एक  प्र,त  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 लेखे  ।
 क्रषक  भारती  कोआपरेटिव  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण

 क्री  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (2)  उपयु  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दह्शनि  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्र॑  जी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7830/59]

 राष्ट्रीय  बोज  निगम  लिसिटेड  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  को  समीक्षा  श्लोर  बाबिक
 प्रतिवेदन  भादि

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याथ  खाल  :  मैं
 निम्नलिखित  पत्र  सभा  एटल  पर  रखता  हूं  :-

 (1)  कम्पनी  1956  की  घारा  619  क  की  उपधघारा  (1)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित
 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रं  जी  :--

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यक्रन्ण  बी
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।
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 राष्ट्रीय  बीज  निगम  नई  दिल्ली  का  वर्ष  1987-88  संबंधी  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  लथा  उन्त  पर  नियन्त्रक  महालेखावरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिरि  बत  पत्नों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलस्ब  के  कारण

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रं  जी  ।

 प्रिंचालय  में  रखे  गये  |  देखिए  संख्या  एल०  टो०  7831/89]

 12,08  स०प०

 राज्य  सभा  से  संदेश

 भहासबिव  :  मुझे  राज्य  समा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्नलिखित  संदेश  की  सूचना  सभा  को
 देनी  है  :--

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  के  उप-नियम  (6)  के
 उपबन्धों  के  अनुसरण  मुझे  विनियोग  2)  जिसे  लोक  सभा
 द्वारा  अपनी  26  की  बंठक  में  पा«त  किया  गया  था  और  राज्य  सभा  को  उसकी
 सिफारिशों  के  लिए  भेजा  गया  भा  वापस  लोटाने  ओर  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  इस
 सभा  को  इस  बिधेयक  के  सम्बन्ध  में  कोई  सिफारिशें  नहीं  करनी  हैं  ।””

 म०प०

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  प्रधान  मंत्री  कार्यालय  में  राज्य  संत्री  शोसा
 :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  ।

 यह  सम्रा  3  को  सभा  में  प्रस्तुत किए  गए  कार  मंत्रणा  श्रमिति  के

 प्रतिवेदन से  सहमत  है  ।”

 अध्यक्ष  महोद व  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  समा  3  मई  को  समा  में  प्रस्तुत  किए  गये  कार्य  मंत्रणा  समिति  के

 प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।””
 ह॒

 प्रस्ताथ  स्वोकृत  हुआ  ।
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 नियम  377  के  भ्रधीन  मामले

 कर्माटक  के  उत्त  और  दक्तिज  कनारा  घिले  के  अनेक  भागों  में  कंले  रोगਂ
 पर  काब्‌  पाने  के  खिए  तत्काल  उपाय  किये  जाने  को  आवश्यकता

 श्री  जो०  देवराय  नायक  कनटटिक  के  उत्तर  तथा  दक्षिण  कनारा  जिलों  में  बन्दर
 रोय  गम्मीर  खतरा  बन  गया  अब  तक  इससे  35  जानें  जा  चुकी  हैं  और  कई  सो  लोग
 घीन  हैं  ।

 राज्य  सरकार  लोगों  को  इस  भयंकर  बीमारी  से  नहीं  बचा  पाई  है  ।  इससे  बुरी  तरह  प्रमावित
 लोगों  थे  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  बच्चे  तथा  औरतें  हैं  ।

 मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  उस  क्षेत्र  में  हुई  का  मूल्यांकन  करने  हेतु
 एक  दल  मेजे  ।  इस  बीमारी  के  लिए  सीरप  तैयार  करने  हेतु  तत्काल  उपाय  किये  जाने  इस
 बीमारी  की  रोकथाम  के  लिए  सीरप  तथा  अन्य  दवाईयां  बनाने  हेतु  राज्य  में  एक  कारखाना  लगाया

 जाना  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इस  बीमारी  पर  तत्काल  काबू  पाये  ओर
 लोगों  की  जानें  बचाये  ।

 उड़ोसा  में  ख॒र्दा  रोड  श्वीजन  में  रेलवे  स्टेशनों  तथा  धन्य  रेलवे  स्टेक्षनों  पर
 रिक्त  पदों  को  मरे  जाने  की  आवश्यकता

 ओमतो  जयंती  पटनायक  :  बहुत  बड़ी  संख्या  में  पद  रिक्त  होने  से  छड़ीसा  में  छुर्दा
 रोड  डिवीजन  के  कई  रेलवे  स्टेशनों  और  विशेष  रूप  से  क्टक  ओर  भुवनेश्वर  रेलवे  स्टेशनों  पर  रेल
 आरक्षण  ओर  अन्य  कार्यों  पर  प्रतिकल  प्रमाव  पड़ा  यह  की  बात  है  कि  इस  तथ्य  के  बावजूद
 कि  ये  पद  पिछले  चार  वर्षों  रो  रिक्त  पड़े  इन्हें  मरने  के  लिए  कोई  प्रयास  नहीं  किए  जा  रहे  हैं  ।
 रिक्त  पदों  में  कमशियल  क्लकों  ओर  स्टेशन  बुकिंग  कक्‍्लर्कों  के  पद  शामिल  कुछ  वर्ष  पहले  रेलवे
 सेवा  आयोग  ने  परीक्षा  लेने  के  बाद  उम्मीदवारों  की  एक  सूची  तंयार  की  थी  और  इसमें  से
 वारों  की  भर्ती  किए  जाने  के  लिए  यह  सूची  गार्डन  कलकत्ता  स्थित  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  के

 मुख्यालय  में  भेजा  था  ।  विश्वस्त  सूत्रों  से पता  चला  है  कि  इनमें  से  90  प्रतिशत  उम्मीदवार  उड़ीसा
 के  तब  से  उस  सूची  पर  मुख्यालय  के  का्िक  विभाग  में  घूल  पड़  रही  खुर्दा  रोड  डिवीजन
 के  अधिकारियों  में  स्टाफ  को  अत्यन्त  कमी  और  उसके  परिणामस्वरूप  होने  वाली  परेक्षानी  के  बारे
 में  कई  बार  दक्षिण  पूर्व  कलकत्ता  का  ध्यान  इस  भ्लोर  दिलाया  है  ।

 12.12.  म०  प०

 महोदय  पोठासोन

 इसे  महू  नजर  रखते  हुए  मैं  यह  मांग  करता  हू  कि  उड़ीसा  के  विभिन्‍न  स्टेशनों  पर  पड़े  रिक्त
 पदों  को  अविलम्ब  मरा  जाए  और  जिन  उम्मीदवारों  के  नाम  पेनल  पर  हैं  उनकी  नियुक्ति  के  लिए
 तत्काल  आदेश  दिए  जाएं

 सरसों  के  लिए  लाभप्रद  मूल्य  निर्धारित  किए  जाने  की  आवश्यकता

 ओऔ  बोरक्ल  :  उपाध्यक्ष  गत  वर्ष  सरसों  का  भाव  1100  रुपये  प्रति

 क्विटल  था  जो  अब  घटकर  500  रुपए  प्रति  क्विटल  तक  रह  गया  किसान  ने  अच्छा  बीज  महंगी

 ।
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 है|

 |

 हि

 सफरे  व  महंगी  श्वाद  लगाकर  अथक  परिश्रम  से  सरसों  फसल  पैदा  परन्तु  उसे  अपनी  लागत

 एवं  पर  श्रम  का  कोई  फल  नहीं  मिल  रहा  इसी  प्रकार  तारामीरा  व  तौरिये  व  चनों  के  भाव  भी

 गिरते  जा  रहे  हैं  ।  बाजार  में  सरसों  को
 फसल  आ  चुकी  यदि  सरकार  ने  इस  ओर  कोई  ध्यान

 हीं  दिया  तो  किसानों  की  अथिक  स्थिति  पर  गहरा  प्रहार  होगा  ।

 मेरा  केन्द्रीय  सरकार  के  क्रृषि  मंत्री  जी  से  आग्रहपूर्वक  निवेदन  है  कि  सरसों  के  भाव  कम
 से  कम  1000  रुपये  प्रति  विवटल  निर्धारित  किए  जबकि  बाजार  में  वह  आज  लागत  से  कम

 मूल्य  पर  बिक  रही  है  ।  .
 भंजनगर  में  एक  द्रदक्षन  केन्द्र  खोले  जाने  को  आवश्यकता

 झो  सोमनाथ  रथ  :  सरकार  के  निर्णय  के  अनुसार  उड़ीसा  में  एक  दूरदर्शन
 केंद्र  की  स्थापना  की  जानी  थी  ।  दूरदशशन  इंजीनियरों  के  सुभाव  और  निर्णय  के

 अनुसार  टी०  बी०
 केन्द्र  खोलने  के  लिए  स्थानीय  बी०  एड०७०  कालेज  के  भवन  में  फेर  बदल  किए  गए  थे  ।  कुछ
 जिन्हें  स्थापित  ऋरने  करो  अनुमति  मंजनगर  केन्द्र  से  काफी  समय  बाद  दी  स्थापित  किए  जा  चुके

 मंजनगर  में  द्वरदशंन  केन्द्र  स्था'पत  करने  के  लिए  प्राप्त  किए  गए  उपकरण  कहीं  और  लगा

 द्विए  गए  हहैं  ।

 मंजनगर  ओर  इसके  आसपास  के  इलाकों  के  लोगों  को  काफी  समय  पहले  मजनगर  में  दूरदर्शन
 केन्द्र  की  स्थापना  के  निर्णय  से  बहुत  आशाएं  बंधी  थी  ।  उस  क्षेत्र  की  जनता  की  आश्ञाओं  को  तोड़ने
 का  कोई  कारण  नहीं  है  ।

 हमेशा  को  तरह  इस  बार  भी  मानशून  जन  के  दूसरे  सप्ताह  में  आएगा  |  अतः  यह  जरूरी  है
 कि  मंजनगर  में  बिना  विलम्ब  किए  एक  दूरदशंन  केन्द्र  स्थापित  किया  जाए  ।

 हि  मंजनगर  उड़ीसा  राज्य  के  चमसर  सब-डिवीजन  का  केन्द्र  इसलिए  मंजनगर  में  दूरदर्शन
 केन्द्र  स्थापित  किए  जाने  पर  जोर  देने  को  जरूरत  नहीं  है  ।

 मेरा  अनुरोध  हैं  कि  मंजनगर  में  एक  दूरदर्शन  केन्द्र  खोलने  की  तारीख  तुरन्त  बताई

 बिहार  के  मिथिला  क्षेत्र  के  दरभंगा  ओर  सोतामढ़ो  में  सीता  क  जोवन
 पर  और  घ्वनिਂ  कार्यक्रम  झरू  किए  जाने  को  आवश्यकता

 डा०  गौरोशंकर  राजहुंस  :  उत्तरी  बहार  में  मिथिला  सीता  का  जन्मस्थल  है  ।

 भारतीय  इतिहास  में  सीता  को  विशेष  स्थान  प्राप्त  ऐसे  बलिदान  की  कहानी  विश्व  में  कहीं  और

 देखने  को  नहीं  मिलती  ।

 आज  के  युवक  को  सीता  के  पूरे  जीवन  १  जानकारी  नहीं  है  *

 भारत  ओर  विदेशों  से  प्रति  दप  हजारों  दीथ्थ  यात्री  मिथला  जाते  मेरा  अनुरोध  है  कि

 जनता  को  सीता  के  जीवन  की  जानकारी  डने  के  लिए  मिथिला  में  तीन  दरभंगा

 झौर  सीतामढ़ी  में  ऐसा  ध्वनि  और  प्रव'८  कार्यक्रम  छुरू  किया  जेसा  कि  लाल  .  किला  और

 नेहरू  संग्रहालय  में  दिखाया  जाता
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 मेरा  अ्रनुरोध  है  कि  केन्द्र  सरकार  को  इसकी  पहल  करनी  चाहिए  तथा  मिथिला  में  ऐसे  शो
 का  आयोजन  किया  जाना

 सूखे  से  श्री  तरह  प्रमावित  दक्षिण-पूर्व  राजस्थान  के  जिलों  में  क्ेय-जअल  उपलब्ध
 कराए  जाने  हेतु  तुरन्त  कदम  उठाए  जाने  को  आवश्यकता

 श्रो०  निर्मला  कुमारी  शकताबत  :  मान्यव  राजस्थान  में  इस  समय  भयंकर  पीने
 के  पानी  की  समस्या  पंदा  हो  गई  तालाब  तथा  कुए  सब  सूख  गए

 दक्षिणी  पूर्वी  राजस्थान  जहां  चित्तौड़गढ़  तथा  मीलवाड़ा  जिले  आते  लोग  बहुत
 अधिक  परेशान  हैं  ।  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  चित्तोड़गढ़  की  स्थिति  बहुत  अधिक  गम्मीर  है  ।

 हैण्डपम्प  तक  सूख  गए  मई  जून  का  महीना  निकालना  बहुत  कठिन  यदि  तत्काल  पीने  के

 पानी  की  व्यवस्था  के  लिए  हैण्ड  पंप  तथा  ट्यूबबल  गहरे  कराए  गए  तो  कई  पशु  और  मानव
 मर  जायेंगे  ।  कृपया  मारत  सरकार  शीघ्र  हाई  प्रेशर  रिंग  की  व्यवस्था  कराये  ओर  विशेषकर

 चित्तौड़गढ़  क्षेत्र  में  हाई  प्रेशर  रिंग  भेजकर  पानी  की  व्यवस्था  कराई  जाये  ।
 ॥॒

 तमिलनाडु  के  सलेम  जिले  में  मेस्तर  में  एस०टो  ०डो०  सुविधा  उपल्य  कराए
 जाने  को  आवश्यकता

 ]
 झो  के०  आर०  नटराजन  :  मैं  तमिलनाडु  के  सेलम  जिले  .  में  मेत्तूर  में

 अपर्याप्त  टेलीफोन  सुविधा  से  सम्बन्धित  एक  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  का  मामला  उठामा  चाहता

 मेत्तर  को  देश  के  अन्य  मागों  से  जोड़ने  के  लिए  वहां  एस०टी०डी०  सुविधर  उपलब्ध  नहीं
 कराई  गई  है  ।  ट्रंक  काल  जल्दी  ओर  समय  पर  नहीं

 मेत्तूर  एक  बड़ा  ओऔद्योगिक  शहर  जहाँ  ऐसे  कई  उद्योग  जहां  जनता  के  उपयोग  में  आने

 वाली  वस्तुओं  का  निर्माण  होता  है  तथा  वहां  एक  तापीय  विद्युत  केन्द्र  मी  इसके  पास  गी  एक
 बड़ा  बांघ  मी  लोगों  को  अपने  रोजमर्रा  के  व्यापार  आदि  और  अन्य  कार्यों  के  लिए  मेत्तर  से

 अन्य  स्थानों  के  लिए  संपर्क  स्थापित  करना  होता  साथ  ही  देक्न  के  अन्य  क्षेत्रों  के  लोगों  को  भी

 अक्सर  इस  नगर  की  जनता  से  संपर्क  स्थापित  करना  पड़ता  आम  जनता  तथा  व्यापारी  वर्ग

 काफी  समय  से  वहां  एस०टी०डी०  -  सुविधा  की  आवश्यकता  महसूस  कर  रहा  है  ताकि  यहां  से

 देश  के  अन्य  भागों  से  ग्रासानी  से  सम्पर्क  स्थापित  किया  जा  सके  ।

 संचार  मंत्री  जी  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  मेत्त्र  के  लिए  एस०्टी०डी०  सुविधा  शीघ्र

 उपलब्ध  कराने  पर  विचार

 पश्चिम  बंगाल  के  लिए  चावल  और  गेहूं  के मासिक  आवंटन  में  बद्धि  किए  जाने
 ;

 को  आवश्यकता

 श्रीमती  गौता  सुखर्जो  :  जून  1988  से  केन्द्र  सरकार  का  प्रश्चिम  बंगाल  को  चावल

 और  गेहूं  दोनों  का  महीने  का  कोटा  कम  होकर  90,000  मीट्रिक  टन  रह  गया  फरवरी

 1989  से  चावल  का  एक  महीने  का  कोटा  16,000  मीट्रिक  टन  तक  कम  करके  केवल  64,000
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 मीट्रिक  टन  कर  दिया  इस  तरह  करीब  1  वर्ष  की  अवधि  में  चावल  के  मासिक  कोटे  में  50

 तिशत  कटोती  की  थई  ।  भटिया  किस्म  के  खाद्यान्नों  तथा  पहले
 ही  से  कम  किए  गए  कोटे  की

 अपर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई  से  स्थिति  ओर  खराब  हो  गई  है  ।  उदाहरण  के  लिये  पिछले  तीन  महीनों
 में  क्रमशः  केवल  49,000  मीट्रिक  14,000  मीट्रिक  टन  और  47,000  मीट्रिक  टन  गेहूं  सप्लाई
 किया  गया  और  अप्रैल  माह  में  14  तारीख  तक  केवल  6000  मीट्रिक  टन  गेहूं  दिया  गया  है  ।  इससे
 परचम  बंगाल  में  समूची  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  बिखर  जाने  का  खतरा  है  जिसमें  तुरंत  सुधार
 किए  जाने  को  जरूरत  है  ।

 चावल  के  बिक्री  मूल्य  में  5-10-82  से  25-1-89  की  अवधि  तक  सात  बार  वृद्धि  की  आम
 चावल  की  कीमत  प्रति  क्विटल  188  रुपए  से  बढ़ाकर  244  बढ़िया  चावल  की  कीमत  200

 रुपए  से  बढ़ाकर  304  रुपए  और  बहुत  बढ़िया  चावल  की  कीमत  250  रुपए  से  बढ़ाकर  325  रुपए
 कर  दी  यहां  तक  कि  आई०टी०डी०पी  क्षेत्रों  में  बावल  की  कीमत  घटिया  चावल  (34
 बढ़िया  (71  और  अधिक  बढ़िया  (77  प्रति  क्विटल  बढ़ा  दी  गेहूं  के  बिक्री  मूल्य
 में  मी  यही  स्थिति  है  ।

 बंजबंज  स्थित  मारतीय  खाद्य  निगम  का  औरिएंट  जूट  मिल  का  गोदाम  बंद  पड़ा  है  और  उसमें
 काफी  मंडार  जमा  पड़ा  है  ।  इसे  खोलने  के  लिए  कोई  उपाय  नहीं  क्या  जा  रहा  केद्र  सरकार
 को  इसे  खोलने  के  लिए  तुरन्त  हस्तक्षेप  करना  चाहिए  ।

 मैं  खाद्व  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  पश्चिम  बंगाल  के  लिए
 चावल  और  गेहूं  के  मासिक  आवटन  में  तुरन्त  बद्धि  कर  और  इस  बात  की  गारन्‍्टी  दें  कि  वहां  पर्याप्त

 :  झात्रा  में  सप्लाई  की  जाए  तथा  वहां  घटिया  गेहूं  न  भेजा  मैं  यह  मी  अनुरोध  करता  हूं  कि

 समचे  देश  में  इनके  बिक्री  मूल्यों  को  कम  किया

 टेगोर  की  कृतियों  का  प्रतिलिप्यधिकार  50  वर्ण  से  बढ़ाकर  100  वर्ण  किए  जाने
 को  श्ावयद्यकता

 भरी  अमर  राय  प्रशान  :  ग्रुरुदेव  रवीन्द्र  नाथ  टंगोर  की  कृतियों  का
 घिकार  1991  में  समाप्त  हो  रहा  है  जबकि  इस  लेखक  की  मृत्यु  हुये  50  वर्ष  हो  टंगोर  की

 कृतियों  को  न  केवल  देश-विदेेक्ष  में  पढ़ा  ही  जाता  है  अ.पतु  प्राइमरी  से  अनुसंघान  स्तर  तक  सभी
 श्रेणियों  के  छात्रों  को  पढ़ाया  भी  जाता  तथाकथित  प्रतिलिप्यधिकार  समाप्त  होने  पर  वे  बेईमान

 जो  पंसा  कमाने  में  लगे  हुए  टंगोर  को  क्ृतियों  का  अप्रमाणित  और  घटिया  प्रकाशन

 रवीन्द्र  संगीत  और  उसकी  घुन  दोनों  का  विशेष  स्थान  है  भौर  इसकी  धुन  स्वयं  रवीन्द्रनाथ
 टैगोर  ने  तैयार  की  टंगोर  के  लेखक  की  पवित्रता  को  बनाए  रखने  का  एक  ही  उपाय  है  कि
 उनके  प्रतिलिप्यधिकार  की  अवधि  जाए  ।  बिश्व  के  कई  जिनमें  से  अनेक  ने  बन  सम्मेलन
 में  अपने  हस्ताक्षर  किए  ने  कापी  अबधि  50  वर्ष  से  बढ़ाकर  100  वर्ष  कर  दी  सभी
 लेखकों  की  क्ृतियों  के  मामले  में  समान  व्यवहार  का  सिद्धान्त  आढ़े  नहीं  आना  चाहिए  क्योंकि  टंगोर
 जी  की  कृतियां  सबसे  अलग  और  विष्रष  हैं  ।
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 उनकी  कृतियों  के  प्रति  विशेष  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  क्‍योंकि  इसके  प्रतिलिप्यघिकार  सके  न

 क्रेवल  कुछ  लोगों  को  अपितु  विश्व  भारतों  जो  एक  केन्द्रीय  विख्वाकिदलश है  हटेल््रा

 पहुंचेगा  ।

 इस  संबंध  में  यूनेस्को  का  कार्यफारो  दल  दो  तरह  के  उपायो  के  बारे  में  स्वंसम्मत  जिनसे

 बौद्धिक  कृतियों  की  जनता  के  हितों  को  सुरक्षा  और  इनके  गलत  उ  को  सुनिश्चित  किये
 जाने  को  संमावना  है  ।

 मैं  इस  संत्रंघ  में  प्रधान  जो  विश्व  भारती  के  चांसलर  हैं  तथा  मानव  संसाधन

 विकास  मंत्री  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करता  हूं  कि  वह  इस  संबंध  में  आवश्यक  कार्यवाही  करें
 ताकि  टैगोर  की  कृतियों  का  प्रतिलिप्यधिकार  50  वर्ष  से  बढ़ाकर  100  वर्ष  कर  दिया  जाए  ।

 राजस्थान  में  बालोतरा  और  जोधपुर  जिलों  के  उन  किसानों  जिनको
 फसलों  को  कारखानों  से  छोड़े  गये  दूषित  पानी  से  नुकसान  पहुंचा  मुआवजा  दिये  जाने

 की  आवश्यकता

 श्री  शंकर  लाल  :  उपाध्यक्ष  राजस्थान  में  जोधपुर  की

 छपाई  की  फैविद्रयों  के  दूषित  पानी  से  किसानों  की  हजारों  बीघा  भूमि  व  सिंचाई  के  कुए  नष्ट  होने
 की  जानवारों  होते  हुए  भी  सरकार  द्वारा  उन  किसानों  को  मुआवजा  दिलाने  की  कोई  वयंवाही
 प्रारम्भ  तक  नहीं  की  गई  जबकि  पाली  कलक्टर  के  समक्ष  14  नवम्बर  1988  नेहरू  जयन्ती  के  दिन
 प्रभावित  किसानों  ने  आवेदन  भी  प्रस्तुत  किए  थे  ।  मारत  सरकार  द्वारा  ऐसे  किसानों  को  मुआवजा
 दिलाने  व  जो  फंक्ट्रियों  के  मालिक  ट्रीटमेंट  प्लान्ट  लगाने  को  उत्सुक  हैं  अथवा  प्र  क्षण  मिटाने  के

 उपाए  किये  उन्हें  तो  तकनीकी  सहयोग  देना  लेकिन  जो  उद्योगपति  ट्रीटमेंट  प्लान्ट  लगाने

 हेतु  व  समस्या  के  समावान  हेतु  भ्रभी  तक  उदासीन  उनके  विरुद्ध  कानून  के  तहत  कार्यवाही  करने
 व  जिनके  लिये  प्रदूषण  बोर्ड  की  रिपोर्ट  यह  आ  चुकी  है  कि  अमुक  फंक्ट्री  से  अब  प्रदूषण  बंद  हो  गया

 उसको  चालू  रखने  का  भी  न्याय  संगत  निर्णय  लेना  जिन  फंक्ट्रियों  से  प्रदूषण  चालू
 उसको  मिटाने  हेतु  व  किसानों  को  राहत  पहुंचाने  हेतु  तत्काल  कार्यवाही  की  जानी  अनिवायं

 12.24  म०  प०

 लियम  193  के  भ्रधोन  चर्चा

 देक्ष  के  बिभिम्न  मानों  में  सास्प्रशायिक  रिथति

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  साम्प्रदायिक  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा
 जिसे  श्री  बलवन्त  सिंह  रामूवालिया  ने  24  1989  को  उठाया  था  ।  श्री  चरनजीत  सिंह

 वालिया  ।

 श्री  चरनजोत  सिह  बालिया  :  उपाध्यक्ष  हम  देश  के  सामने  एक  गम्भीर

 समस्या  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  हैं  क्योंकि  हम  समी  लोग  इससे  चिन्तित
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 च्रनजीत  सिंह

 सए्प्रदयिक  चाहे  वे
 बिहार  शरीफ  में  हों  अथवा  हजारी  बीदर  अथवा

 अलीगढ़  सम्पूर्ण  देश  को  अस्थिर  बना  रहे  हम  उन  स्थानों  की
 गिनती  भी  नहीं कर  सकते  जहां

 विगत  में  साग्प्रदायिक  दंगे  हुए  हैं  ।

 मेरे  श्री  रघनन्दन  लाल  भाटिया  ने  कुछ  समय  पहले  कहा  है  कि  अंग्रेजों  ने  फूट  डालो
 और  शासन  करो  की  नीति  अपनाई  और  हमने  यह  सोचा  कि  स्वतन्त्रता  के  बाद  फूट  डालो  शासन

 कक करो  की  यह  चाहे  यह  धर्म  क ेआधार  पर  हो  अथवा  जाति  के  आधार  समाप्त  हो
 जायेगी  तु  म्॒भे  यह  उल्लेख  करते  हुए  दुख  है  कि  स्वतन्त्रता  के  चार  दशकों  के  बाद  भी  हम
 साम्प्रदायिक  दंगों  की  इस  बुगाई  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  साम्प्रदायिक  फूट  दिन  प्रतिदिन  बढ़
 रही  है  |  साम्प्रदायिक  दंगे  बढ़  रहे  अतः  मैं  यह  अवश्य  कहुंंगा  कि  सत्तापक्षा  के  मेरे  मानतीय

 तय
 सहयोगियों  और  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  दायित्व  अपने  ऊपर  लेना  चाहिए  क्‍योंकि  मैं  समझता  हूं  कि
 उन्हें  यह  फूट  डालो  और  शासन  करो  की  नीति  अंग्रेजों  से  विरासत  में  मिली  है  श्रौर  वे  इसका
 पालन  सफलत्!पूवंक  और  इमानदारी  से  कर  रहे  हैं

 साम्प्रदायिक  दंगों  में  बहत  से  लोगों  की  जाने  गई  हैं  ।  इससे  संकडों  करोड़  रुपये  की  सम्पत्ति
 नष्ट  हुई  ५रनतु  ऐसा  नहीं  लगता  कि  इस  साम्प्रदायिक  फट  और  दंगों  की  समाप्त  हो

 छ  बातों  का  अनुपालन  करते  हैं  जब  के  प्रचार  कुछ  अन्य  बातों  का  करते  मारत  में  राज

 घमंनिरपेक्ष  विशेषता  के  बारे  में  कोई  दो  राय  नहीं  हो  सकती  ।  परन्तु  मुझे  यह  कहना
 पड़ेगा  कि  साम्प्रदायिक  सोहादਂ  बनाए  रखने  का  दायित्व  बहसंख्यक  समुदाय  का  ही  हमारे
 बहुत  से  मित्रों--विशेषरूप  से  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  भी  यह  उल्लेख  किया  है  कि  पंजाब
 कोई  साम्प्रदायिक  फूट  अथवा  दंगा  नहीं  हुआ  है  |  मुझे  इस  बात  पर  गव॑  हम  इस  बात  पर  गरं
 से  अपना  सिर  उठा  सवते  हैं  कि  पंजाब  में  जटिल  और  कठिन  स्थिति  के  बावजूद  भी  वहां  बहुमत
 समुदाय  ने  साम्प्रदायिक  सदमाव  को  बनाए  रखा  है  और  पंजाब  में  साम्प्रदायिक  दंगों  को  दर  रखा
 है  ।

 सम्पूर्ण  देश  के  बहुसंख्यक  समुदाय  के  अपने  माइयों  से  यह  अनु रोध  करता  हूं  कि  उन्‍हें  सखों
 से  यह  सीखना  चाहिए  कि  बहुसंख्यक  समुदाय  कंसे  साम्प्रदायिक  सदमाव  के  लिए  कार्य  कर  सकता

 हमने  इस  बारे  में  रास्ता  दिखाया  हमें  यह  खुशी  है  कि  हमने  जो  कुछ  देखा  उसकी
 प्रतिक्रिया  को  नहीं  हमने  1984  के  साम्प्रदायिक  दंगों  की  घटना  पर  भ्रपनी  प्रतिक्रिया
 को  उत्तेजित  नहीं  किया  ।  एक  ओर  सिसत्तों  ने  सब  कुछ  सहन  दूसरी  ओर  उनका  कसूर
 क्या  था  ?  उनका  कसूर  यही  था  कि  वे  सिख  थे  ।  बीदर  में  उन्हें  क्या  मिला  ?

 जम्मू  में  उन्हें  क्या
 मिला  ?  ने  कोई  गलत  काय  नहीं  किया  था  ।  उन्हें  सिख  होने  के  कारण  भारी  न॒कसान  उठाना
 पड़ा  ।

 उन  सिखतों  को  कष्ट  उठाने  पड़े  जिन्होंने  इस  देश  के  लिए  सब  कुछ  किया  जो  बहादरी  से  लड़
 ओर  उन्होंने  भारत  को  स्वतन्त्र  बनाने  के  लए  अपना  जीवन  न्यौछावर  कर  भारत  वी
 स्वतन्त्रता  के  बाद  होने  वाली  तीनों  लड़ाइयों  चाहे  वह  चीनी  आक्रमण  हो  श्रथवा  वर्ष  1965
 और  1971  में  पाकिस्तान  की  लड़ाई  उन्होंने  अपने  जीवन  का  बलिदान  किया  ।  उन्होंने  इस  देश की
 स्वतन्त्रता  के  लिए  अपने  प्राण  न्‍्यौछा4र  कर  दिये  ।  परन्तु  हमें  इसके  बदले  में  क्या  मिला  ?  हमने
 अंग्रेजों  द्वारा  दिए  गए  लालच  को  ठुकरा  बे  हमें  एक  अलग  सिख  एक  अलग  देश  देने  के  लिए
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 तैयार  थे  परन्तु  हमने  अपने  माग्य  क  साथ  जोड़ा  ।  परन्तु  हमें  उसके  बदले  में  क्या  मिला  ?

 हमें  शक  की  निगाह  से  देखा  जाता  है  ओोर  हमें  देश  टोही  कहा  गत
 य्र्र्  he  va  श्रे

 अपने  आपको  असुरक्षित  अनुमव  करते  हैं  ।  अपने  माग्य  को  मारत  के  साथ  जोड़ने  और  देश  की
 स्वतन्त्रता  के  लिए  अपना  जीवन  न्यौछावर  करने  के  बदले  में  हमें  यह  परिणाम  प्रेस  और

 मी  डया  द्वारा  ऐसा  किया  जा  रहा  हमें  अलगाववादी  और  प्रूथकतावादी  क्हा  जाता

 कुछ  दिन  पहले  हमारे  प्रधानमंत्री  ने  शिमला  में  वहा  था  कि  प्रेंस  में  छपे  अनुसार  आनन्दपुर
 साहिब  प्रस्ताव  मुस्लिम  लीग  के  प्रस्ताव  जैसा  ही  यह  सिखों  के  प्रति  अन्याय  उन्होने  वर्ष

 1981  में  इस  प्रस्ताव  के  आधार  पर  ही  चुनाव  लड़ा  उन्होंने  इश्ष  देश  के  कोने-कोने  में  यह
 किया  था  कि  आनन्दपुर  साहिब  प्रस्ताव  एक  पृथकतावादी  दस्तावेज  है  जिससे  देश  का  विघटन  हो
 जायेगा  ।  परन्तु  चुनाव  जीतने  पर  उन्होंने  लॉगोंवाल  के  साथ  एक  समभोता  विया  और  उन्होंने
 स्वयं  सरकारिया  आयोग  को  यह  आनन्दपुर  साहिब  प्रस्ताव  सौंपा  यदि  यह  एव

 स्‍्तावेज  था  तो  फिर  इसे  सरकारिया  आयोग  को  सौपने  की  क्या  आवश्यकता  थो
 ?

 मैं  कहता  हूं
 क  आनन्दपुर  साहिब  प्रस्ताव  इस  देश  को  विखंडित  करने  वाला  दस्तावेज  नहीं  यह  दस्तावेज

 भारत  से  विच्छेद  करने  वाला  दस्तावेज  नहीं  इसमें  राज्यों  के  लिए  अधिक  अ  घकारों  की  मांग
 को  गई  है  ।  हम  मारत  को  मजबूत  बनाना  चाहते  हैं  परन्तु  हम  राज्यों  की  कीमत  पर  ऐसा  नहीं
 चाहते  ।  हम  चाहते  हैं  कि  राज्य  भी  समान  रूप  से  मजबूत  बनें  ।  अतः  यह  प्रस्ताव  राज्यों  को  अधिक
 शॉक्तयाँ  देने  के  बारे  में  अतः  यह  प्रस्ताव  देश  के  संघीय  ढांचे  को  सही  और  व्यवहायं  रूप  देने  के
 लिए  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  हमें  संकीर्ण  राजन  तिक  और  साम्प्रदायिकतावादी  हितों  को  घ्यान
 में  रखते  हुए  नीति  और  राजनीति  का  अनुपालन  नहीं  करना  और  सम्पूर्ण  देश  के  बहुसंख्यकर
 सम॒दाय  का  नंतिक  दायित्व  और  केन्द्रीय  सरकार  का  सर्वघानिक  उत्तरदायित्व  यही  है  कि  उन्हें
 अल्पसंख्यकों  का  विश्वास  प्राप्त  करना  उन्हें  भारत  में  अल्पसंख्यकों  के  हितों  की  सुरक्षा
 करनी  चाहिए  ।  उन्हें  देश  के  संविधान  और  नियमों  और  विनियमों  में  उल्लिखित  अधिकारों  की  रक्षा

 क्र  रनी  चाहिए  और  कुछ  लोगों  के  मन  में  यह  भावना  नहीं  आनी  चाहिए  कि  उनसे  अलग  व्यवहार
 बक्षिया  जा  रहा  है  अथवा  अल्पसंख्यक  और  बहुसंख्यक  सभुदायों  के  लिए  नियम  अलग-अलग  वर्ष
 1984  में  केवल  एक  स्थान  पर  ही  अपितु  बहुत  से  शहरों  कस्बों  देहात  और  यहां

 तक  कि  हमारी  केन्द्रीय  सरकार  के  अत्यन्त  निकट  राजघानी  में  भी  हजारों  सिखों  की  हत्या  कर  दी
 गई  ।  क्‍या  सरकार  इन  हत्याओं  को  रोक  नहीं  सकती  थी  ?  इन  हत्याओं  को  रोकना  सरकार  का
 उत्तरदाथित्व  था  ।

 कुछ  लोगों  ने  ऐसी  मांग  वी  है  और  मैं  मी  यह  मांग  करता  हूं  कि  साम्प्रदायिक  दंगों  को  रोकने
 के  उनको  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  जिला  प्रशासन  के  उस  विशेष  जिले  जहां
 ऐसे  दमे  होते  के  पुललस  अघीक्ष  क  अथवा  जिला  मजीस्ट्रेट  को  उत्तरदायी  ठहराया  जाना  चाहिए
 और  उन्हें  तुरन्त  निलम्बित  कर  दिया  जाना  उनके  विरुद्ध  कड़ी  काय्यंवाही  की  जानो  चाहिए
 और  उन्हें  उचित  सजा  दी  जानी  चाहिए  ।  उन्हें  इन  दंगों  के  लिए  व्यक्तिगत  रूप  से  उत्तरदायी  ठहराया
 जाना  चाहिए  ॥  उन्हें  एक  सबक  सिखाया  जाना  यह  दर्शाया  जाना  चाहिए  कि  सरकार  की

 ऐसी  इच्छा  है  कि  वह  दंगों  को  रोकना  भ्रौर  समाप्त  करना  चाहती  है  !  यदि  आप  दंगों  के  लिए
 दायी  व्यक्तियों  अथवा  किसी  विशेष  स्थान  के  प्रशासनिक  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही
 करते  हैं  तो यह  एक  निवारक  कायंवाही  हो
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 चरनजीत  सिंह

 मैं  यह  सुझाव  दूंगा  कि  हम  राजनीतिज्ञों  और  सावंजनिक  व्यक्तियों  की  भी  साम्प्रदायिक

 दुर्मावना  को  कम  करने  के  लिए  कुछ  जिम्मेदारी  है  ।  मैं  यह  सुझाव  दूंगा  और  अपने  सहयोगियों  चाहे
 वे  विधान  मंडल  में  लोगों  का  प्रतिनिधित्व  करते  हों  अथवा  संसद  में  लोगों  का  प्रतिनिधित्व  करते  हों
 से  यह  अनुरोध  करू  गा  कि  यदि  उनके  चुनाव  क्षेत्र  में  कोई  साम्प्रदायिक  दंगा  होता  है  तो  उन्हें मी  आगे
 आकर  त्याग  पत्र  दे  देना  चाहिए  क्योंकि  यह  समझा  जाता  है  कि  वे  लोग  अपने  विशेष  क्षेत्  अथवा

 चुनाव  क्षेत्र  में  साम्प्रदायिक  तनाव  दूर  करने  के  लिए  उत्तरदायी  हैं  ।

 हमें  इस  बात  का  गर्व  है  कि  पंजाब  में  साम्प्रदायिक  दंगे  नहीं  होते  हैं  ।  ये  दंगे
 उत्तर  राजस्थान  और  महाराष्ट्र  में  होते  हैं  परन्तु  देश  के  अन्य  भागों  में  चाहे  जो  भी  स्थिति  हो
 पंजाब  में  साम्प्रदायिक  दंगे  नहीं  पंजाब  के  उदाहरण  से  यह  शिक्षा  लेनी  चाहिए  कि  घार्मिक

 सहनशीलता  कंसे  सिखाई  जा  सकती  है  और  त्रहुमत  वाला  दल  अथवा  बहुसंख्यक  समुदाय  को  कंसे
 व्यवहार  करना

 हमारे  प्रधान  मंत्री  बार-बार  यह  कहते  हैं  कि  राजनीति  और  घर  साथ-साथ  नहीं  चल
 सकते  ।  उन्हें  पथक  रखा  जाना  चाहिए  ।  महात्मा  गाँधी  ने  इसका  कभी  समर्थन  रहीं  किया  कि  धर्म
 और  राजनीति  को  अलग-अलग  रखा  जाना  महात्मा  गाँधी  बुनियादी  रूप  से  एक  घा्मिक
 व्यक्ति  थे  और  उन्होंने  अनुमव  किया  कि  थदि  वे  साथ-साथ  रहेंगे  तो  घर्मं  का  राजनीति  पर  गहरा
 प्रभाव  पड़  सकता  है  जिससे  नेतिक  मलयों  और  सिद्धान्तों  पर  आवारित  राजनीति  का  विकास  होगा  ।
 ब्रम॑निरपेक्षता  का  अर्थ  सहनशीलता  और  अन्य  धर्मों  का  सम्मान  करना  है  |  सिखों  के  लिए  घर्मं  और
 राजनीति  अपृथक्क  रणीय  हैं  ।  यदि  उन्हें  एक  साथ  रखा  जायेगा  तो  हमारी  राजनीति  को  सही  दिशा
 मिल  सकती  है  ।  सरकार  को  आगे  आना  चाहिए  और  उन  लोगों  के  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  करनी

 चाहिए  जिन्हें  जांच  आयोग  ने  1984  में  दिल्‍ली  और  देश  के  अन्य  भागों  में  दंगों  के  लिए  दोषी
 ठहराया  सरकार  को  पीछे  नहीं  हटना  चाहिए  इसे  जल्दी  से  आगे  आकर  कड़ी  कायंव।ही  करनी

 चाहिए  और  अपने  कार्य  से  अल्पसंख्यकों  में  विश्वास  पंदा  करना  चाहिए  |  उनकी  यह  जिम्मेदारी
 है  कि  वे  अल्पसंख्यकों  के  हितों  की  शक्षा  करें  और  अपराधियों  को  दण्ड  दें  ।  ग्रल्यसंख्यकों  का  विश्वास
 खत्म  होने  के  कारण  यह  देश  के  लिए  बड़  दुख  की  बात  है  ।

 हम  सभी  देश  की  एकता  और  अखंडता  चाहते  परन्तु  सरकार  को  जो  कुछ  वह  कहती  है
 उसे  व्यवहार  में  लाकर  जनता  में  विध्वसनीयता  पंदा  करनी  सरकार  को  प्रचार
 साधनों  का  दुरुपयोग  या  शोषण  नहीं  करना  चाहिए  अन्यथा  एक  विशज्ञेष  समुदाय  का  सही  वर्णन  नहीं

 हो  इसलिए  धर्म  निरपेक्षता  को  सकारात्मक  विचार  और  सकारात्मक  दृष्टिकोण  से  देखा
 जाये  ।  हमारे  प्रधानमंत्री  ने  कल  समा  में  स्वयं  स्वीकार  किया  कि  उन्होंने  जो  चौदह  सूत्री  कार्यक्रम
 चलाया  है  वह  उचित  ढंग  से  कार्य  नहीं  कर  रहा  ।  यदि  यह  उचित  ढंग  से  कार्य  नहीं  कर  रहा  है
 तो  इसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  यह  सुनिश्चित  करना  केन्द्रीय  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  कि  यह
 प्रभावी  ढंग  से  कार्य  करे  और  इसे  राज्यों  से  भी  कहना  चाहिए  कि  वह  इसे  उचित  ढंग  से  क्रियान्वित
 करें  ।

 इन  टिप्पणियों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता
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 बकरे
 श्री  हरीक्ष  रावत  :  उपाध्यक्ष  धर्म  और  राजनीति  का  मेल  लोकतन्त्र  की

 बुनियादी  मावना  के  विरुद्ध  कल  प्रधान  मंत्री  जी  ने  सारे  देश  की  मावना  को  बड़े  स्पष्ट  शब्दों
 में  ब्यक्त  किया  और  कहा  कि  केवल  धमं-निरपेक्ष  मारत  ही  भौर  घमं-निरपेक्ष  भारत  का  ही  अस्तित्व
 कायम  रह  सकता  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  उन्होंने  जो  शब्द  वह  एक  राष्ट्रनेता  के  शब्द  निश्चित
 रूप  से  उनका  असर  आज  की  परित्थितियों  पर  पड़

 जब  हम  आंकड़ों  को  देखते  हैं  तो उनके  अनुसार  यकीनन  1985-86  से  आज  तक  प्रतिवर्ष
 साम्प्रदायिक  दंगों  में  मरने  वालों  की  संख्या  कम  होती  गई  मगर  स्थिति  आंकड़ों  से  स्पष्ट  नहीं
 होती  ।  आंकड़े  तो  केवल  समुद्र  की  सतह  पर  उभरे  हुए  चिन्ह  अन्दर  जो  साम्प्रदायिक  भावना
 बनाने  की  चेष्टा  की  जा  रही  है  गांव-गांव  मेँ  और  मोहल्ले-मोहल्ले  उसको  कम  करके  आंकना  न
 केवल  सरकार  के  लिए  बल्कि  सारे  देश  के  लिए  खतरनाक  आज  स्थिति  यह  है  कि  देश  में
 साम्प्रदायिकता  के  आधार  पर  राजनीति  करने  जाति  के  आघार  पर  राजनीति  करने
 घमं  के  नाम  पर  राजनीति  करने  वाले  और  घामिक  स्थानों  के  नाम  पर  राजनीति  करने  वाले
 गांव  में  फल  रहे  हैं  ओर  मुहल्ले-मुहल्ले  में  फलकर  प्रचार  कर  रहे  वह  ऐसा  विषाक्त  वातावरण
 बनाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  जिससे  एक  व्यक्ति  दूसरे  व्यक्ति  से  कट  करके  रह  जाए  और  एक  घममम
 का  व्यक्ति  दूसरे  घर्मं  के  व्यक्ति  से कटकर  रह  जाए  व  स'घारण  से  साधारण  व्यक्ति  महसूस  करने
 लगे  कि  दूसरे  धर्म  का  व्यक्ति  उसकी  धामिक  उसके  घामिक  उसकी  घामिक
 मान्यता  वाले  पुरुषों  का  सम्मान  नहीं  करता  ।  जो  लोग  राजनीति  करने  वाले  हैं  वह  आपस  में  बंटे
 हो  सकते  हैं  ।  विभिन्‍न  घर्मों  के  तथाकथित  नेतागण  जो  उनका  ठेका  लेकर  बंठे  रहते  थे  तह  आपस  में
 अपने  स्वार्थों  के  कारण  बंटे  हो  सकते  हैं  लेकिन  हिन्दुस्तान  का  सौभाग्य  रहा  है  कि  सामान्य  जनता
 कभी  भी  धमं  के  आघार  पर  बंटी  हुई  देखी  नहीं  गई  ।  उनको  कुछ  समय  विशेष  के  लिए  लोग
 काने  में  जरूर  सफल  हुए  हैं  परन्तु  अन्ततोगत्वा  जो  जनता  की  आम  मभावनायें  एक  दूसरे  के  प्रति
 प्रेम  और

 वह  कायम  रहा  और  विजयी  हुआ  ।  मगर  आज  जिस  प्रकार  का  वातावरण  कुछ
 राजनीतिक  दलों  द्वारा  बनाने  की  चेष्टा  की  जा  रही  है  उसके  प्रति  मैं  अपनी  चिन्ता  म।ननीय  गृह
 मंत्री  जी  से  जाहिर  करना  चाहता

 अयोध्या  में  राम  जन्म  भूमि-बाबरी  म.स्जद  सवाल  के  निर्णय  के  लिए  प्रदेश  सरकार  ने  हाई
 कोर्ट  से  अलग  बेच  बनाने  के  लिए  निवेदन  किया  मैं  समझता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  जेसे  देश  में  जिस
 में  हमने  न्‍्यायत्रालिका  की  सर्वोच्चता  को  माना  है  किसी  मी  वर्म  का  व्यक्ति  चाहे  वह  किसी  घाभिक
 मान्यता  को  मानने  वाला  हो  या  किसी  सम्प्रदाय  का  उसको  न्यायपा  लिका  के  विवेक  में  भरोसा
 करना  लेकिन  अफसोश  की  बात  यह  है  कि  न  केवल  विष्व  हिन्दू  शिव  सेना  और
 बजरंग  सेना  और  आर०एस०एस०  के  लोग  बल्कि  मारतीय  जनता  के  लोग  इसमें  बहुत  बाघा  उत्पन्न
 कर  रहे  मेरे  मित्र  श्री  जंगा  रेड्डी  यहां  पर  नहीं  मु्के  बड़ी  उनके  साथ  सहानुभूति  उन

 बेचारों  को  सारे  बी०जे०पी०  पर  जो  आक्रमण  हो  रहा  जो  तथाकथित  आक्रमण  हो  रहा  है

 जवाब  देना  पड़े  गा  ।  वंसे  उनको  उनका  दृष्टिकोण  और  उनके  प्रोग्राम  हमेशा  का  ग्रेस  ज॑  से

 रहे  लेकिन  यह  विडम्बना  है  कि  उनको  यह  सारी  बातें  सुननी  पड़  रही  हैं  ।  मगर  हकीकत  यह्‌  है
 कि  आज  भारतीय  जनता  पार्टी  के  लोग  मी  खास  तौर  पर  इस  बात  को  कह  रहे  हैं

 कि  सरकार  ने

 केवल  भल्पसंख्यकों  को  खुश  करने  के  लिए  इस  मुद्े  को  हाई-कोर्ट  को  देने  की  पेशकश  की  या

 कोर्ट  के  बैच  को  देने  की  पेशकश  सभी  लोग  इस  बात  को  मानते  हैं  कि  इस  मुद्दे  का और  कोई
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 हल  हो  ही  नहीं  सकता  मारतीय  जनता  पार्टी  के  लोग  एक  घमम  विशेष  के  लोगों  की  मावनाओं
 को  भड़काने  के  लिए  इस  तरीके  का  कुप्रचार  करने  में  जमकर  जुटे  हुए  मैं  माननीय गृह  मंत्री  जी
 से  निवेदत  और  आग्रह  करना  चाहता  हं  कि  वह  इस  मामले  की  तह  में  व  गहराई  में  आज
 जो  हुछ  केवल  कुछ  राजनी  तिक  व्यक्तियों  द्वारा  किया  जा  रहा  है  वही  सब  कुछ  नहीं  है  ।  उनके  प्रचारक
 व  उनके  कार्यकर्त्ता  जिस  तरह  से  लोगों  की  मनोमावना  को  उभारने  की  चेष्टा  कर  रहे  हैं  वह  एक  चिन्ता
 जनक  विषय  हो  जाता  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  एक  पत्थर  और  एक  ईंट  लेकर  इसका
 इलाहाबाद  में  स्नान  उसके  बाद  नवम्बर  में  राम  जन्म  मूमि  का  मंदिर  तंयार  किया
 यह  कोई  छोटी-मोटी  बात  नहीं  है  ।  एक  प्रकार  का  ज्वालामुखी  सारे  देश  के  अन्दर  चनावों  से  पूर्व॑
 मभड़काने  की  चेष्टा  की  जा  रही  वह  मानकर  चल  रहे  हैं  कि  जो  घर्मं  के  नाम  पर  राजनीति  करते
 थे  वह  मतप्राय  हो  गये  हैं  । आज  वह  अपने  मत  शरोर  में  इस  इश  के  आधार  पर  अपने  मत  को  जीवित
 करने  की  कल्पना  कर  रहे  मैं  आपसे  आग्रह  करना  चाहूगा  कि  इन  राजनीतिक  पर

 साइड्स  को
 जो  घर्मं  के आधार  पर  जीवित  हैं  जो  घमं॑  का  नाम  लेकर  उससे  जीवन  खींचते  उन  पर  प्रतिबन्ध
 लगाइये  ।  यदि  आप  प्रतिबन्ध  नहीं  लगा  सकते  *“जंगा  रेड्डी  साहब  भा  गए  हैं  बहुत  अच्छी  बात

 मैं  एक  बार  फिर  दोहरा  देता  हूं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  आपको  बताना
 से  झ्ाये  हैं  ।

 श्री  हरीश  रावत  :  इसका  कारण  यह  है  कि  उनकी  हमसे  पुरानी  मित्रता  वह
 सच्चे  कांग्रेसी  हैं

 श्री  सी०  जंगा  रेडडो  :  कमी  नहीं  नहीं  होगा  ।

 श्री  प्रताप  मानु  शर्मा  :  जरूरत  भी  नहीं  है  ||

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डो  :  वह  खुद  बोल  रहे  हम  तु  पार्टी  में  कमी  नहीं  थ ेऔर  कभी

 आने  वाले  भी  नहीं  हैं  ।  ह

 श्री  प्रताप  भानु  शर्मा  :  जरूरत  नहीं  है  ।

 चाहते  है  आ  गए  हैं  ।  इसलिए वह  उस  तरफ

 श्री  सी०  जंगा  रेडडो  :  जरूरत  नहीं  यह  बात  नहीं  है  ।

 श्री  हरीश  रावत  :  माननीय  गृह  राज्य  मंत्री  जी  से  मैं  यह  श्राग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  बहुत
 दिनों  से  इस  बात  की  मांग  हर  विवेकशील  व्यक्ति  द्वारा  की  जा  रही  सारे  देश  के  अन्दर  डिफरेंट
 क्रास  संक्शन  लोगों  द्वारा  मांग  की  जा  रही  है  कि  घर्मं  ओर  राजनीति  को  अलग  करने  के  विषय  में
 सरकार  को  कुछ  कारगर  कदम  उठाने  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  कल  इस  सदन  में  इस
 बात  वो  कह  चके  हैं  कि  कुछ  राजनंतिदः  दलौं  को  अपने  संविधान  में  संशोधन  करना  मैं  भी
 आपसे  आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  चुनाव  आयोग  से  बातचीत  करके  सारे  राज  नतिक  दलों  को  इस
 बात  के  लिए  बाध्य  क्या  जाना  चाहिए  कि  कंसी  हो  स्थिति  बयों  न  कोई  भी  राजनंतिक  दल
 परोक्ष  और  अपरोक्ष  रूप  से  किसी  भी  प्रकार  से  किसी  घाभिक  संस्था  घामिक  नाम  से  ऑर  घम्म
 के  भाधार  पर  चलने  वाले  क्रियाकलापों  से  जुड़ा  नहीं  उससे  राजनंतिक  शवित  ग्रहण  करने
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 की  कोशिश  नहीं  करेगा  और  जो  कोशिश  करेगा  उत्तको  डिसक्वालिफाई  कर  दिया  मैं
 माननीय  इन्द्रजीत  ग्रुप्त  जी

 के
 प्रति  बहुत-बहुत  आभार  व्यक्त  करना  चाहता  उन्होंने  बहुत

 तथ्पात्मक  बातें  दिल  को  छ  लेने  वाली  बातें  कहीं  और  उन्होंने  एक  आफर  सारे  राजनेतिक
 इलों  के  सामने  रखा  कि  राजनंतिक  दलों  को  आगे  बढ़कर  जो  लोग  धममंनिरपेक्ष  राजनीति  पर

 विश्वास  करते  जो  कम्युनल  फोर्सेश  के  खिलाफ  लड़ना  चाहते  उठकर  खड़े  होना  चाहते  हैं
 उनको  फील्ड  में  मी  इकटठ  काम  करना  केवल  सदन  में  ही  नहीं  ।  माननीय  प्रधान  मंत्री

 त्री  ने  उतके  इस  प्रस्ताव  का  स्वागत  किया  है  और  म!ननीय  गह  मंत्री  जी  से  कहा  है  कि  एक  प्रपोजल
 बातचीत  मैं  जहां  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  की  मावना  और  माननीय  इन्द्रजीत

 गुप्त  जी  की  भावना  का  स्वागत  करता  मैं  इन्द्रजीत  गुप्त  जी  की  तरह  सोचने  वाले  अपने  वामपंथी
 मित्रों  माननीय  उपाध्यक्ष  आपके  माध्यम  से  एक  निवेदन  भी  करना  चाहता  आज
 सारे  देश  के  अन्दर  जो  वातावरण  चाहे  इश्यूज  कोई  भी  उठाये  मुद्दे  कुछ  भी  बात  कुछ
 भी  करें  सगर  डिफरेण्ट  फोर्सेज  का  एक  राइटिस्टरी  एक्‍्शनरी  पोलिटीकल  एलाइंस  बनाने  की  चेष्टा
 की  जा  रही  है  ।  आप  कहीं  भी  देख  जितनी  राइटिस्ट  रीएक्शनरी  फोसंज  चाहे  वह  किसी

 धरम  के  नाम  पर  राजनीति  करती  किसी  धर्म  की  बात  करती  किसी  एरिया  को  बात  करती
 क्षेत्रबाद  की  बात  करती  जातिवाद  को  बात  करती  वह  एक  मंच  पर  आने  की  कोशिश

 कर  रही  एक  दसरे  की  आलोचना  नहीं  एक  दूसरे  के  ऊपर  घोट  नहीं  करतीं  और  हमारे

 लैफ्टिस्ट  मित्रों  को  इस  टण्ड  को  समभना  चाहिए  |  आज  वह  अपने  राजनंतिक  स्वार्थों  के  लिए  यह

 न्‍नकर  थोडी  देर  के  लिए  कांग्रंस  पर  हमला  करें  लेकिन  यह  हकीकत  है  कि  कांग्रंस  के  अलावा

 स॒  देश  के  अन्दर  कोई  ऐसी  बड़ी  सेकुलर  जमात  नहीं  घमंनिरपेक्ष  जमात  नहीं  है  जो  देश  को

 एकता  के  सूत्र  में  बांध  सब  को  विश्वास  में  लेकर  चल  जो  साम्प्रदायिकता  फंलाने

 न्रातिवाद  फैलाने  वाले  तत्वों  का  मुकाबला  कर  सके  ।  हानन  मुलला  जो  खतरा  है  मैं  उसके

 प्रति  मी  आपको  सतक  करना  चाहता  यदि  आज  आपने  कांग्रेस  के ऊपर  हमला  यदि  आज

 प्रापने  कांग्रेस  के  नेत॒त्व  के  ऊपर  हमला  जिस  तरह  से  आप  कर  रहे  हैं  तो  आने  वाला

 हास  आपको  माफ  नहीं  करेगा  और  आप  खुद  अपने  आपको  माफ  नहीं  करेंगे  क्योंकि  झगह  ऐतिहासिक
 तथ्य  होगा  कि  इस  देश  के  अन्दर  वामपंथी  लोगों  ने  राइटिस्ट  रीएक्शनरी  फोर्सज  को  ताकत  देने  का

 काम  किया  यह  इतिहास  हम  नहीं  कहेंगे  ।

 मैं  सी०पी०आई०  और  सी  ०पी०  एम०  का  सम्मान  करता

 मैं  यह  मानकर  चलता  हूं  कि  सी०पी०एम०  के  लोग  न  केवल  बातचीत  में
 री

 १७

 बल्कि  प्रैक्टिस  के  अ  धर्म  की  राजनीति  को  अपनाने  की  चेष्टा  करते  हैं  लेकिन  आज

 वे  भ्रम  में  वह  जैसे  जनता  दल  और  दूसरों  तीसरों  के  साथ  कभी-कभो  प्लेटफामं  शेयर  कर  लेते

 वह  लोग  कौन  जरा  सा  उनको  पहचानें  तो  क्र  वह  क्सि  तरह  का  कम्बीनेशन  है  ।  जनता

 दल  के  विषय  में  मुझे  कुछ  कहने  की  जरूरत  नहीं  आप  अच्छी  तरह  से  जानते  सारा

 सदन  इस  बात  को  जानता  है  और  देश  इस  बात  को  जानता  है  कि  जनता  दल  के  एक  बहुत
 ही  इस्पोर्टेन्ट  कम्पोनेन्ट  के  जो  एक  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  मी  अजगर  की  बात  करते  वे

 कहते  हैं  कि  गूजर  और  इन  जातियों  का  कम्पोदेन्ट  बनना  चाहिए
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 क्योंकि  यह  बहुमत  वाला  कम्पोनेन्ट  है  ।  इसलिए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जितना  खतरा  घमंवाद

 से  है  उत्तना  ही  खतरा  जातिवाद  से  है  लेकिन  इस  बात  को  हमारे  कम्युनिस्ट  मित्र  समभने  की  कोशिश

 नहीं  कर  रहे  वे  केवल  कांग्रेस
 के  विरोध  के  नाम  पर  जनता  दल  से******

 श्री  ई०  अम्यपू  रेड्डो  :  गुजरात  में  जातियां  ओर  समुदाय  के  नाम  पर  मिले  हुए  हैं  !
 इसकी  खोज  किसने  की  और  चुनावों  के  लिये  इसका  उपयोग  किसने  किया  ?

 को  हरोश  रावत  :  केवल  विपक्षी  सदस्य  यह  दिखाने  की  कोशिश  कर  रहे  थे  कि  का

 नेतृत्व  कर  रहे  थे  ।

 हम  लोग  वहां  पर  माइनोरिटीज  बंकवर्ड  क्लासेज  हरिजनों  को  प्रोटेक्शन  देने  की
 कोशिश  करते  उनको  आगे  बढ़ाने  की  हमने  कोशिश  की  है  और  भाज  भी  हम  हरिजनों  को

 प्रोटेक्शन  देने  की  +)शिक्ष  करते  उनको  आगे  बढ़ाने  की  बात  करते  बंकवर्ड  क्‍्लासेज  को  आगे

 बढ़ाने  की  बात  करते  माइनोरिटीज  को  आगे  बढ़ाने  की  बात  करते  हैं  ।  आप  इस  को  चाहे  खाम
 का  नाम  दीजिए  या  कुछ  और  नाम  इसमें  हमें  कोई  परहेज  नहीं  है  लेकिन  हम  इन  क्लासेज
 के  साथ  हैं  और  मजबूती  के  साथ  उनके  साथ  रहेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  अजगर  की  राजनीति  की  बात  कर  रहा  जातिवाद  की  राजनीति
 की  बात  कर  रहा  आज  उनको  कुछ  लोगों  द्वारा  ताकत  देने  की  चेष्टा  की  जा  रही  है  ।  आप

 इलाहाबाद  के  इलेक्शन  को  देखिये  ।  अब  सब  जगहों  पर  यह  बात  साफ  हो  चुकी  है  और  आरिफ
 मोहम्मद  खां  साहब  यहां  पर  बंठे  हुए  हैं  |  वे  मेरे  दोस्त  हैं  मोर  पहले  कांग्रेस  में  थे  और  कल  को  वे
 फिर  कांग्रेस  में  सब  लोग  इस  बात  को  जानते  हैं  कि  इलाहाबाद  के  अन्दर  आरिफ  मोहम्मद  खां
 साहब  को  बुलाया  जाए  या  श्री  साहबुद्दीन  को  बुलाया  जाए--दोनों  हमारे  बहुत  अच्छे  मित्र  हैँं--.य

 कन्ट्रोवर्सी  बहुत  दिनों  तक  अखबारों  में  आई  और  इन  की  पार्टी  के  अन्दर  मी  रही  और  आज  यह्
 तथ्य  भी  साफ  हो  गया  है  कि  हाजी  मंख्तान  की  मदद  किस  ने  ली  इलाहाबाद  इलेक्शन  के  अन्दर  ।
 हाजी  मस्तान  ने  स्टेटमेंट  दे  कर  कहा  है  कि  हमसे  कहा  गया  था  कि  हम  तुम्हारे  साथ  खड़े  हैं  और
 खड़े  रहेंगे  राम  जन्म  भूमि  और  बाबरी  म।स्जद  के  इच्यू  पर  और  तुम्हारा  जो  स्टेंड  इस  मसले  पर

 उस  में  हम  तुम्हारी  मदद  करेंगे  ।  इसलिए  हमने  उनकी  मदद  की  लेकिन  आज  श्री

 सिंह  क्‍यों  ऐसा  कर  रहे  वे  हमारे  साथ  खड़े  नहीं  हो  रहे  आखिर  ऐसा  क्यों  पहले  दिन
 जब  इस  इद्यू  पर  बहस  चली  तो  श्री  तम्पन  जो  जनता  दल  के  प्रववता  के  रूप  में  बोल
 रहे  ने  यह  वहा  था  कि  यह  सरकार  कम्युनल  है  क्योंकि  यह  को  टेलीविजन  पर
 दिखा  रही  है  और  को  टेलीवीजन  पर  दिखा  रही  शायद  उन  की  पार्टी  का  यह  स्टेंड

 रहा  होगा  ।  और  को  टी०वी०  पर  दिखाना  जनता  दल  की  नजर  में  कम्युनल
 हो  सकता

 श्री  हन्‍्नान  मोल्लाह  :  भ्राप  उनके  माषण  का  अपने  लामों  के  लिये  हिन्दुओं  से
 अपील  करने  के  लिये कर  रहे  आप  उनको  गलत  उद्धुत  कर  रहे  हैं  ।

 य्र
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 श्री  हरीश्ञ रावत  :  यह रिकाड्डं  में  श्री  तम्पन  थामस  ने  ऐसा  कहा  मैं  नहीं  सोचता
 कि  आप  जनता  दल  के  प्रवक्ता  आप  सी०पी०एपम्न०  के  हैं

 हम  तो  आपको  सी०पी०एम०  का  मेम्बर  समभते  आप  को  आइडियोलाजी  वाला-संभत्ति
 आप  अपने  को  जनता  दल  वाला  यों  समभ  रहे  उपाध्यक्ष  यह  रहा  कि

 श्री  तम्पन  थामस  और  उनकी  पार्टी  के  लोग  इस  बात  को  डिन्॥ई  करते  तो  बहुत  अच्छी  बात  है  ।
 तो  समभता  हूं  कि  वे  चाहें  इस  बात  की  आलोचना  कर  लेकिन  श्री  तम्पन  थामस  इस  बात  को

 भूल  गये  कि'हस्थिणाਂ  के  अन्दर  उनकीਂ  पर्टी  की  सरकार  और  वह'सरकारਂ  किस  मददः से  खड़ी
 है  ।  जो  आर०एस०एस०  के  स्टान्च  लोग  जिसको  बी०जे०पी०  कहते  उन  बी०जे०पी०  के
 लोगों  में  से  हाल  में  उस  व्यक्ति  को  उप-मुख्य  मंत्री  लिया  जो  आर०एस०एस०  की  स्ट्रांग
 ग्राउन्ड  वाला  व्यक्ति  है  ।

 श्रो  सी०  जंगा  रेडडो
 :  केस्ल  में  ।

 श्री  हरोश  रावत  :  मैं  हरियाणा  की-बात-कर  उ॒हा  श्री  मंगल  सेन  को  इसलिए  लिया  गया

 वयोंकि  उनकी  आर०एस०एस०  की  स्ट्रांग  बंकग्राउन्ड  है  लेकिन  श्री  तम्बन  थामस  हमारी  सरकार  की

 आलोचना  करते  वक्‍त  इस  तथ्य  को  भूल  गये  कि  उनकी  पार्टी  सरकार  में  शेयर  कर  रही
 निवेदन  कर  रहा  था  वामपंथो  मित्रों  से  कि  हम  तंया र  हैं  और  कांग्रेस  पार्टी  तंवार:है।औोर-कसा  कि

 प्रधान  मंत्री  ने  कहा  है  कि  वम्युनल  फोर्सेज  से  लड़ने  के  लिए  हम  हर  सेक्रीफाइस  करने  को  तंयार
 आज  जो  माहौल  राइट  रीएक्शनरी  फपोसेंज  बनता  रही  हैं  और  जिस  माहौल  के  एदज  में  वे  पनप

 रही  हैं
 और  ताकत  ग्रहण  कर  रही-हैं  ओर  पंराशाइट  की  तरह  खून  चूस  कर  अपनी  शैक्ति  को

 बढ़ा  रही  उस  माहौल  को  समझे  और  माहौल  को  समभ  कर  इन  राएट्स  को  समांप्त  करेने  कै
 लिए  कांग्रेस  का  साथ  क्योंकि  हकीवत  यह  है  कि  आज  देश  में  कांग्रेस  से  बड़ी  कोई  जमात्त  नहीं

 है  ।  यह  भी  सत्य  है  कि  श्री  राजीव  गांधी  उस  परिवार  के  व्यक्ति  हैं  जिस  १रिवार  से  हिन्दुस्तान

 में  कोई  दूसरा  घमंनिरपेक्ष  परिवार  नहीं  वोई  सेक्युलर  परिवार  नहीं  नेहरू  जी  की

 निरपेक्षता  पर  कभी  किसी  ने  कोई  संदेह  नहीं  क्या  ।  उसी  प्रकार  आज  राजीव  गांधी  की

 निरपेक्षता  निष्पक्षता  पर  सब  को  यकीन  चाहे  कोई  दक्षिण  का  रहने  वाला  उत्तर  का

 पूर्व  का  पश्चिम  वा  चाहे  कोई  हिन्दू  मुसलमान  क्सी  भी  क्षेत्र  या  धर्म

 का  व्यक्ति  सभी  को  राजीव  गांवी  जी  पर  विश्वास  इसलिए  मैं  आग्रह  करना  चाहंगा  कि

 आज  इसके  खिलाफ  हम  सभी  को  मिल  कर  संघर्ष  करना  इसके  लिए  मेहरबानी  करके  सभी

 मं  सभी  जातियों  के  इस  सि  चएशन  को  समभ  कर  के  आगे  आए  |

 त॒  में  मैं  गह  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यह  स्थिति  आपको

 जिस  घरातल  पर  ग़ह  दिखांयी  दे  रही  है  हकीकत  वह  नहीं  है  ।  हकीकत  यह  है  कि  चाहे  मुश्लिम
 साम्प्रदायिक्ता  को  बढ़ाने  वाले  तत्व  चाहे  हिन्दू  साम्प्रदायिकता  को  बढ़ाने  उमाड़ने  व
 तत्व  दोनों  के  समान  उद्देश्य  हैं  ।  दोनों  की  एक  ही  प्रकार  की  इन्टेंशन  है.कि  गांवीं  में  जा  कर

 के  लोगों  की  घामिक  भावनाओं  उन्माद  को  उभाडने  की  चेष्टा  की  वे  देश  में  विस्फोटक
 स्थिति  बनाने को  कोशिश  कर  रहे  हैं  ताकि  चनावोंः  मैं  इन  लोगों  के  परस  कुछ  कुछ  शक्ति  आ

 ऐसे  मौके  पर  इस  वात  की  आवश्यकता  है  कि  सरकार  मजबूती  के  दृढ़ता  के  साथ  ऐसे
 तत्वों  का  मुकाबला  करके  उन्हें  सख्ती  के  साथ  दबाने  की  चेष्टा
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 मैं  इस  निवेदन  के  श्री  रामूवालिया  जी  ने  जो  इस  बहस  को  प्रारम्म  किया  इसका

 स्वागत  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  समा  मध्याहक्ल  भोजन  के  लिये  2  म०प०  तक  स्थगित  होती  है  ।

 1.02  म०प१०

 तत्पदण्षात  लोक  समा  भध्याह्  मोजन  के  लिये  2.00  म०प०  तक  के  लिये  स्थमित  हुई  ।

 ः  4
 /

 पदचात्‌  खोक  सभा  2.06  स०प०  पर  पुनः  समवेत  हुई  ।

 शरद  दिधे  पोठासोन

 समापति  महोदय  :  श्री  अमर  रायप्रधान  बोलें  ।
 कि

 भ्रो  अमर  रायप्रधान  :  समापति  आज  हमारे  देश  में
 बाद  और  क्षेत्रीयतावाद  बहुत  जोरों  से  यह  किसी  एक  जगह  पर  नहीं  अमी  हजारीबाग  में

 मथुरा  में  जहां  पर  स्वतंत्रता  के  पदचात  कभी  दंगे  नहीं  वहां  पर  भी  अब  दंगे
 होने  शुरू  हो  गए  इसका  क्‍या  कारण  इस  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ।  जब  स्वतंत्नता  प्राप्ति  के
 समय  15  अगस्त  1947  को  हिन्दू  और  मुसलमानों  के  दो  मांग  कर  जाति  के  नाम  पर  हिन्दुस्तान

 बंटवारा  कर  उसी  दिन  हिन्दुस्तान  में  साम्प्रदायिकता  का  बीज  थो  दिया  गया  उसी  के
 फलस्वरूप  आज  तक  दंगे  चल  रहे  हैं  ।  इन  दंगों  वत  जिस  तरह  से  निपटारा  करना  उसके
 लिए  जो  वदम  उठाए  जाने  चाहिए  उसमें  से  एक  भी  कदम  अभी  तक  नछज्टीं  उठाया  गया  आप
 देखिए  कि  जहां  भी  दंगों  की  शुरूआत  यहां  पर  क्यों  दंगों  की  शुरूआत
 हुई  ।  इनके  पीछे  मुस्लिम  लोग  हैं  या  विश्व  हिन्दू  परिषद  है  और  सरकार  चाहती  है  कि  विश्व  हिन्दू
 परिषद  ओर  मुस्लिम  लीग  का  आपस  में  कंगड़ा  चलता  रहे  और  ऐसा  होने  से  सरकार  को  सुविधा
 होती  रहे  ।  अंग्रेजों  के  जमाने  में  हिन्दुस्तान  में  हिन्दू  और  मुसलमान  को  अलग  करके  डिवाइड  एण्ड
 रूल  को  पालिसी  पर  साम्त्रदायिकतावाद  लागू  किया  जाता  उसी  ढंग  से  स्वतंत्रता  के  बाद  42
 वर्षों  से  सरकार  भी  कर  रही  हैं  ।  सरकार  को  है  कि  देश  में  हिन्दू-मुस्लिम  दंगे  होते  रहें  और  सरकार
 का  एडमिनिस्ट्रेशन  कायम  इसलिए  यह  भगड़ा  चल  रहा  आज  सरकार  इन  हिन्दू-मुस्लिम
 दंगों  को  निपटाना  नहीं  चाहती  ।

 ः

 मैं  डिटेल  में  नहीं  जाना  अगर  वास्तव  में  दंगों  से  सरकार  निपटना  चाहती
 है  तो  तीन  प्वाइट्स  ध्यान  दना  होगा  |  सरकार  सक्‍युल

 री  ज्म  को  बात  करती  है  ।  लेकिन  यह
 बताइए  कि  क्‍या  आपके  दिल  में  संक्‍्यूलरीज्म

 मैं  व  नहें
 को
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 के  सामने  माथा  टेककर  फोटो  खिचवाने  का  काम  करते  हैं  ।  आपके  दिल  में  संक्‍्युलरोज्म  की  बात  नहीं
 है  io  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  स्वतंत्रता  से  पहले  महात्ना  गांधी  जी  ने  संक्‍्युल  रीज्म
 की  बात  की  थी  ।  नेताजी  सुमाष  चन्द्र  बोस  ने  कभी  ऐसा  नारा  नहीं  लगाथा  बल्कि  करके

 इसी  तरह  आजाद  हिन्द  फौज  के  सहगल  और  ह्ल्लिन  ने  एक्शन  में  करके  दिखाया  ओर
 क्रिव्चियन  सबको  एक  साथ  लेकर  चलने  के  लिए  क्हा  |  सरकार  का  विचार  इस

 तरह  का  नहीं  रहा  |  सरकार  हमेशा  अलग-अलग  करने  के  लिए  चितन  करते  रहे  ।  संक्युलरीज्म  का
 जो  दृष्टिकोण  है  सरकार  वह  ठीक  ढंग  से  नहीं  चल  रहा  है  ।  हम  लोग  हमेशा  यह  बोलते  हैं  कि
 धर्म  को  राजनीति  से  अलग  कीजिए  ।  इस  बारे  में  लोक  समा  में  कई  बार  चर्चा  हुई  मैं  जानना
 चाहता  हं  कि  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाया  ।।

 श्री  सेफुहीन  चौधरी  :  कदम  मारी  हो  गया  उठ  नहीं  सकता  ।

 श्री  अमर  रायप्रधान  :  समी  मुसलमान  माई  नमाज  पढ़ते  हैं  इलाहा  इल्ललाह  मुहम्मदुरं
 सूलुल्लाहਂ  ।  वे  कहते  हैं  कि  सिफे  मुसलमान  भाईयों  की  भलाई  न  करो  बल्कि  सभी  की  रूलाई  की
 बात  करो  |  इसी  तरह  क्रिश्चियन्स  के  लिए  जेसस  क्राइस्ट  ने  कहा  है  बिलिव  इन  ट्रथਂ  मैं

 सत्य  में  विश्वास  करता  हूं  ।  इसी  तरह  हिन्दुओं  के  लिए  गीता  में  श्री  कृष्ण  ने  कहा  है  :

 मामेक॑  शरणं  यह  माम  कौन  है  अहं
 शहंग  ।  इसी  तरह

 स्वामी  विवेकानंद  ने  इसको  सरल  माषा  में  बंगला  में  कहा  है  दया  कोरीजेई  सेंवीछे

 ईइवर  ॥  इसको  मैं  टांसलेट  करता  हूं

 दलितों  की  सेवा  करते  हैं  वे  भगवान  की  सेवा  करते  हैं  ।”  आप  यह  सब  मूल  गये  हैं  और

 आप  सत्य
 से  बहुत  दूर  हैं  ।

 आप  लोग  सब  कुछ  भूल  गए  ऐसा  मालूम  होता  आप  लोग  जानबूऋकर  जानना  नहीं
 चाहते  हैं  । हम  लोग  तो  यही  कहना  चाहते  हैं  कि सरकार  धर्मं  को  राजनीति  से  अलग  करने  का  कदम
 उठाये  जो  मुसलमान  भाई  नमाज  पढ़ना  चाहते  हैं  उनको  आप  नमाज  पढ़ने  दीजिए  |  जो

 हिन्दु  भाई  पूजा  करना  चाहते  उनको  पूजा  करने  दीजिए  |  ऐसे  ही  कोई  हिन्दु  पृजा  करना  चःहता

 काली  की  पूजा  करना  चाहता  है  तो  वह  अपने  घर  में  लेकिन  राष्ट्रीय  स्थल  में  यह
 सब  नहीं  करना  चाहिए  ।  मेरे  पास  लिस्ट  नहीं  लेकिन  मंत्रीजी  के  पास  लिस्ट  होगी  और  उन्हें

 जानकारी  होगी  कि  कितने  देश  घाभिक  संस्थाओं  के  नाम  से  और  संस्कृति  के  नाम  से  हमारे  देक्ष  में

 पैसा  भेज  रहे  सरकार  के  पास  जो  हिसाब  है  उसके  अनुसार  शायद  300  करोड़  रुपये  हर  साल

 हमारे  यहां  रिलीजन  और  कल्चर  के  नाम  पर  आ  रहा  है  और  कौन-कोन  से  देश  भेज  रहे  हैं
 सऊदी  नेपाल  और  पाकिस्तान  भी  भेज

 रहा  है  ।  वह  रुपया  किस  लिए  और  किस  काम  के  लिए  आ  रहा  किस  ढंग  से  यह  खर्च  हो  रहा

 है  इसको  जानने  की  आवश्यक्ता  क्‍योंकि  इससे  हमारे  देश  में  साम्प्रदायिकता  मडक  रही  चाहे

 वह  विद्व  हिन्दू  परिषद  द्वारा  हो  या  मुस्लिम  लीग  द्वारा  हो  ।  धर्म  को  आड़  लेकर  वे  लोग  हमारे  देश
 का  नुकसान  कर  रहे

 बह  क्रिश्चियन  के  नाम  से  भी  हो  सकते  हैं  ।  आपने  कभी  इसको  जानने  करी
 कोशिश  की  है  ?  आप  तो  चाहते  हैं  कि  यह  रुपया  देश  में  आने  दें  जिससे  देश  में  साम्प्रदायिकता  का
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 वातम्ब  रण  पंदा  गड़बड़ी  हो  जिससे  कं्ग्रेस  सस्कार  को  फ़ायदा
 मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जो  समम्प्रदायिक-दल  हैं  उन-पर  फ्रतिबन्ध  लगाना  चाहिए  ।
 आपके  पास  तो  जानकारी  है  कि  कौन-कोन  सम्म्भद_#यक  पार्टीज  हैं  ।  लेकिन  आप  कुछ  नहीं

 सिर्फ  नारा  लमा  रहे  हैं  कि  बन-पर  बन  होना  चाहिए-ओर  आप  नहीं  कर  रहे  हैं  ।.  हमारे

 हिन्दुस्तान  में  सभी  धर्मों  केलिए  जगह  एक  धर्मःही  शहां  पर  अनेक  कर्मों  के  लोग

 रहते  हैं  इसलिए  आप  कक्‍्यों-नहीं  साम्प्रदाबिकता-को  क्योंकि  इससे  हिसा  का  वातावस्ण

 पैदा  होता  है  ।  यह  केन्द्र  सरकार  आजादी  के  42  साल  कद  मी  यह  समझ  नहीं  पा-रही-है  |कि

 साम्प्रदायिकता  के  नाम  पर  गड़बड़  क्‍यों  पंदा  हो  रही  है  ।

 थ्रो  क े०डो०  सुल्तानपुरों  :  माननीय  समआपति  सारे  राष्ट्र  के  अन्दर  जो
 परस्ती  फंल  रही  मैं  समभता  हूं  सारे  देश  के  लिए  बहुत  ही.हानिकारक  साबित  हो  रही-है  ।  हमें

 ऐसा  लगता  है  कि  हमारे  विपक्ष  के  लोग  इस  सरकार  पर  दोषारोपण  करते  हैं  कि यह  सरकार
 परस्ती  को  ज्ञह  दे  रही  पंजाब  में  उश्रबाद  पेदा  फिरकाप  रस्ती  से  लोगों  को  नुकसत्रन  पहुंचा
 ओर  जिस  ढंग  से  इन  ने  उनको  मांगों  का  समर्थन  किया  जैसे  आजन्दपुर  साहब  प्रस्ताव  पास
 किया-गया  ओर  उम्रका-समर्थन  किया  इसी  तरह  से  मुस्लिम  लीग  का  भी  प्रस्ताव  पास  हुझा
 था  और  आनन्दपुर  साहब  का  प्रस्ताव  भी  उसी  तरह  से  प्रस  उसमें  यद्यपि  खालिस्तान  के  संबंध
 में  स्पष्ट  तौर  से  कोई  बात  नहीं  कही  गई  परन्तु  यह  अवश्य  कहा  गया  कि  हम  एक  इंडीप॑न्डेंट  स्टेट
 चाहते  वह  मी  इस  विधान  सभा  के  अंदर  चाहते  उप्तता  मकसद  क्‍या  उसका  मकसद  यही  था
 कि  इस  देश  में  गड़बड़  पंदा  को  जाए  कई  विप्क्ष  के  लोगों  व  म्युत्स्टि  पार्टी  सी ०पी  ०एम ०
 वालों  ने  तो  उसका  विरोध  किया  लेकिन  कुछ  लोग  छिपकर  उसका  समर्थन  करते  रहे  ।  ये  वही  लोग
 हैं  जो  इस  देश  का  बंटवारा  करना  चाहते  जो  इस  देश  को  छिनन-भिन्‍न  कर  देना  चाहते  हैं  और
 ऐसे  लोगों  के  खिलाफ  सरकार  को  सरूत  से  सख्त  कदम  उठाने  जहां  तक  कश्मीर  का  सवाल

 आज  कद्मीर-में  मो  मारी  गड़बड़  कराई  जा  ही  है  क्‍योंकि  नेहःनलिस्ट  ताकतें  तो  गबुनाइटिड  हैं
 लेक्नि  गाहे-बगाहे  विदेशों  की  तरफ  या  हिन्दुस्तान  से  कुछ  पि.रकापरस्त  लोग  मौजूद
 जिनका  एकमात्र  यही  काम  है  कि  इस  देक्ष  को  कमजोर  इस  सरकार  और  हमारे  प्रधान
 मंज्ञी  को  बदनास  किया  जाए  जो  इस  देश  का  उचित्त  मार्गदर्शन  कर  जो  सारे  राष्ट्र  को  एकता
 के  सूद्ध  में  बांघ  कर  आगे  ले  जाना  चाहते  वे  विकास  के  रास्ते  में  अठकाना  चाहती
 देसे  फिरुकापरस्‍्त  और  साम्फ्रदायिक्रता  फ्रंलानेः  वाले  लोगों  को  जल्दी  से  जल्दी  सफाया  किया  जाना

 सारी  जनता-आप  ।  वे  लोग  इस  राष्ट्र  को  कमजोर  बना  देना  चाहते  जहां
 पंजाब  का  ताल्‍्लुक  हमारी:सरकार  ने-वहां  अबन  चन  कायम  करने  के  लिए  पूरा  प्रयत्न  किया

 लकिन  वहां।जिस  तरह  से  उमग्रवाद  पनप  रहा  पंदा  हो  पंजाब  के  लोग  भारत  सरकार
 को  दोष  देते  लेविन  हमारी  सरकार  ने  थाहे  लोंगोबाल:छकोड  हो  या  अन्य  तरीके  उमग्रवाद»को
 समाप्त  करने  के  लिए  पूरा  प्रयत्न  है  ।  हमने  पंजाब  और  हरियाणा  के  सम्बन्ध  में  जो  ईमान
 दारी  के  साथ  फंसला  करना  उसेश्सदन  में  बताकर  घध्वनिःमत  से  स्वगेकृति  दी  ।  सारी  पार्थियां
 पही  चाहती  हैं  कि  पंजाब  में  अमन  कायम  लेकिन  पंजाब  और  हरियाणा  में  कुछ  रा  ष्ट्र  विरोधी
 तावतें  ऐसी  हैं  दो  हमारे  प्यत्नों  को  नाकाम  बनाने  में  लगी  हैं हैं  ।  हरियाणा  में  अब  जो  सरकार
 पहले  बह  जनता  पार्टी  की  बाद  में  लोक  दल  हुई  और  बब  जनता  की  सरकार  है  ।  उस
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 जनता  दल  को  सरकार  को  यह  मान्यता  है  कि  हमारी  मारत  सरकार  इस  देह  गरोबों  के  लिए
 जो  नीति या  योजवा  बचाती  वह  उस  राज्म्  के  माफिक  नहीं  उससे  राज्य  के  लोगों  का  भला

 नहीं  हो  सकता  ।  पंजाब  ओर  हरियाणा  के  साथ  हमारा  हिमाचल  लगता  हमारे  यहां  मी  उसका
 असर  पड़ता  उन्होंने  कहा  कि  हम  सबसे  पहले  गरीब्र  हरिजनों  आदि  के  कर्ज  माफ

 फिरकाप  रस्ती  से  काम  नहीं  माइनौरिटीज  को  ऊपर  उठाने  के  लिए  प्रयत्न  सब  लोगों  को
 एक  साथ  लेकर  आगे  बढ़ेंगे  लेकिन  करनाल  में  क्‍या  ।  हमारे  साथी  चिरंजी  लाल  शर्मा  बता
 रहे-थे  कि  120  हरिजन  परिवारों  को  बुलडोजर  चला  कर  सड़क  पर  बिठा  दिया  वहां  की
 देवीलाल  सरकार  ने  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  लोग  माइनौरिटीज  आदि
 लोमों  की  भलाई  की  बातें  सोचते  वे  किसी  को  बरूशने  वाले  नहीं  उन
 फिरकापरस्तों  के  सामने  कुछ  नहीं  हैं  ।  ऐसे  तत्वों  को  समाप्त  करने  के  सभी  विपक्षी  नेताओं  को
 हमारे  साथ  सहयोग  करना  यदि  हम  इस  देश  से  साम्प्रदायिकता  का  विष  समाप्त  करना
 चाहते  हैं  तो  मस्जिद  ओर  गुरूद्वारों  आज  जिस  तरह  की  राजनीति  चलाई  जाती  सबसे

 पहले  सरकार  को  उस  पर  पाबंदी  लगानी  बन  लगाना  वहां  किसी  तरह  के  जलसे
 न  होने  ऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  हमारा  तजुर्बा  है  कि  पंजाब  के  हर  गुरूद्वा रे  में

 नेतिक  भाषण  दिए  जाते  बहां  किसी  तरह  का  घर  कम  बाकी  नहीं  रह  गया  वहां  सिर्फ  हम
 लोगों  के  मस्जिद  श्रौर  गुरूद्वारों  का  बेड़ा  करने  की  कोशिश  की  जाती  स्थिति  को
 सम्मभालने  के  लिए  सरकार  कों  पूरा  प्रयत्न  करना  चाहिये  |  यदि  आवश्यक  हो  तो  ऐसे  प्रमावी  कानून
 बनाने  चाहिये  ताकि  इस  राष्ट्र  में  साम्प्रदायिकता  फैलाने  वाले  लोगों  का  खात्मां  किया  जा  वे
 ताकतें  अपना  सिर  उठाने  न  आज  हम  देखते  हैं  कि  जहां  गरीब  लोग  ज्यादा  संख्या  में  काम
 करते  वहां  जात-पांत  के  आघार  पर  बंटवारा  कराने  की  कोशिश  की  जाती  सभी  लोगों  के
 उठने-बठने  की  मस्जिदों  और  यहां  तक  कि  पीने  के  पानी  में  हर  जगह
 पांत  की  भावना  को  उमारने  का  प्रयत्न  किया  जाता  ऊंच-नीच  की  फैलाने  का  काम  किया
 जाता  आज  कोई  अल्लाह  या  ग्रुरु  नानक  को  याद  नहीं  करता  ।  जिसका  यह  अंश  है  कोई
 पंडित  यह  बता  सकता  है  कि  हरिजन  या  दूसरे  गरीब  लोगों  को  मंदिर  में  जाने  की  इजाजत  नहीं

 उन्हें  कोई  मस्जिद  में  नवाज  पढ़ने  से  रोक  सकता  है  ।  आज  डर  रहता  है  कि  ये  ऐसी  साम्प्रदायिक
 कतें  देश  को  छिन्न-मभिन्‍न  करने  के  लिए  तुली  हुई  हमें  इनसे  सावधान  रहना  चाहिए  ।

 हि

 हम  यह  समभते  हैं  कि  अगर  हमारा  देश-सुरक्षित  तो  कुछ  सुरक्षित  हमारी
 नीति  भी  प्रपने  राष्ट्र  को  सुरक्षित  रख  सकती  ये  विपक्षी  लोग  कहते  हैं  कि  हम  फिरकापरस्ती
 को  खत्म  नहीं  करना  चाहते  हैं  और  ये  विपक्षी  लोग  फिरकापरस्ती  को  खत्म  करना  चाहते  ऐसी
 बात  नहीं  मैं  तो  कहता  हूं  कि  ये  इस  किस्म  के  लोग  ये  ऐसा  मिक्श्चर  जो  फिरकापरस्ती

 को  और  हवा  देने  के  लिए  इकट्ठा  हुआ  है  ।  भ्रब  आप  देखते  हैं  कि  हरियाणा  में  क्‍या  हो  रहा

 वहां  पर  एक  तरफ  आर०एस०एस०  है  और  दूसरी  तरफ  जनता  दल  है  और  ये  हमको  कहते  हैं  कि

 कांग्रेस  हमारी  सरकार  को  हथियाना  चाहती  है  और  फिरकापरस्ती  को  और  साम्प्रदायिकता
 के  खिलाफ  काम  नहीं  कर  रही  यह  बिल्कुल  गलत  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  हम  किसी  भी  सरकार
 को  मिराना  या  हथियाना  नहीं  चाहते  हैं  ।  हम  तो  साम्प्रदायिकता  के  श्विलाफ  पूरे  प्रयत्न  से  काम  कर
 रहे  मैं  कहना  हूं  कि“जहां  :  ये  सरकारें  हैं  वहां  कुछ  संस्थाओं  को  बाहर  बिदेश्षी
 घवब  अब  रहा  है

 हि
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 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यहां  अमी  बात  आई  कि  ऐसी  कई  संस्थाएं  इस  देश  में  हैं
 जहां  बाहर  से  लाखों  की  संख्या  में  घन  आ  रहा  मैं  यह  कहता  हूं  कि  इस  प्रकार  से  जो  घन  भरा
 रहा  इस  पर  पाबंदी  लगनी  इन  संस्थाओं  के  कार्यक्रम  और  क्रियाकलापों  को  देखना
 चाहिए  और  यह  पता  करना  चाहिए  कि  यह  घन  कहां  से  और  किस  काम  के  लिए  आ  रहा  क्या
 यह  राष्ट्र  के हित  में  काम  आ  रहा  है  और  क्या  राष्ट्र  को  आगे  ले  जाने  के  लिए  इस्तेमाल  हो  रहा
 है  ।  यदि  इस  देश  के  अन्दर  ऐसी  संस्थाएं  हैं  जो  इस  देश  को  कमजोर  करना  चाहती  हैं  और  हमारे
 देश  में  साम्प्रदायिकता  की  भावना  फंला  रही  तो  ऐसी  संस्थाञ्रों  को  बन्द  किया  जाना  चाहिये  i
 इनके  कायकलापों  के  ऊपर  कड़ी  निगरानी  रखी  जानी  इसके  ऊपर  पाबंदी  लगानी
 चाहिए  ।

 होदय  आखिर  मैं  यह  कहना  चाहंगा  फिरकापरस्ती  को  रोकने  का  जहां  तक  सवाल  है
 उसमें  सरकार  भी  बहुत  योगदान  करती  लेकिन  जहां  सरकार  फिरकापरस्ती  का  काम  करती
 वहां  हमें  सख्ती  से  काम  लेना  चाहिए  ।  हमारी  विपक्ष  को  सरकारें  इसको  हवा  दे  रही  हैं  क्योंकि  ये
 कई  किस्म  के  आदमी  इकटूठे  हो  गये  हैं  ।  ये  लोग  हमारे  यहां  से  भागते  हैं  और  वहां
 नेता  बन  जाते  उनको  तो  यह  समझना  चाहिए  कि  हमारे  अंदर  कोई  लीडर  नहीं  इस  बात
 बे  ध्यान  में  रखकर  थे  सारी  तावतें  जो  इस  राष्ट्र  को  कमजोर  करने  वाली  इसको  हमें  समभना
 पड़ेगा  श्रोर  इनके  ऊपर  कड्ाई  से  निगरानी  रखकर  निपटना  मैं  अपनी  सरकार  को  बधाई
 देना  चाहता  हूं  कि हमारी  सरकार  फिरकापरस्ती  को  रोकने  के  लिए  पूरे  जोर-शोर  से  काम  कर  रही
 है  ओर  मैं  पूरे  सदन  से  अपील  करू गा  कि  राजीव  जी  इस  राष्ट्र  को  एक  और  अखण्ड  बनाने  का  जो
 काम  कर  रहे  उनको  हम  अभ्रपना  समर्थन  दें  और  उनको  मजबूत

 इन्ही  शब्दों  के  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  । साम्प्रदायिकता

 झो  हरुूमाई  मेहता  :  साम्प्रदायिकता  हमारे  देश  को  विभाजित  करने
 वाली  सबसे  घातक  ताकतों  में  से एक  इसलिए  समा  के  लिए  यह  नितांत  आवश्यक  है  कि  वह
 इसके  प्रति  गहरो  चिता  व्यक्त  मैं  विनम्नतापूर्वंक  कहता  हूं

 कि  वह  समय  श्रा  गया है  जब  हमें
 घोषणाओं  से  ही  संतोष  नहीं  करना  चाहिए  बल्कि  साम्प्रदायिकता  को  रोकने  के  लिये  सामूहिक  कदम
 उठाने  चाहिए  ।

 गह  मंਂ  लय  व  रिपोर्ट  में  इस  बात  पर  संतोष  व्यक्त  किया  गया  है  कि  अक्टूबर  1988  में  कर्नाटक
 के  बीदर  और  उत्तर  प्रदेश  की  उन  दुखद  घटनाओं  के  कारण  साम्प्रदायिक  स्थिति  थोड़ी  सी  बिग

 जो  मुख्य  रूप  से  राम  जन्म  भूमि  और  बाबरी  मस्जिद  विवाद  से  उत्पन्न  तनाव  के  कारण  घटी
 मैं  फिर  भी  यह  कहता  हूं  कि  सी  बिगड़नेਂ  वी  बात  से  जाहिर  है  कि  वह  स्थिति  को  समझ

 नहीं  पाये  हर  जगह  माहौल  कुम्म  मेले
 के  अवसर  पर  विश्व  हिन्दू  प

 कार्यक्रम  की  धो  के  गरम  है  त्था  मारत  के  प्रत्येक  गांव  में  साम्प्रदारि
 संभावना  राम  जन्म-मूमि  और

 7  मस्जिद  के  बारे  मे  प्रत्येक  गांव  को  साम्प्रदायिक  प्रचार  का
 केन्द्र  बनाया  जा  सकता  जनता  मे  फंल  रहे  विद्वेष  और  इन  खतरनाक  हो  सकने  वाली  स्थिति
 की  उपेक्षा  इस  गलत  विश्वास  के  व।रण  न  करें  कि  साम्प्रदायिक  स्थिति  के  मामले  में  हम  सुरक्षित
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 हैं  । केवल  एक  राम  जन्म  मूमि  या  बाबरी  मस्जिद  ही  नहीं  है  बल्कि  मथुरा  मन्दिर  भी  हिन्दू
 साम्प्रदायिक  ताकतों  ने  अपने  साम्प्रदायिक  प्रचार  के  लिए  लगभग  300  पूजा  स्थानों  को  निर्धारित
 किया  है  मैं  विस्तार  से  नहीं  कह  रहा  हूं  क्योंकि  समय  नहीं  सरकार  को  घार्भिक  स्थानों  के  विवाद
 की  समस्या  के  बारे  में  सुविचारित  राष्ट्रीय  नीति  तैयार  करने  की  संमावना  की  जांच  करनी  चाहिए  ।
 हमें  आधार  वर्ष  15  1947  को  निर्धारित  करना  उस  तिथि  की  यथापूव॑ंक  स्थिति
 सभी  सम्बन्धित  हिन्दुओं  और  मुसलमानों  को  स्वीकार  करनी  चाहिए  ताकि  उसके  आधार  पर
 कोई  नया  विवाद  न  छिड़  सके  ।  लेकिन  फिर  भी  एक  विवाद  छिड़  गया  है  ।  हमें  बाबरी  मस्जिद
 ओर  रामजन्म  भूमि  का  हल  निकालना  है  ।  जब  कोई  परस्पर  स्वीकाय  हल  नहीं  निकल  रहा  तो
 सबसे  अच्छा  तरोका  है  कि  न्यायपालिका  की  प्रक्रिया  अपनाकर  श्लीघ्रता  से  यह  मामला  निपटाया
 जाए  ।  नि:संदेह  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  |  फरवरी  1986  को  ताला  खोलने  का  काय॑  साम्प्रदायिक
 प्रचार  का  संकेत  था  ।  मुझे  याद  नहीं  है  कि उस  समय  आन्तरिक  सुरक्षा  के  इन्चा्ं  कौन
 कार  को  जांच  करनी  चाहिए  कि  क्‍या  श्री  अरुण  नेहरू  ने  इस  मामले  में  कोई  विशेष  मूमिका  निभाई
 है  |  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  यही  बात  विस्फोटक  हो  यह  ऐसा  मामला  है  जिसकी  सरकार  को
 जांच  करनी  चाहिए  और  गृह  मंत्री  महोदय  मी  इसकी  जांच  लेकिन  फिर  भी  यह  अच्छी  बात  है
 कि  कुछ  दलों  को  इस  बात  को  मान्यता  दी  है  कि  इस  विवाद  को  हल  करने  के  लिए  न्यायिक  प्रक्रिया
 में  विषयपरक  भावनाओं  को  प्राथमिकता  व  वरीयता  नहीं  दी  जानी  सौभाग्य  की  है
 कि  बाबरी  मस्जिद  की  कार्यकारी  समिति  के  एक  वर्ग  ने  जो  एक  समय  कुछ  बात्तों  से  प्रभावशाली
 यह  स्वीकार  किया  कि  समस्या  के  समाघान  के  लिए  थह  सतसे  अच्छा  तरीका  है  कि  न्यायिक  प्रक्रिया
 अपनाई  जाए  ।  कुछ  प्रतिष्ठित  हिन्दू  नेताओं  ने  मी  इसे  स्वीकार  है  Fi  मुझे  बताया  गया  है  कि
 द्वारिका  के  शंकराचार्य  ने  माना  है  कि  समस्‍या  के  समाघान  के  लिए  न्यायिक  प्रक्रिया  सही  तरीका

 मेरे  विचार  से  सरकार  तेजी  से  न्यायिक  प्रक्रिया  अपनायेगी  और  हिन्दू  साम्प्रदायिक  तत्वों  जैसे
 विश्व  हिन्दू  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  श्ौर  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्कष  रूप  से  डा०  पटेल  के  दल
 द्वारा  समर्थन  प्राप्त  तत्वों  की चाल  को  ना  कामयाब  करेगी  ।  पूजा  स्थलों  का  प्रयोग  साम्प्रदायिक
 हिंसा  के  लिए  नहों  किया  जाना  हमें  समी  समुदायों  को  साम्प्रदायिक  हिसा  के  शिकार  न
 बनने  के  बजाए  आध्यात्मिक  वाद  और  मानवतावाद  के  अन्तगंत  एक  करने  का  प्रयास  करना  चाहिए  ।

 सरकार  इंट  पूजा  का  कारयंक्रम  बड़ी  सावधानी  से  इससे  जनता  की  बहुत  क्षति  हो
 सकती  है  ।  मैंने  गुजरात  और  अन्य  जगह  यह  देखा  है  कि  निहित  स्वार्थी  लोग  साम्प्रदायिक  नारे

 फंला  रहे  हैं  ।  इससे  साम्प्रदायिक  तनाव  पैदा  होता  है  ।  इसलिये  साम्प्रदायिक  प्रचार  रोका  जाना

 चाहिए  ।  लेकिन  फिर  भी  हम  जो  कुछ  कर  रहे  हैं  उससे  माहौल  बिगड़  रहा  हम  चिगारी  लगा
 रहे  और  जब  ग्लाग  फैलने  लगती  है  तो  हम  कुछ  करने  लगते  हैं  ।  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  ।

 हमें  साम्प्रदायिकता  रोकनी  चाहिए  ।  चाहे  समुदाय  हो  या  साम्प्रदायिक  प्रचार

 रोकना  हमें  शुरू  में  ही  उनके  विरुद्ध  कड़ी  वयंवाही  करनी  अन्यथा  इसमें  बिलंब

 हो  जाता  इसलिये  मैं  चाहता  हूं  कि सरकार  यह  सुनिश्चित  करे  कि  स्थिति  बिगड़ने  नहीं  दी  जाए  ।

 सबसे  १६  ले  मेरा  विश्वास  है  कि  हम  राम  जन्म  मूम  और  बाबरी  मस्जिद  के  बारे  में  निर्णय  और

 कार्यवाही  पहले  कर  सकते  थे  ।  दंगा-ग्रस्त  शहर  का  निदासी  होने  के  कारण  मैं  आपको  बताता  हूं  कि

 प्रत्येक  हिन्दू  और  प्रत्येक  मुसलमान  साम्प्रदायिक  मावना  नहीं  रखता  ।  सामान्य  हिन्दू  और  सामान्य

 मुसलमान  एक  दूसरे  से  लड़ना  नहीं  चाहते  ।  यह  साम्प्रदायिक  प्रचार  है  जिसने  उन्हें  पागल  बना  दिया

 है  और  वे  स्वयं  अपने  माइयों  के  विरुद्ध  हथियार  नहीं  उठा  रहे  हैं  !  हमें  साम्प्रदायिक  प्रचार  का
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 हरूमाई
 दृढ़ता से  शुकाबला  करता  चाहिए  ।  हमें  वह  देखना

 चाहिए
 कि  ताग्रदागिक  शक्तियां  वोगों  में  और

 बंटेबांरा  न  कर  हमें  अब  यह  घोषणा  करनी  चाहिए  कि  साम्प्रदायिक  हिंसा  बहुत  हो  चुकी  ।

 मारत  को  कम  से  कम  अपने  आप  को  साम्प्रदायिक  हिसा  से  मुक्त  घोषित  करना  परमाणु
 मुक्त  और  हिंसक  विश्व  का  आह  वान  करंने  के  लिए  विश्व  में  हमारा  आदर  है  ज॑साकि  श्री  राजीव
 गांधी  औरं  श्री  गोबचिंव  के  बीच  दिल्‍ली  घोषणा  के  माध्यम  से  हस्ताक्ष  Hz

 कर  लिया  गया  है  ।

 शिव  सेना  के  बारे  में  एक  शब्द  कहना  चाहता  प्रधान  मंत्री  ने कल  बम्बई  उच्च
 न्‍्यावालय  के  न्यायाधीश  मभारुचा  द्वाराएक  मामले  में  दिए  गए  निर्णय  का  उल्लेख  किया  था  जिसमें

 झिव  सेना  के  एक  विधायक  के  घाभिक  अप्रील  का  सहारा  लेते  उस  आधार  पर  उसका  चुनाव
 रदद  कर.दिया:था  कि  इनमें  उसके  चुनाव  के  आधार  बढ़  गए  थे  ।  यह  एक  घटिया  साम्प्रदायिक  प्रचार

 नहीं  था  लेकित्त  बहुत  सुनिमोजित  प्रचार  कि  मारत  एक  हिन्दू  राष्ट्र  होना  चाहिए  जिससे
 कि  हिन्दुओं  को  एक  घा्िक  राष्ट्र  बताने  की  के  आधार  पर  संगठित  होना  चाहिए  ।  उस  आधार
 पर  शिव  सेना  और  अन्य  लोगों  ने  वोट  एकत्र  करने  का  प्रचार  किया  था  ।  दर्माग्यवश  देश  में
 समम्प्रदायिक  प्रचार  से  राजनीतिक  लाभ  होता  इसी  वजह  से  ऐसी  शक्तियों  को  आदर  और
 बद्यता  प्राप्त  होती  हमें  इन्हें  शु  में  ही दकाना  होगा  ।  शिव  सेना  के  द्वारा  हिन्दू  लड़ाई  की

 दपरी  इसकेਂ  गे  गेर-सिख  और  गंर-दलित  शक्तियों  के  प्रति  आक्रमणशील  रहना  और

 लडक  संकी्णता  यह  हमारे  देश  में  कार्य  कर  रही  घातक  शक्तियों  में  से
 एक  हमैं-ऐसी

 शक्तियों  के  विरुद्धकडी  कार्यवाही  करनी  चांहिए  ।

 हम-:हर  रोज  प्रचार  माध्यमों  में  तथा  हर  जगह  साम्प्रदा यक  प्रचार  के  बारे  में:पढ़ते
 हैं  ।  लेकिन  दण्ड  संहिता  को  घारा  153  क  अन्तंगंत  मुश्किल  से  कोई  कायंवाही  की

 होगी  ।  इसका  इस्त्रेमाल  नहीं  किया  गया  ।  यदि  देश  ने  उनका  सशक्त  रूप  में  उपयोग  नहीं  किया  तो

 ऐसे  उपबंघ"क्षीण  हो  जाएंगे  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  भारत  में  ऐसे  कितने  अप  राघ  हुए  हैं  उनके  विरुद्ध
 क्या  कब  वही  की  गई  अभियेग  क्‍्लाए  गए  ।  सरकार  को  लोगों  और  संसद  को  जवाब  देना  है
 कि  सरकार  द्वारा  साम्प्रदायिक  प्रचार  को  रोकने  के  लिए  अथवा  ऐसा  प्रचार  जिसमें  एक  सम॒ृदाय  के

 दूसरे  के  प्रति-बुरी  मावना  पैदा  होती  उसे  रोव  ने  के  लिए  क्‍या  कायंवाही  की  गई  दुर्भाग्यवश
 देश  का  प्रचांर  माध्यम  जैसे  दूरदर्शन  मी  इस  तरह  कार्य  करता  है  कि  एक  घमं  विशेष  की  छवि  उमारी
 जाती  है  ।  चाहे  यह  एक  डांस  हो  अथवा  ड्रामा  कार्यक्रम  हो  इसमें  बहुमत  धर्म  की  छवि  दिखाई  जाने
 को  प्रधानता  दी  गई  यह  बहुत  ही  आपत्तिजनक  इसप्र  वृत्ति  को  रोका  जाना  चाहिए  ।  अपने

 दूरदर्शन  कार्यक्रमों  में  हमें  वेज्ञानिक  सवरूप  को  बढ़ाबा  देना  इस  समय  हम  ऐसे  प्रचार
 माध्यम  से  घमंनिरपेक्ष  विचार  की  बजाए  रूढ़िवाद  और  दकियानूसी  धाभिक  विश्वासों
 को  बढ़ावा  दे  रहे  हैं  । सावंज  नक  प्रचार  माध्यम  को  धर्म  निरपेक्ष  विचारों  को  फंलाने  का  माध्यम
 बमाया  जाना  चाहिए  और  वैज्ञानक  दृष्टिकोण  को  बढ़ावा  दया  जाना  चाहिए  ।  यदि  हम
 वाद  को  समाप्त  कः  ने  और  ध्मं  निरपेक्षता  को  मजबूत  करने  में  देश  की  मशीनरी  का  उपयोग  करने

 के  का  यंत्र  मे  में  असफल  ६  जाते  हैं  माकी  पीढ़ियां  हमें  माफ  नहीं  करेगी  ।

 इन  झक्ब्दों  के  साथ-साम्प्रदायत्राद  को  सभपप्त-करने
 ३

 घानः  रहने  लिए  इस  सदन  में'जो  आबा  4  गई  रो  सै  4.4 i  हि  ञ
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 उन  दलों  और  संगठनों  से  अपील  करता  हूं  जोकि  साम्प्रदायिक  दृष्टिकोण  रखने  के  दोषी  हैं  कि  वे
 अपने  संकीण्ण  दृष्टिकोण  को  छोड़  दें  और  घ॒मं  निरपेक्ष  मारत  की  मुख्यधारा  में  शामिल  हो  जाएं  ।

 *ओरी  सी०  जंगा  रेड्डी  :  समापति  वाद-विवाद  में  भाग  लेते  समय  बहुत
 से  माननीय  सदस्यों  ने  भारतीय  जनता  पार्टी  की  मूमिका  की  कटु  आलोचना  की  है  ।  यह  दिखाने  के
 लिए  हमारे  पास  दस्तावेजी  प्रमाण  मौजूद  हैं  कि  वास्तव  में  कौन  धर्म  निरपेक्ष  है  अथवा  कौन  नहीं  है  ।

 श्री  वीर  सेन  :  हिन्दी  में  बोलो  जो  सब  की  सम  में  आये  ।

 श्री  सो  जंगा  रेंड्डो
 :  अगर  मैं  हिन्दी  में  बोला  तो  मुझे  अटकाने  की  कोशिश  करेगे  इसलिए

 आपको  जरा  सबक  सिखाना

 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  ये  तो  कहते  न  खुदा  करे  मैं  पहला
 मिसरा  नहीं  गा  ये  लड़ाई  मैं  दूसरा  मिसरा  कहता  हूं  ।

 श्री  सी०  जंगा  रेडडी  :  चाहे  इधर  के  मित्र  चाहे  उधर  के  मित्र  समी  लोग  बी०्जे०पी०
 को  भ्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  रूप  से  एक  प्रकार  से  फिरकापरस्त  कहने  की  कोशिश  व-र  ₹हे  मैं  आपको
 यह  बताना  चाहता  हंं  कि  1952  में  जिस  वक्‍त  दक्षिण  में  जनसंघ  की  बइस्थापना  भी  नहीं  हुई
 आर०एस०एस०  भी  नहीं  उस  वक्‍त  पण्डित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  मेरे  क्षेत्र  हनमकोंडा  में  एक
 भारी  समा  में  माषण  दिया  था  कि  मारतीय  जनसंघ  फिरकापरस्त  उनको  वोट  मत  दो ।
 वहां  पर  मारतीय  जनसंघ  के  बारे  में  जानते  ही  नहीं  इससे  साफ  है  कि  खद  च  र  होकर  बोतबाल
 को  डांटते  हैं  ।  इसी  प्रकार  ये  पूरे  दल  मेरे  इधर  के  मित्र  बदनाम  और  उबर  के  मित्र
 डांटना  शुरू  करते  मैं'आपसे  एकਂ  बातਂ  कहूंगा  कि  पिछलें  चुनाव  में  जोमिंजोरम  में“हुआ
 उसका  इलंक्शन  मैनीफ॑स्टो  ग्रापके  सामने  पढ़कर  मिजो  प्रदेश  कांग्रेस  आई  कमेटी  का

 इलेक्शन  मंनीफंस्टो  मैं  बताता  हूं  ।

 मिजो  कांग्रेस  कमेटी  ईसाई  सिद्धान्तों  के  अनुरूप  सरकार  स्थापित  करने  के  प्रति
 बद्ध  है  ।

 दूसरा  बताता  सेकुलरिज्म  का  हैडिग  है  यहां  पर

 ईसाई  होने  के  नाते  यह  हमारा  भारी  उत्तरदायित्व  है  कि  हम  ईसामसिह  की  शिक्षाप्रों  का
 प्रचार  करें  ।

 मुझे  इंस्लिश  अच्छी  तरह  नहीं  गोस्पल  और  उसमें  क्या  मैं  आपको  बताता  हूं
 कब  -

 +मूक्षतः  में  दिए  गए  माषण के  अंक्रेजके  भझन्रुवाद  कर  हिन्दी  रूभगस्लर  ।
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 श्री  सी०  जंगा

 लेकित  यह  युक्तिसंगत  है  कि  ईसाईयों  को  कांग्रेस  को  समर्थन  देना  यह
 मिजोरम  प्रदेश  कांग्रेस  समिति  का  चुनाव  घोषणापत्र

 केवल  यही  नहीं  मैं  कांग्रेस  सोश  लिज्म  के  बारे  में  बताता  हूं  ।

 ]
 जाइवल  का  गरीब  का  भगवान  है  ।  यह  कांग्रेस  का  समाजवाद  है  ।

 और  बताते  हैं  ।

 हु

 के  के  शीषंक  के  यह  कहा  गया  है  जेरूसलम  में  तीथ्थयात्रियों
 को  भेजने  के  लिए  साधनों  का  पता  लगाया  यह  कांग्रेस  के  चुनाव  घोषणा  पत्र  का
 सार

 ओर  बताता  हूं  कि  एजुकेशन  में  क्या  तब्दीली  लाना  चाहते  कांग्रेस  वाले  ।

 गशिक्षाਂ
 के  अन्तगंत  यह  कहा  गया  है  संस्कृति  और  ईसाई  सिद्धान्तों  के  श्राघार  पर

 स्कूल  पाठ्यक्रमों  में  संशोधन  किया  जाए  ।  यह  क  ग्रेस  का  चुनाव  घोषणा  पत्र  यह  हाल
 ही  में  प्रसारित  हुआ  यह  कांग्रेस  की  धर्म  निरपेक्षता  का  दस्तावेजी  सबूत  यदि  यह
 घमंनिरपेक्षता  है  तो  हम  इसके  विरुद्ध  हैं  यह  साम्प्रदायिकता  है  ।

 दूसरों  को  उल्टा  डांटते  हैं  कि  श्राप  फिरकापरस्ती  करने  वाले  इन  पर  बेन  1975
 में  आर०एस०एस०  पर  बैन  लगाकर  देख  चुके  1977  में  क्या  आप  एक  बार  बन  लगाकर

 हम  उसके  साथ  हैं  लेकिन  मैं  आपको  बताना  चाहता  कौन  संकुलर  1947  में  जितने

 हिन्दू  बाद  में  उसकी  प्रतिक्रिया  नहीं  हुई  मगर  42  वर्ष  के  आप  लोगों  के  रवये  के कारण  यह
 फिरकापरस्ती  हो  रही  उसके  लिए  हमको  खेद  दुख  है  उसके  विरुद्ध  हैं  श्रौर  उसका
 खण्डन  करने में  मारतीय  जनता  पार्टी  पहला  कदम  लेगी  मगर  आप  इस  प्रकार  के  कदम  उठाकर

 थें  को  फिरकापरस्त  बनाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  इतना  ही  मैं  आपको  बताता  हूं  कि
 कांग्रेस  वाले  कितने  सेकुलर  हैं  ।

 यह  इलाहाबाद  चुनाव  और  उदयपुर  चुनाव  में  कांग्रेस  (ko)  की  धर्म-निरपेक्षता  है  ।
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 प्रोपेगण्डा  के  लिए  किसको  जिसने  टी०वी०  में  रामायण  में  राम  का  पार्ट  उसको
 लाकर  प्रोपेगण्डा  किया  ।  इसका  मतलब  है  कि  आप  मतदान  मैं  हिन्दू  संण्टीमैण्ट्स  को  उकसाना  चाहते

 मिजोरम में  क्रिस्चियन  संण्टीमेण्टस  व  उभारना  उकसाना  चाहते  हैं  और  आपने  केरल  में  मुस्लिम
 लीग  के  साथ  समभौता  करके  सरकार  इलेक्शन  इस  प्रकार  लड़ते  हैं  और  बात  सेकुलरिज्म
 को  करते  आप  चोरी  करते  हैं  और  उल्टा  बताते  हैं  कि  चोर  कहां  बताओ  कोतवाल  को  ।
 उल्टा  चोर  कोत  को  यह  कांग्रेस  की  नीति  यह  आपकी  सरकार  की  नीति  मैं
 बताना  चाहता  हंं  कि  1952  में  जवाहर  लोल  नेहरू  ने  इसको  एडाप्ट  किया  जब  मैं  बच्चा  था  और
 नवीं  या  दसवी  क्लास  में  पढ़  रहा  उस  वक्‍त  उन्होंने  जनसंघ  के  बारे  में  बताया  वही
 परम्परा  आज  तक  चली  आ  रही  है  और  अभी  चलने  वाली  आपको  सूरत  प्रापको  इसमें  पता

 आपको  मैं  पढ़कर  सुनाऊंगा
 **

 तदाताओं  से  खले  आम  मिजो  लोगों  और  ईसाई  घमं  की  खातिर  मिजोरम
 में  वोट  देने  के  लिए  क  मिजोरम  में  शैली  उसी  प्रकार  की  है  जिन्होंने  दूरदर्शन  घारा  वाहिक
 रामायण  क॑  सितारे  अरुण  गोविल  को  देखा  था  जिसे  जून  1988  के  उय  चुनाव  में  पार्टी  द्वारा
 वास्तविक  राम  के  रूप  में  प्रदशित  किया  गया  यह  आपकी  घममं  निरपेक्षता

 क्या  श्राप  इसको  सेंक्युलरिज्म  मानते  हैं  ।  बताइए  ?  बातें  आप  बड़ी-बड़ी  करते  हैं  ।  1942
 प्‌ है लाहौर  की  बात  तो  राजीव  गांघी  जी  ने  बता  दिया  री  मुस्लिम  लीग  ने  पास

 इस  टू  नेशन  थियोरी
 को

 किसने  एक्संप्ट  किया  ?  कांग्रेस  ने  एक्सेप्ट  मुस्लिम  लींग  के  भाइयों
 के  जिसने  इस  देश  के  दो  टुकड़े  कराये  है  व ेआज  भी  हमारे  सदन  में  उस  मुस्लिम  लीग  के
 साथ  आपका  समभौता  42  सालों  में  आपने  क्या  किया  ?  इन  42  सालों  में  आपने  कई  बार

 प्रमझौता  किया  चुनाव  लड़ा  है  ।  मेरे  मित्र  सीपीएम  वालों  ने  सत्ता  में  आने  के  लिए  नम  बूदरीपाद
 गवनंमेंट  ने  अपनी  कोलिजन  गवनंमेंट  में  लिया  और  मोहम्मद  खोया  एजूकेशन  मिनिस्टर  उन्होंने
 वि.ताबों  में  अरबी  पढ़ाना  सिखाना  झुरू  सीलेबस  को  तबदील  किया  ।  और  क्‍या  किया

 मालूम  है  आपको  ?  किसी  भी  सरकार  ने  नहीं  कांग्रेस  सरकार  ने  भी  नहीं  अपने  को

 सत्ता  में  रखने  के  अपने  को  मुख्य  मंत्री  पद  पर  रखने  के  लिए  यह  नम्बूदरीपाद  मालापुरम
 डिस्ट्रिक्ट  मुस्लिम  लोगों  को  दिया  |  उसका  नाम  कहते  मुफलिस्तान  ।  यह  सी०पी०एम०की  नीति
 है  ।  जहां  पर  हमारी  लड़ाई  हो  रही  है  ।  सीपीएम  और  मुस्लिम  भाइयों  में  दंगे  हो  रहे  जहां  पर
 आ  बी०जे०पी०  ने  मुस्लिम  भाइयों  की  मुर्साबत  में  रक्षा  करके  उनको  संरक्षण  दिया

 यह  आपको  मालम  होना  यह  हमारे  सीपीएम  माइयों  की  स्थिति  ये  तीनों  मिल
 कर  हमारे  ऊपर  हमेशा  हमला  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हम  को  फिरकापरस्त  बनाने  की
 कोशिश  कर  रहे  है  ।  अरुण  गोविल  प्रचार  कर  रहे  जो  कि  बहुत  ही  गलत  बात  डाक्यूमेंद्री
 एविडेंस  यह  एक  एमएलए  शिव  सेना  अनसीटेड  हो  इसके  लिए  जज  साहब  को  बघाई  दी

 है'**(व्यकधान)'*ਂ
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 श्री  अजीज  क्रेशी  *  रहा  हूं  किन्होंने  क्या-क्या

 कुछ  न  खुदा  करे  कोई  ।”

 श्री  सो  ०जंगा  रेड्डो  :  आप  उर्दू  के  कवि  इसलिये  मैं  तेलगू  में  बोलना  चाहता  मगर
 आप  बेचारे  आपको  समभाना  इसलिये  मैं  हिन्दी  में  बात  कर  रहा  बेचारे  हिन्दी  के
 सिवाय  कुछ  नहीं  जानते  ।  हिन्दी  के  फंने टिक  हैं'**

 श्री  अजोज  क्रेशी  :  हालां'के  मेरी  मातृभाषा  उर्दू  लेकिन  मुझे  गवं  है  कि  मैं  हिन्दी  जानता

 हूंਂ

 श्री  सी  ०जंगा  रेड्डी  नहीं  खड़ी  बोली  है
 तीन  दिन  पहले  आन्ध्र  प्रदेश  के

 पं  यक्ष  जो  1967  में  फिरकापरस्ती  के  आरोप  में

 सुप्रीम  कोर्ट  में  छः  वर्ष  इलंक्शन  लड़ने  के  अयोग्य  घोषित  कर  दिया  ।

 श्री  इन्द्र  जीत  गुप्त  :  कोन  ?

 थ  सी  ०जंगा  रेडडी  :  श्री  चनना  रेड्डी  !  फिरकापरस्ती  का  निशान  पीसीसी  प्रेजीडेंट

 रेड्डी  ।  फिरकापरस्ती  का  निशान  मीजाराम  का  फिरकापरस्ती  का  निशान  इलाहाबाद
 का  इलेक्शन  ये  कया  करते  हैं  ।  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  गर  कांग्रेसी  सरकार
 जहां  पर  भी  वहां  पर  फिरकापरस्ती  नहीं  चल  रही  कहां  चल  रही  बिहार  में  चल  रही

 उत्तर  प्रदेश  में  चल  रही  इस  तरह  की  बातें  करके  चुनावों  में  जीत  कर  सत्ता  में  42
 सालों  से  दो  साल  को  छोड़कर  उसके  सिवाय  कुछ  नहीं  है  ।  इस  लए  कांग्रेस  में  दंगा  कराना  शुरू  किये
 हैं  ।  मैं  बताना  चाहता  हूं  हजारी  बाग  में  क्या  किया  ।  रामनवमी  के  दिन  जलूस  दिन  रात  चलती
 एकदिन  लाइट  बन्द  हो  लाइट  बन्द  होने  के बाद  बम  फटा  और  बम  फटने  के  बाद  350  लोगों
 को  बम  बनाते  अरेस्ट  किया  ।  लेकिन  जो  घायल  हुए  वे  कोन  हैं  ?  उस  गांव  के  नहीं  दूसरे

 से  झ्ाए  हुये  किस  वर्ग  के  हैं  बताइये  फिरका१रस्ती  के  बारे  आपने  कितने  ही  कमीशन
 बनाये  हैं  उसकी  रिपोर्टों  में क्या  है जनता  को  जिस  वक्‍त  अहमदाबाद  में  ये  दंगे  तो
 बाहर  से  आए  हुए  लोगों  द्वारा  ये  किये  जो  पाकिस्तान  से  आए  हुए  हैं  ओर  बिना  वीजा  के  आ
 रहे  इसी  सदन  में  मैंने  इस  बारे  में  एक  प्रश्न  पूछा  था  ।  सऊदी  अरब  से  आ  कर  ओर  पैसा  दे
 वे  लोग  फिरकापरस्ती  को  बढ़ा  रहे  हैं  ।  यह  आप  नहीं  समझ  सकते  ।  मैं  तो  कहता  हूँ  कि  आप  शापथ
 लीजिये  कि  किसी  फिरकापरस्त  से  हम  इलेक्शन  में  मदद  नहीं  आज  तो  आप  यह  कहते  हैं
 कि  सी०पी०एम०  वामपंथी  लोग  अच्छे  लोग  वे  जनता  दल  में  क्‍यों  समभौता  करते  जाते

 हम  जानते  हैं  कि  कौन  अच्छा  है  और  कोन  बुरा  आप  तो  सिर्फ  यही  चाहते  हैं  कि  सत्ता  में
 बने  रहने  के  लिए  आप  चाहते  हैं  कि  विरोधी  दलों  में  आपसी  फूट  बनी  रहे  और  फिर  आग  सत्ता  में
 उस  जगह  आ  जहां  पर  आपकी  सरकार  नहीं  है  ।  इस  प्रकार  की  आप  कोशिश  क  रहे  हैं
 आप  कहते  हैं  कि  वामपंथी  तो  बहुत  प्र।एरिव  लोग  हैं  और  अच्छे  लोग  फिर  वे-जनता  दल  में  क्यों
 ज.ते  हैं  और  जनता  दल  वालों  को  ते  हैं

 कि  तुम  तो  अच्छे  लोग  फिरकापरस्त  बीं०जे०पी
 वालों  के  साथ  क्‍यों  जाते  हो  ।  क्या  कमाल  की  बात  यह  आपका  प्रचार  है  लेकिनਂ  आए  के
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 प्रचार  के  दीवाने  भ्रब  लोग  होने  वाले  नहीं  कुछ  लोग  आपके  प्रचार  के  -  दीवान ेहो  मए
 जनता  सरकार  1979  में  गिर  गई  ।

 इस  से  लोगों  को  सबक  लेना
 होगा  क्योंकि  अगर  ऐसा  नहीं

 तो  देश  की  रक्षा  कोई  नहीं  कर  सकेगा  (°°  *  मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  आप  विरोधी
 दलों  को  डिवाइड  करके  सत्ता  में  आने  की  कोशिश  मत  आपके  कांग्रेस के  लोग  जहां
 वहां  सरकार  को  गिरवाने  की  कोशिश  करते  रहे  जनता  सस्कार  1979  में  कर्नाटक  में  उस  में
 भी  पुराने  कांग्रेसी  लोग  थे  मगर  अब  इस  के  बाद  इलेक्शन  में  कोई  आपकी  बात  सुनने  वाला  नहींहै  ।
 आप  को  किसी  मी  सूरत  किसी  भी  कारण  से  सत्ता  में  आने  के  लिए  जनता  वोट  नहीं  देगी  ।  आप

 दस  रों  में  फूट  डालने  की  चेष्टा  मत  कीजिए  ।

 यहां  पर  राभ  जन्म  भूमि  की  बात  कही  उसमें  सुप्रीम  कोर्ट  से  जो  वर्डिक्ट  दिया
 जायेगा  उसका  पालन  आप  क्‍यों  नहीं  कर  रहे  इसी  तरह  से  सुप्रीम  कोर्ट  ने  शाहवानू  के  केस  में
 मैन्टीनेन्स  के  बारे  में  जो  कहा  था  उस  पर  अमल  क्‍यों  नहीं  आप  जानते  हैं
 कि  इस  सदन  में  हमारी  पार्टी  का  एक  बेचा रा  आदमी  दो  बेचारे  आदमी  हैं  और  इततरे  लोग  हमारी
 पार्टी  के  बारे  में  कहते  इसलिए  कम  से  कम  पांच  मिनट  आप  हमें  और  दीजिए  ।  मैं  यह  पूछना
 चाहता  हूं  शाहबानू  के  केस  में  आपने  सुप्रीम  कोर्ट  के  वडिक्ट  का  पालन  क्‍यों  नहीं  किया  ।  आप
 राम  जन्म  भूमि  के  बारे  में  बोल  रहे  उस  पर  42  साल  से  लाक  लगा  उसको  किसने
 खोला  ।  कोर्ट  के  आड्ंर  उसके  आर्डर  के  माफिक  वह  खुला  और  उस  पर  कब्जा  करने  कौन  गया  ।
 हमारे  शाहब्ुद्दीन  साहब  ने  कहा  कि  साइकिलों  से-बाबरी  मस्जिद  चलो  |  हमारे  देश  पर  दुराक्रमण
 करके  विदेशी  आक्रमणका  रियों  ने  राम-जन्म  भूमि  पर  बाबरी  म।स्जद-बना  ली  ।  बाबर  के  वंश-का-आअ/ज
 कौन  है  |  यहां  जितने  मी  लोग  बेठ  वे  कमी  हिन्दू  दस  या  बीस  पव॑जों  पहले  वे  हिन्द  थे
 और  वे  मा  रत  देश  के  रहने  वाले  वे  पूरे  हिन्दू  हैं  और  हिन्दू  परिवार  के  हैं  ।  बाद  में  क  छम्स्लिम  बने

 कुछ  क्रिश्चियन  कुछ  कुछ  वेष्णव  बने  और  कुछ  शिवा  बने  ।  मु्के  पुराण  और  उपनिषदों
 के  बारे  में  ज्यादा  पता  नहीं  है  मगर  मैं  इतना  कह  सकता  हूं  कि  वे  अबिस्तान  से  आए  हुए  लोग  नहीं

 लोगों  को  बहकाने  के  लिए  और  उनसे  वोट  लेने  के  लिए  ऐसी  बातें  कही  जाती  हैं  ।  हैदराबाद  मे
 दंगे  कम  हो  गये  क्‍योंकि  वहां  पर  इत्तिहादुल  मुसलमान  के  मित्र  मेयर  बन  गये  ।  फिर  चुनाव
 तो  फिर  दंगे  जहां  पर  उनकी  मेजोरिटी  वहां  पर  दंगे  शुरू  किये  जाते  झ्लोल्ड  सिटी  में

 मुसी  नदी  के  एक  किनारे  पर  दंगे  नहीं  हंःते  हैं  और  दूसरे  किनारे  पर  जहां  पर  उनको  पापुलेशन

 जहां  तक  दंगों  का  सवाल  आप  यह  देखिए  कि  हजारी  बाग  में  जो  दंगे  उसमें  उस  शहर
 के  सहने  वाले  लोग  नहीं  हैं  ।  दूसरे  शहरों  से  आकर  दंगे  किये  जाते  हैं  ।  वहां  पर  जो  350  आदमी
 घायल  उनका  उस-शहर  से  संबंध  नहीं  इसलिए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि आप  इसकी
 जाँच  कराइए  भर  ख्वाम-रूबाह  दूसरों  पर  कीचड़  फ़ेंकने  की  कोशिश  मत  कीजिए  ।

 एक  बात  और  मैं  कहना  चाहता हूं  ।  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  मेरे  बड़े  मित्र  हैं  और  पूजनीय  हैं  ।  वे
 बहुत  सीनियर  आदमी  हैं  और.मैं  उनके  खिलाफ  कुछ  नहीं  बोल  सकता  मैं  उतना  बुद्धिमान  नहीं

 हूं  और  न  मैं  प्रोफुसर  हूं  और  न  मैं  इतना  विद्वान हूं  फिर  भी  मैं  यह  बताना  चाहता हूं  कि  झ्ार्टीकिल
 370  में  यह  स्पष्ट  लिखा  हुआ  है  ।
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 तार  जगा

 ओर  कश्मीर  राज्य  के  संबंध  में  अस्थायी  उपबन्ध  ।”'

 अस्थायी  का  क्या  अर्थ  है  ?

 इन्होंने  कहा  कि  टेम्पोरेरी  टेम्पोरेरी  दो  साल  हो  सकता  तीन  साल  हो  सकता  है  ।  वहां
 पर  क्या  हो  रहा  है

 ?
 वहां  पर  70  हजार  हिन्दू  पापुलेशन  वह  पापुलेशन  20  हजार  रह  गयी  ।

 आप  बताइये  यह  कंसे  हुआ  ?  वहां  कष््मीर  में  कोई  एक  बिल्डिग  नहीं  बना  सकता  है  मारत  का
 राष्ट्रपति  भी  नहीं  ।  26  जनवरी  को  कश्मीर  में  पाकिस्तान  का  भण्डा  लगता  वहाँ  कोई  दूसरी
 टीम  आ  कर  के  जीतती  तो  हिसा  होती  है  पाकिस्तान  की  टीम  जीतती  है  तो  मिठाई  बांटी  जाती

 पाकिस्तान  के  प्र॑ंजीडेंट  जिया  मर  गए  तो  वहां  पर  दंगे  होते  हैं  ।  इसका  क्या  कारण  है  ?  वहां
 पर दंगे  क्‍यों  होते  हैं  ?  वहां  पाकिस्तान  के  एजेंट  पाकिस्तानी  एलीमेंट्स  वहां  काम
 र्लेठे 56  छह  !

 मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  वहां  पर  पंडित  लोग  जो  हैं  वे  माएनोरिटी  में  वे  यहां
 पर  आए  और  उन्होंने  राजीव  गांधी  को  बताया  कि  वहां  पर  कितने  मन्दिर  टूटे  ।  आप  जानते  हैं  कि

 वहां  पर  फारूख  साहब  को  नेशनल  फ्लेग  नहीं  फहराने  दिया  गया  ।  इस  प्रकार  की  वहां  पर

 वाहियां  चल  रही  हैं  ।  इसीलिए  वहाँ  पर  से  370  घारा  को  हटाने  की  मांग  रखतः  हूं  ।

 मैं  ह्मू  मन  राइट्स  के  बारे  में  आपको  बताना  चाहता  हूं  ।  आपने  मायनोरिटी  कमीशन  बनाया  ।

 हू  यूमन  राइट्स  कमीशन  के  बारे  में  जस्टिस  वेग  ने  रिकमंड  किया  यह  हम  नहीं  बोल  रहे
 यह  ज.स्टस  वेग  ने  कहा

 मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  काशीराम  जी  अपनी  पार्टी  लेकर  के  आए  ।  हाजी  मस्तान  भी
 उनके  साथ  हैं  ।  वे  लोग  दलितों  और  मायनारिटी  को  भ्रलग  बनाना  चाहते  वे  लोग  दलिस्तान

 ठगी  कल्पना  कर  रहे  इसके  नाम  पर  बंटवारा  किया  जा  रहा  जो  पिछड़  लोग  हैं  वे  अपने
 रेंक  के  अपने  हक  के  लिए  बदलने  की  कोशिश  कर  रहे  आज  लोग  क्या-क्या  करते

 कास्टिज्म  फंलाने  की  बात  करते  हैं  ।  हमारे  आन्ध्र  में  कांग्रेस  के  एम०
 एल०००  श्री  मोहन  रंगा  राव  मर  गये  ।  वे  कापू  जाति  के  थे  |  हमारे  शिव  शंकर  जी

 के  मित्र
 उनके  मरने  के  बाद  वहां  तीन  सौ  करोड़  रुपये  का  नुकसान  हो  गया  ।  तीन  घंटे  में  हो

 यह  किसने  कराया  ?  हमारे  एक  केबिनेट  मिनिस्टर  ने  कराया  ।  हमारे  वेंगलराव  जी  वीरलम  संगम
 का  इनेगुरे

 5  रते  आप  इसके  लिए  कमीशन  बिठाइये  ।  अमी  हरियाणा  के  अन्दर  गूजर  पिछड़े
 वर्ग  को  लेकर  जातिवाद  को  बढ़ावा  दिया  गया  |  इसीलिए  मैं  चाहता  हूं

 आप  कृपया  इसको  आपकी  स्वयं  की  पार्टी  में  साम्प्रदायिकता  और  हर
 प्रकार  का  केवल  आपकी  पार्टी  इन  सभी  को  पचा  सकती  हम  को
 छोड़करਂ  इन  सभी  को  नही  पचा  सकते  |
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 कुमारी  ममता
 बन्जो

 :  मैं  श्री  रामृवालिया  जी  को  बधाई  देना  चाहती  हूं
 कि  कम्युनल  सिचुएशन

 पर  डिस्कशन  करने  के  लिए  वे  एक  महत्वपूर्ण  सब्जेक्ट  यहां  पर

 मैं  जंगा
 रेड्डी

 जी  का  भाषण  सुन  रही  उनका  भाषण  सुनकर  मेरे  दिल  में  एक  चीज
 जब  वे  हाऊस  के  अन्दर  कम्युनल  सिचुएशन  पर  बोल  रहे  थे  तो  उनकी  तरफ  से  कोई  ऐसी  चीज
 नहीं  कोई  ऐसा  सुझाव  नहीं  आया  कि  हमारे  देश  से  कम्युनल  प्राब्लम  क॑से

 दूर  यह  कंसे
 कम  होगी  ।  यह  बड़े  दुःख  और  अफसोस  की  बात  है  ।

 ३.00  म०प०

 जो  ये  लोग  कम्युनलिज्म  की  बात  करते  हैं  तो  इन  लोगों  में  से  किसी  के  दिल  में  हिन्दुइज्म  की
 बात  होती  किसी  के  दिल  में  मु.स्लमिज्म  की  बात  होती  किसी  के  दिल  में  सिखीज्म  की  बात

 होती  लेकिन  किसी  के  दिल  में  इंडियनिज्म  नहीं  आज  हमें  यह  समझना  चाहिए  कि  चाहे
 हिन्दू  मुसलमान  सिक्‍्ख  हो  या  ईसाई  हमारे  दिल  में  सिर्फ  हिन्दुस्तान  की  बात  होनी
 चाहिए  ।  मैं  माननीय  इन्दिराजी  को  कोट  करना  चाहती  हूं  ।

 यह  नहीं  समझ  सकती  कि  कोई  किस  प्रकार  एक  मारतीय  हो  सकता  है  और  उसे
 य  होने  का  गव  न

 ज्यादा  समथ  नहीं  मैं  इण्डियन  पश्चिम  बंगाल  स्टेट  से  आती  लेकिन  हमारे  स्टेट  के
 लिए  यह  गौरव  की  बात  है  कि  चाहे  कांग्रेसी  सी०पी०एम०  सी०पी०आई०  फारवर्ड
 ब्लाक  रिलीजन  को  लेकर  alg  हमारे  यहां  राजनीति  नहीं  करता  है  और  न  ही  कोई  कम्यनल
 किलिंग  हमारे  यहां  अभी  अमर  दा  ने  नेता  जी  सुभाष  चन्द्र  बोस  की  बात  मैं  रवीन्द्रनाथ
 टैगोर  की  गीतांजलि  की  एक  पोइम  पढ़ना  चाहती  मुझे  गौरव  है  कि  इसमें  टेगोर  ने  हिन्दुस्तान
 के  आदमी  को  कितना  ऊंचा  स्थान  दिया  है  ।

 हृदय  में  निर्मंयता  है  ओर  मस्तक  अन्याय  के  सामने  नहीं

 जहां  ज्ञान  का  मूल्य  नहीं

 जहां  संसार  घरों  की  संकीर्ण  दीवारों  में  खण्डित  और  विभमक्‍त  नहीं

 जहां  शब्दों  का  उद्भव  केवल  सत्य  के  गहरे  स्रोत  से  होता

 जहां  अनर्थंक  उद्यम  पूर्णता  के  प्नालिगन  के  लिए  ही  भुजाएं  पसारता

 जहां  विवेक  की  निर्मल  जलघारा  पुरातन  रूढ़ियों  के  मरुस्थल  में  सूखकर  लुप्त  नहीं  हो
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 नत-_+फमन-----न्‍>+न्‍तलयंव

 कुमारी  ममता

 ROO GA  कुल  नैंका  मेल  भरी  को  ढढे  क्ररटेंकटकरं३  रत

 रहता

 प्रम  !  उस  दिव्य  स्वतन्त्रता  के  अकाश  देश  जांगत  हो  !
 तु  ।

 ]  का

 मैं  किसी  के  लिए  नहीं  कहना  कल  इन्द्रनीत्तःनुप्ता  जी  ने  जो  पषण  उसका  ञै

 स्वागत  करती  बड़े  कांस्ट्रक्टिव  सुझाव  उन्होंने  दिये  कि  किस  तरह  से  कम्युनल  सिचुएशन  को

 हल  किया  लेकिन  खाली  भाषण  देने  से  काम  नहीं  फील्ड  में  जाकर  ,

 लिए  काम  करना  लेकिन  आज  जंगा  झेड्डी  जी  का  भाषण  सुनकर  बहुत  अफसोस

 चुनावी  भाषण  जो  उन्होंने  यहां  पर  वोट  लेने  के  लिए  हाउस  में  इस  तरह की  ह
 बात  करते  लेनिन  देश  के  लिए  बात  नही  करते  ।  हम  कांग्रेस  पार्टी  के  मेंबर

 हो लेकिन हमें गौरव हैं इस बात का कि हमारे अन्दर जाति-पांति की बात नहीं इसमें हम लोग विश्वास नहीं करते । चाहे हिन्दू सिक्‍्ख सब समान हैं । हिन्दुस्तान एक सेकुलर स्टेट अगर यहां पर कोई मन्दिर में जाता है तो मन्दिर में जाकर सूरज की उपासना में बोलता नमो जवाकुसुम शंकाय कश्यपम महा कोई मुस्लिम है तो वह कुसन न्‍फा पाठ करता है--ला इलाही मोहम्मद ईसाई भाई बाइबल लेकर बोलता ओर सिक्‍ख भाई बोलता है--वाहे गुरु दा वाहे गुरु दी यह सेकुलरिजम है लेकिन दुख की बात है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां-चुनावी जलाम लेने के इसका फायदा उठाना चाहती हैं । आज एक योजनाबद्ध षडयंत्र चल रहा घर्मं के नाम पर देश को की कोशिश चल रही ऐसे दलों को शर्म आनी ये लोग आज कांग्रेस पार्टी को देते जो आदमी काम ब.रता है उससे दो चार मूलें भी हो सकती हैं । हम नहीं कह सकते कि हमसे मूलें नहीं लेकिन मूल उसी से होती है जो काम करता भाप बताइये किसी कौन सी पार्टी है जिसने देश के लिये कुर्बानियां दी कांग्रंस पार्टी ने आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी देश के लिए कुर्बानियां दी हैं । महात्मा गाँधी इंदिरा गांधी ने देश के लिए कुर्बानी एक ही ऐसी पार्टी है जिसके बहुत लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है । मैं वामपंथी पार्टी को बधाई देना कम्युनल सिचुएशन के खिलाफ जो लोग रहे बहुत से आदमी शहीद हुए इसके लिए मैं बघाई देना चाहता सरकार को इन लोगों की बातों पर गौर करना चाहिए जो लोग राम की बात करते हैं या रहीम की बात करते आज क्‍यों नहीं आंध्र के चीफ मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई ते ते से र्कै ++अध्यक्षपीठ - के आदेश नुसार कायंबाही छत्तांत से निकाल दिया 208



 नियम  193  के  अघीन  चर्जा

 अम्बई
 श  एम०एल०ए०  को  डिसक्वालीफाई  किया  ब्

 इसके  लिए  मैं  बधाई  देना  चाहती  हूं  ।
 है  कमरों  किया  है  ।

 हाऊस  के  अन्दर  ऐसा  दंगा  चलेगा  तो  बाहर  जाकर  ये  लोग्र  का  ये  लोग  क  म्युनल
 सिचुएशन  को  जिंदा  रखेंगे  और  साम्प्रदायिकता  को  बढ़ावा  मैं  ऐसा  क्‍यों  बोलना  चाहती  हें
 शिव  सेना  के  एक  एम  ०एल०ए०  के  कोर्ट  ने  डिसक्वालीफाई  कर  दिया  है  क्योंकि  रिलीजन  की  ओर  से
 उसने  कैम्पेन  किया  मैं  बूटा  सिह  जी  को  बोलना  चाहती  हूं  कि  वे  एक  काम्प्रीहेन्सीब  किख
 लाएं  और  इन  कम्युनल  आरगेनाइजेशन्स  को  बन  किया  जाए  और  साथ-साथ  पौब्रिटिकब  पार्टीज  को
 भी  गाइडलाइन्स  इद्यू  को  जाएं  कि  वे  इलेक्शन  कंम्पेन  में  रिलीजन  १रफारमेंस  को  साबित  नहीं  क

 रामा  राव  को  आप  कृष्ण  की  ड्रेस  पहनकर  इलंक्शन  में  रथ  लेकर  घूमे  उक्कके
 लिए  डिसक्वालीफाई  होना  चाहिए  जो  इस  तरह  का  इलंक्शन  कैम्पेन  करता  मगवान  बनकर

 लैक्शन  उन्होंने  लड़ा  वे  रामा  राव  से  चेंज  होकर  —**—  हो  गए  हैं  इसलिए  डिसक्वालीफाई
 होना  चाहिए  |  जैसा  बी०जे०पी०  और  आर०एस ०  एस०  कर  रहे  हैं  वंसे  ही  मुस्लम  लीग  भी  कर
 रही  है  बी०जे०पी०  हिन्दू  राष्ट्र  के  लिए  सलोगन  दे  रही  मुस्लिम  लीग  सु  सलम
 राष्ट्र  के  लिए  स्‍लोगन  देगी  और  इसी  तरह  हम  भी  महिला  राष्ट्र  के  लिए  स्लोगन  इससे  इस
 देश  का  क्‍या  फायदा  हिन्दुस्तान  के  संक्यूलरिज्म  के  लिए  सरकार  की  गाइडलाइन्स  होनी
 चाहिए  ।  इस  बारे  में  सरकार  को  एक्शन  लेना  बहुत  जरूरी  काफी  पोलिटिकल  पार्टीज  ऐसी  हैं
 जिनके  पास  फा  रेन  से  पंसा  आता  है  ।  इस  पंसे  का  इस्तेमाल  वे  रिलीजिफ्स  सेंटीमेंट्स  के  लिक  करते
 हैं  ।  हमारे  देश  की  आम  जनता  घामिक  है  इसलिए  ये  लोग  उनकी  धघािक  भावनाओं  का  करायक

 हैं  ।  सरकार  को  यह  देखना  चाहिये  कि  कौन-कौन  स्री  फारेन  कंट्रीज  से  पँंसा  आता  सरकार

 की  बिना  जानकारी  के  वे  कंसे  प॑सा  दे  सकते  हैं  ।  कम्युनलीज्म  को  कबं॑  करने  के  लिये  सुझाव  देना

 चाहती  गांव  में  हर  एक  आदमी  टी०वी०  तो  नहीं  देखता  बल्कि  रेडियो  सुनता  इसलिये

 री  सरकार  की  जो  पब्लिसिटी  मशीत्ररी  है  वह  और  भी  ज्यादा  स्ट्रांग  होनी  लक्षिव  सेना
 बी०जे०पी०  या  जो  भी  कम्युदल  आरगेनाइजेशन्स  हैं  वे  कंट्री  को  श्रायोरिटी  नहीं  देते

 बल्कि  अपनी  पार्टी  को  प्रायोथ्टी  देते  जबकि  फर्स्ट  प्रायोरिटी  कंद्री  के  लिये  और  सैँकण्ड

 प्रायोरिटी  पोलिटिक्ल  पार्टी  के  लिये  होना  चाहिए  ।  इस  मामले  में  हमारा  और  अ्रपोज्जीशन  का  कोई

 मतभेद  नहीं  माइनोरिटीज  को  प्रोटेक्शन  देना  हमारा  घर्म  उनको  देखभाल  करना  भी  हमारा

 धर्म  है  ॥  कोई  भाषा  या  जाति  के  लिए  नहीं  बल्कि  हिन्दुस्तन  की  आम  ज  के  लए  जोगी

 हो  कम्युनल  सिचुएशन  रोकने  के  लिए  वह  करना

 समम्प्रदायिकता  क्सिी  भी  प्रकार  के  अ्रप्टाक्मार  से  मज़बूत  है  ।  यह  कंसर  से  श्रम  नहीं  है  ।

 कम्युनलिज्म  बहुत  बढ़  रहा  है  इसलिए  हमको  इस  ओर  ध्यान  देना  बहुत  जरूरी  एक  बात

 मैं  रेडडी  को  कहना  चाहती  हूं  ।  ***  *'

 के  आदेशानुसार  कार्यवाही  इृत्तांत  से निकाल  दिया  गया  4
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 वीक

 झो  सो०  अंगा  रेड्डो
 :

 यह  अन-पालियामेंटरी

 कुमारी  ममता  बनर्जो  :  अब्र  मैं  जंगा  रेड्डी  बोल  रही  हूं  )

 जंगा  रेडडी
 जी  की  मैं  आमारी  हूं  कि  उन्होंने  अच्छी  बात  कही  लेकिन  एक  बात  उनको

 कहना  चाहती  हूं
 *****

 सभापति  महोदय  :  उसे  कार्यवाही  वृत्तांत  से  निकाल  दिया

 कुमारी  समता  बनजों  :  मैं  बोलना  चाहती  हूं  कि  हाउस  में  हम  लोग  देश  को  बचाने  के  लिये

 एक  साथ  मिलकर  बोलें  और  साम्प्रदायिक  स्थिति  को  खत्म  करने  के  लिये  काम  जंसा  इन्द्रजीत

 जी  ने  सुझाव  दिया  था  ओर  प्रधान  मंत्री  जी  ने  वह  मान  लिया  ।  मैं  अन्त  में  यही  कहना  चाहती  हूं  कि

 क्या  फक  तुम  में  मुझ  में  तेरा  दर्द  दर्दे  तनहा  है
 मेरा  दर्द  दर्दे  जमाना

 हमें  जो  करना  है  हिन्दुस्तान  के  लिये  करना  आजकल  रमजान  का  महीना  चल  रहा  है

 इसके  लिए  मैं  एक  बात  करना  चाहती  हूं  ।

 मुहई  लाख  बुरा  चाहे  क्‍या  होता

 वही  होता  है  जो  मंजूरे  खुदा  होता  है  ।

 इसीलिये  ईश्वर  अल्लाह  तेरे  सबको  सन्‍्मति  दे  भगवान  |  श्राइथे  हम  सब  लोग  एक  साथ
 मिल  कर  इस  देश  को  आगे  बढ़ाने  के  लिये  काम

 श्री  उमाकान्त  सिश्र  :  समापति  मजहब  के  नाम  पर  और  धर्म  के  नाम  पर
 जब  इंसान  के  बीच  में  लड़ाई  होती  है  ओर  खून  बहता  हत्या  होती  है  और  नफरत  पंदा  होती  है  तो
 हमें  लगता  है  कि  इतिहास  का  जो  आदम  काल  था  जब  कोई  घर्म  नहीं  था  वह  काल  अच्छा
 धीरे-धीरे  मजहब  वह  इंसान  को  अच्छा  बनाने  के  लिये  बने  ।  कोई  भी  घर्मं  मजहब
 चलाने  वालों  ने  जो  उनको  आदर्श  दिये  वह  इंसान  को  एक  अच्छा  इंसान  बनाने  के  लिए  दिये
 इंसान  को  हैवान  बनाने  के  लिये  नहीं  ।  घम्म  सम्प्रदायों  ने  जहाँ  मनुष्य  को  अच्छा  मनुष्य  बनाने  का
 आदर्श  बल्कि  मनुष्य  को  देवता  बनाने  का  आदर्श  दिया  वहीं  धर्मों  सम्प्रदायों  ने  इंसान  को  हैवान
 बनाने  के  लिए  भी  प्रेरित  किया  है  ।  तो  क्‍यों  नहीं  हम  लोग  घर्मं  मजहब  से  उन  चीजों  को  हटा  दें
 जो  इंसान  को  हैवान  बनाती  जब  हम  लोग  घर्मं  और  मजहब  के  नाम  पर  मनुष्य  मनुष्य  के  बीच

 हिसा  करने  को  बात  देखते  हैं  तो  मन  में  आता  है  कि  कोई  घमं  न  पंदा  हुआ  जंसा  आदमकाल
 में  बिना  धर्म  क ेमानव  रहता  तो  अच्छा  होता  ।  धर्म  पंदा  किये  गये  मनुष्य  को  अच्छा  मनुष्य  बनाने

 के  अच्छे  रास्ते  १र  ले  जाने  के  लिये  ।  इसलिए  ऋषियों  सतों  के  महात्माभों  पैगम्बरों
 फरिस्तों  ने  धर्म  चलाये  थे  ।  इसलिए  नहीं  कि  इंसान  इंसान  के  बीच  नफरत  पैदा  घृणा  पैदा  हो

 ओर दूरी  पंदा  हो  ।  धर  के  जो  मूल  तत्व  हैं  वह  एक  से  ही  हैं  |  हर  धर्म  के  ग्रंथ  में
 चाहे  कुरान  शरीफ  हो

 ais



 14  1911  नियम  193  के  अधीन  चर्चा
 meee खखखख  आ्उञउ़
 चाहे  गीता  चाहे  वेद  चाहे  गुरू  ग्रंथ  साहब  हो  या  बाइब्रिल  हो  इनमें  ६म  का  एक  लक्ष्य
 व्यास  ने  जी  कहा  है  व्यवहार

 क्षमताय  सर्वर  मर  शः ँमताय  सवंधम  सर्व  स्वम  श्रत्वा  चंवाषधा  प॑ताम्‌
 प्रतिकलामि  परेशम  न  ते  ।

 धर्म  का  तत्व  धर्म  का  रहस्य  सुनिए  कि  मूल  अथं  क्‍या  जो  अपने  को  बुरा  लगे  तो

 वह  दूसरे  के  साथ  वैसा  व्यवहार  न  यही  घर्म  का  तत्व  यही  घमर्म  का  रहस्य  है

 परन्तु  आज  लोग  धर्म  मजहब  को  अपने  स्वार्थ  की  सिद्ध  के  अपने  हितों  के  लिए
 प्रयोग  करने  लगे  हैं  ।  ऐसा  घर्मं  जो  मनुष्य  को  राक्षस  यदि  दुनिया  से  मिट  जाए  लो  अच्छा

 ऐसे  घमं  से  तो  बिना  धर  के  रहना  ही  अच्छा  मनु  ने  लिखा

 धति  क्षमा  दमोस्तेयं  सत्यं  शौब  इन्द्रिया
 घीर  विद्या  सत्यमवक्रोघो  दक्षकं  धर्म  लक्षणं  ॥

 इनमें  में  से  वरेन-सा  गुण  घमं-विरोधी  है  :  ये

 ही  तो  घमं  के  तत्व  जो  असली  घमं  आज  उसे  कोई  ग्रहण  करना  नहीं  चाहता  बल्कि  धर्म  को
 राजनीति  से  *.म॑ं  को  मजहब  का  रूप  से  से  सत्ता
 से  कुर्सी  से  आज  आदमी  बहुत  नीचे  चला  जा  रहा  गिरता  चला  जा  रहा
 मनुष्य  का  पतन  होता  जा  छहा  इधर  कुछ  लोग  घर्मं  की  आड़  लेकर  सत्ता  में  आने  के

 कुरसियां  पाने  के  लिए  प्रयत्नशील  धर्म  का  खुले-आम  प्रयोग  किया  जा  रहा  ठीक  हर
 आ  दरमी  का  अपना-अपना  मजहब  हो  सकता  धर्म  हो  सकता  सब  अपने  अपने  घरों  में  उसे

 भ्रपने  परिवारों  में  परन्तु  हमारे  देश  का  संविधान  घमं-निरपेक्षत  पर  आधारित  है
 सर्व॑  धर्म  सममाव  पर  आधारित  जिसे  पंडित  जवाहर  लाल  महात्मा  गांघी
 और  इंदिरा  गांधी  ने  चलाया  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  बहुत  उच्चकोटि  का  भाषण

 दिया  जिसमें  उन्होंने  कहा  कि  इस  देश  में  ध्मं-निर्षेज्षता  के  सिवाय  दूसरा  कोई  रास्ता

 ही  नहीं  हां  बहु-माषी  लोग  धो  सक्ते  बहु-धर्मी  हो  सकते  बहु-सांस्क्ृतिक
 हो  सक  ते  बहु-क्षेत्रीय  हो  स  कते  लेकिन  बहु-राष्ट्रीय  नहीं  हो  सकते  ।  हमारा  राष्ट्र  एक  जिसे
 भारत  कहते  यही  हमारा  घमं  सर्वोक्षच  घर्म  हम  तो  सब  धर्मों  का  आदर  करते

 हम  गुरू  नानक  के  पुजारी  राम  के  पुजारी  कृष्ण  के  पुजारी  अल्लाह  या  खुदा  के  पुजारी
 भगवान  बुद्ध  के  पुजारी  सब  के  पुजारी  हैं  किन्तु  इंसान  के  पुजारी  बनना  सबसे  बड़ा  धर्म

 मनु  ने  लिखा

 न  मानुषात  श्रेष्ठ  तरं  हि  किचित्‌  ।

 उसी  को  रविन्द्र  नाथ  टैगोर  ने  इस  तरह  से  कहा है  -

 सबार  ऊपर  मानुष  सत्य  ताहर  ऊपर  नाई  ।

 मनुष्य  से  बड़ा  कोई  सत्य  नहीं  मनुष्य  ने  ही  सब  कुछ  बनाया  है  ।  जब  मनुष्य  ने  ही  सारे
 धमं  बनाये  राज  बनाया  मनुष्य  ने  ही  मर्यादाएं  बनायी  मनुष्य  ने  ही  मनृग्य  के  लिए  रास्ता
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 घुना  है  तो  फिर  वंश  और  वंश  के  बीच  लड़ाई  झगड़ा  क्‍यों  हो  ।  मेरा  मत  है  कि  इस  देश  में

 यदि  कट्टर  साम्प्रदायवाद  पर  अंकुश  नहीं  लगाया  गया  तो  इस  देझ्  में  लोकतंत्र  चलना  मुदिकल

 मुश्किल  ही  नहीं  भ्रसम्भव  है  ।  यदि  इस  देक्ष  में  घाभिक  कट्टूरता  पर  अंकुक्ष  नहीं  लगा  तो  इस  देश  वे

 अखभ्डता  खतरे  में  एकता  खतरे  में  देश  एक  होकर  रह  नहीं  द्वूट  ख़त्म  हो
 देश  की  एकता  मंग  हो  लोकतंत्र  नहीं  रहेगा  ।  इसलिए  देश  में  सब  धर्मो  के  प्रति

 सम्मान  की  भावभा  रखते  हुए  एक  राष्ट्रीय  वर्भ  के घिकास  की  आवश्यकता  वह  ऐसा  राष्ट्रीय  धर्म

 होना  कषहिए  जिस  पर  ईसाई  सभी  इस  दृष्टि  से  अमल  करें  कि  हम
 भारतीय  मारतीयता  हमारा  धर्म  हमारा  घ॒र्मं  मारत  का  हर  इंसान  एक  सब

 भारतवासी  एक  हैं  ।

 हिन्दी  के  एक  कवि  नीरज  ने  कहा  था  :

 अब  तो  ऐसा  कोई  मजहब  मी  चलाया
 जिसमें  इंसान  को  इंसान  बनाया

 आग  बहती  है  यहां  गंगा  में  और  मेलम  में
 कोई  बतलाये  कहां  जा  के  नहाया  जाये॥

 भआरत  का  सदा  से  एक  मह।न  कभ्रादक्ष  रहा  है  :

 *  सर्वे  मवन्तु  सर्वे  सन्‍्तु
 सर्वे  मद्राणि  मा  कश्चिद  दुख  भाग्मवेत  ।।

 चाहे  हिन्दू  मुसलमान  इसाई  पारसी  सब  अप्ने  विश्वासों  के  पब्राघार  पर

 सब  सुखी  सब  मिलकर  सब  मारत  को  अयना  देश  ऐसे  मारतीय  धर्म  का  यहां
 विकास  होना  चाहिए  ।  अंत  मैं  यही  कहूंगा  कि  कट्टर  भ्षाम्प्रदायिकता  का  मैं  घोर  विरोध  करता

 हूं  ।  जो  वास्तविक  धर्म  जो  सब  घ॒र्मों  का  तत्व  जो  मानव  धर्म  का
 रूप  उच्चे  पहचानने

 की  कोशिश  की  जाये  ।  कुरान  गुरू  ग्रंथ  गुरू  नानक  देव  की  वाणी
 आदि  समी  ग्रंथों  का  निष्कर्ष  निकाल  कर  एक  राष्ट्रीय  घमं  चलाने  की  कोशिश  इस  देश  में
 सम्राट  अकबर  न  की  जो  सब  लोगों  के  लिए  एक  धर्म  का  काम

 अपना  घर्म  अलग  लेकिन  राष्ट्रीय  घर्म  एक  हो  ।  एक  राष्ट्रीय  धर्म  का  विकास  तब

 यह  देश  बच  सकता  तब  इस  देश  को  एकता  और  अखंडता  बच  सकती  तमी  इस  देश  में  ल्सेक
 तंत्र  रह  सकता  है  और  तभी  इस  देश  की  रक्षा  ढ्ो  सकती

 इन्ही  शब्दों  क॑  भ्रापको  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।

 भ्रो०  संफुहीन
 सोज  ६  समापति

 महोदय  ,  इसके  पहले  कि  मैं  साम्प्रदाग्रिकता  के  मुद्दे
 पर  मैं  श्री  जंगा  रेड्डी  द्वार  उठाए  गए  दो  मुद्दों  का  उत्तर  देना  चाहता  हूं  ।  वह  भारतीय

 जनता  पार्टी  का  प्रतिनिधित्व  ब-रते  हैं  और  साम्प्रदायिकता  के  लिए  चित्रा  प्रकट  कर  रहे  मैं
 भारतीय  जनता  थार्टी  भ्रोर  विशेषकर  उनके  गुरुओं  को  श्री  जंगा  रेड्डी  के  माध्यम  से  आश्वासन  देना
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 हूं  कि  मैं  कश्मीर  से  कन्याकुमारी  तक  साम्प्रदायिकता  की  निदा  करता  हैँ  चाहे  यह  क्रिंसी  मी
 प्रकार  की  क्‍यों  न  हो  ।  दूसरा  उन्होंने  अनुच्छेद  370  के  बारे  में  कहा  मैं  इस  पवित्र  सदन  और उनके

 गुरुओं  को  याद  दिलाना  चांहता  हूं  जिसे  उ  सरकारिया  आयोग  के  भ्रध्ययन  से  तैधार  किया
 उनका  कहना  है  कि  अनुच्छेद  370  को  रह  किया  जाना  मारत  के  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा
 स्वीकृत  स्थिति  यह  है  कि  अनुच्छेद  370  भारतीय  संविधान  का  अभिन्‍न  अंग  है  और  इसे  बिलकुल  रह
 नहीं  किया  जा  सकता  ।  अब  क्‍योंकि  समय  की  कमी  मैं  अपनी  बात  को  संक्षेप  मैं  कहूंगा  कि  इसे  क्‍यों
 नहीं  रह  विया  जा  सकता  |  और  इस  स्थिति  को  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  तीन  निर्णयों  में  स्वीकार
 किया  जा  चुका  मैं  श्री  ए०एम०  आनन्द  द्वारा  लिखित  आफ  द  कंस्टीट्यूशन  आफ
 जम्मू  एण्ड  कश्मीरਂ  शीषंक  नामक  पुस्तक  से  उद्त  करता  जोकि  इस  समय  जम्मू  और  कश्मीर
 राज्य  में  उच्च  न्य।यालय  में  मुख्य  न्यायाघीश  मैं  पृष्ठ  संख्या  130  से  उदुत  करता  हूं  :

 के  अस्थायी  स्वरूप  का  मामला  केवल  इसलिए  उठा  क्‍योंकि  सज्य  और  आरतीय
 संघ  के  बीच  संवेधानिक  सम्बन्धों  को  अन्तिम  रूप  देने  का  अधिकार  विक्षेष  रूप  से  जम्मू  भौर
 कद्मीर  संविधान  समा  में  निहित  मारतीय  संविधान  में  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  के  लिए
 संविधान  समा  की  बंठक  आयोजित  करने  पर  स्पष्ट  रूप  से  विचार  किया  गया  है  और  उसमें
 यह  व्यवस्था  भी  है  कि  भारतीय  संविधान  के  अनुच्छेद  370  अथवा  किसी  अन्य  अनुच्छेद  में

 जम्म  और  कश्मीर  राज्य  में  उनके  प्रयोग  उनमें  जो  भी  संशोधन  अथवा  अपवर्जन
 करना  आवश्यक  उसके  लिए  विधान  सभा  का  निर्णय  जरूरी  है  ।  अस्थायी  उंपबन्ध
 का  यह  प्रर्थ  नहीं  है  कि  अनुच्छेद  को  सर्वंसम्मति  से  रह  किया  जा  सकता  उसमें  परिवतन
 किया  जा  सकता  है  अथवा  उसमें  प्रतिस्थापन  किया  जां  सकता  है

 इसका  अर्थ  है  कि  इसे  तब  तक  रह  नहीं  किया  जा  सकता  जब  सतंक  कि  संविधान  सभा  के
 माध्यम  से  जम्म  और  कश्मीर  के  लोगों  से  परामर्श  महीं  किया  जाता  और  यही  स्थिति  है  जिसे  मारत
 के  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  स्वीकार  किया  गया  है  ।

 अब  मैं  साम्प्रदायिकता  के  विषय  की  ओर  आता  हूं  ।  क्‍योंकि  भारतीय  जनता  पार्टी  अनुच्छेद
 370  को  रदद  करने  की  बात  हिन्दू  समर्थन  जुटामे  के  लिए  कह  रही  मुझे  भारतीय  जनता  पार्टी के
 प्रचार  का  सदन  के  बाहर  उत्तर  देने  पर  विवश  होना  पड़ा  ।

 साम्प्रदायिकता  एक  मारी  खतरा  है  और  इसको  इस  सदन  के  सभी  वर्गों  ओर  भारत  के  सभी

 लोमों  द्वारा  अस्वीकार  करना  होगा  क्‍योंकि  यह  हमारे  देश  को  कमजोर  करेगा  ।  इसके  कुछ  आँकड़े
 मैं  इन  आंकड़ों  के  विस्तार  में  नहीं  जाऊंगा  क्‍योंकि  बहुत  से  मित्र  यहां  बोल  चफे  लेकिन  आऑकड़ों

 से  पता  चलता  है  कि  1981  और  1987  के  बीच  साम्प्रदायिक  दंगों  में  1822  मुस्लिम  लोग  मारे  धए

 और  753  हन्द्‌  लोग  मारे  गए  और  12  पुलिस  कर्मी  मारे  गए  ।  इससे  दिल  दहल  जाता  ये

 आंकड़े  टीक  प्रतीत  नहीं  वास्तव  में  ये  आंकड़े  इसस  अधिक  हैं  ;  मैं  एक  लेख  पढ़ता  हूं  ।  मुझे
 जो  कुछ  कहना  है  मैं  केवल  उसकी  रूपरेखा  दे  रहा  यह  लेख  श्री  विभूति

 नारायण  राय  द्वारा

 लिखा  गया  था  ।  उन्होंने  इसका  पूरा  अध्ययन  किया  उसके  बारे  में  पूरे  आंकड़े  दिए  हैं  और  उस  में

 सरकारी  आंकड़ों  का  उल्लेख  किया  ओर  बह  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  हैं  कि जान  और  माल  का

 75  प्रतिश्तत  बुकसान  मुस्लिम  समुदाय  को  हुभ्ना  यहां  प्रषन  यह  है  कि
 साम्प्रदायि

 क॒  दंगे  होते  क्‍यों

 हैं  ?  हम  पुस्तकालय  में  बहुत-सी  रिपोर्ट  देखते  हैं  ।  ऐसा  इसलिए  है  कि  तथ्यों  को  छिपाया  जाता  है  ।
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 देश में गलत सूचना दी जाती है और कई

 सेफुद्दीन

 देश  में  गलत  सूचना  दी  जाती  है  और  राजनीतिज्नों  द्वारा  गलतफ़्हमी  पैदा  करने  की  जानबूक  कर
 शैशिश्  की  जाती  मैं  श्री  हरूमाई  मेहता  से  सहमत  हूं  ।  मैं  हमेशा  उनके  का  आदर  करता

 जब  वह  यह  कहते  हैं  कि  इस  देश  में  प्रत्येक  मुस्लिम  अथवा  प्रत्येक  हिन्दू  साम्प्रदायिक  नहीं  है
 तो  वह  स्रही  मैं  इसे  अपने  व्यक्तिगत  अनुमव  से  देख  चुका  थे  राजनीतिज्ञ  लोग  ही  जो
 ऐसी  स्थिति  पंदा  करते  हैं  ।  मैं  मारत  सरकार  को  इसका  कुछ  श्रेय  देता  मेरी  शिकायत  यही  है
 कि  मारत  सरकार  सबसे  निचले  स्तर  की  समस्‍्ष्याओं  को  समभने  का  पूरा  प्रयास  ही  नहीं  कर  रही

 अन्य  धयद  जुबेर  अहमद  ने  बताया  है  कि  छोटा  नागपुर  में  साम्प्रदायिकता  कंसे  उत्पन्न
 हुई  ।  यह  बहुत  ही  अच्छा  लेख  इन  चारों  दशकों  में  छोटा  नागपुर  इन  सभी  साम्प्रदायिक  दंगों
 से  अछूता  रहा  परन्तु  इस  समय  छोटा  नागपुर  में  साम्प्रदायिक  हिंसा  क्यों  भड़क  उठी  हैं  ?
 माननीय  गृह  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूगा  कि  वह  एक  ऐसे  का  गठन  करें  जो  यह  अध्ययन  »

 करे  कि  व्यक्ति  साम्प्रदायिक्ता  का  प्रदर्शन  क्‍यों  करते  इस  समय  यह  कारय॑  नहीं  किया  जा
 रहा  हैं  ।

 ग्रामीण  भारतोय  जो  कुछ  बोलता  है  और  सबसे  निचले  स्तर  पर  वह  जो  कुछ  भी  करता  हमें
 उन  सब  बातों  का  गम्भीरता  से  अध्ययन  करना  झहरी  भारत

 में  तो  विभिन्‍न  रूपों  में
 साम्प्रदायिकता  देखी  जा  रही  है  ।  परन्तु  हमारा  ग्रामीण  भारत  अमी  भी  इससे  अछूता  एक  सामान्य
 हिन्दू  साम्प्रदायिक  भावना  से  ग्रस्त  नहीं  चाहे  वह  बाबरी  मस्जिद  का  मामला  हो  अथवा  किसी

 न्‍य  मन्दिर  का  मसला  हो  ।  परन्तु  राजनीतिज्ञ  ऐसा  खेल  खेलते  हैं  ? 6

 हजारो  बाग  भ्रचानक  ही  आपको  बोरों  में  बन्द  शव  मिलते  और  इस  बात  का  कोई
 स्पष्टीकरण  नहीं  यह  आशा  की  जाती  थी  कि  हजारी  बाग  में  श्री  सिन्हा  एवं  श्री  जगन्नाथ  मिश्र
 दोनों  ही  स्थिति  में  काफी  सुधार  ला  सकते  हैं  ।  मैं  एक  प्र+न  पूछना  चाहता  तारिक  अनवर  एक
 कांग्रेसी  सांसद  वह  एक  धमं-निरपेक्ष  एवं  राष्ट्रभक्‍त  हम  उनके  ऊप१र  ऐसा  कोई  आरोप  नहीं  ..
 लगा  सकते  कि  कह  कोई  निराघार  बात  कह  रहे  उन्होंने  एक  वक्तव्य  में  कहा  था  कि  बिहार  में

 मुस्लिम  व्यक्ति  सीमा  सुरक्षा  सेना  एवं  अरद्ध-सेनिक  बलों  को  प्रशंसा  करता  है  परन्तु  बी०एम०्पी०
 की  निदा  करता  किसी  न  कसी  को  तो  इस  मामले  को  जांच-पड़ताल  ब.र  होगी  कि  वहां
 कफ्य  कंसे  लगा  दिया  गया  और  पुलिस  ने  मी  वही  साब  काम  कंसे  किया  ।  अब  ऐसे  खेल  जारी  नहीं
 रखे  जा  सकते  ।  यही  वह  सब  है  जो  मारतीय  जनता  पार्टी  नहीं  समझती  आप  भारत
 के  सबसे  बड़े  अल्पसंख्यक  वर्ग  के  13  करोड़  व्यक्तियों  की  हत्या  नहीं  कर  सकते  ।  आप  किसी  भी
 अल्पसंख्थक  वर्ग  को  समाप्त  नहीं  कर  चाहे  पारसी  अथवा  ईसाइयों  के  समान  उसकी

 बहुत  हो  कम  हो  ।  आप  उनकी  ह॒त्या  करकाके  इन  अल्पसंख्यक  वर्गों  को  समाप्त  नहीं  कर
 सकते  ।

 ब  मथुरा  में  स्थिति  पूरी  तरह  से  साम्प्रदायिक  है  क्योंकि  शिव  सेना  मथुरा  में  अपनी  एक
 शाखा  स्थापित  करना  चाहतों  है  '  क्र्बानमंत्रो  वी  स्हृदयता  से  इंकार  नहीं  किया  जा-सकता  कि

 उन्होंने बम्बई  उच्च  न्यायालय  द्वारा  गए  निर्णय का  उल्लेख  किया  वास्तव  इस  सदन  में
 न्यायाधीश  की  स्म्ःन्धी  एक  संकल्प  पारित  क्रिया  जाना  चा  हये  बयोंकि  उन्होंने  महाराष्ट्र

 विधानसभा  से  उस  विधायक  चुनाव  को  साम्प्रदायिक  प्रचार  के  आधार  पर  जीतने  के  लिये  अवध
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 घोषित  कर  दिया  था|  किसी  भी  मुसलमान  अथवा  हिन्दू  को  देश  में  यह  अनुमति  तहीं  दी  जानी

 चाहिये  कि  वह  चुनाव  जीतने  के  लिए  धर्म  को  एक  चुनावी  हथकंडे  के  रूप  में  इस्तेमाल  करे  ।

 अब  शिव  सेना  एक  खतरा  बन  गई  है  ।  इस  समय  यह  संगठित  है  ।  यही  बात  मैं  माननीय  गृह
 मंत्री  जी  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  इस  बार  इसने  एक  दूसरा  रास्ता  अपनाया  यही  बात
 भारतीय  जनता  हिन्दू  बजरंग  दल  एवं  विश्व-हिन्दू  परिषद  पर  भी  लागू  होती  है  ।
 वे  सभी  राजनंतिक  चाल  चल  रहे  हैं  और  कांग्रेस  पार्टी  से  सत्ता  हथियाना  चाहते  मैं  नहीं
 समभता  कि  वे  सत्ता  में  आ  सकते  हैं  क्योंकि  अब  भी  कांग्रेस  पार्टी  ही  सबसे  बडी  पार्टी  है  और  यह
 अपना  ककत्तंब्य  निमायेगी  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  कांग्रेस  पार्टी  उनको  चालों  पर  गोर  करे  ।  अटल  जी  जंसे
 रिष्ठ  नेता  एवं  आडवार्णा  जी  ने  इतने  सारे  मुद्दे--जंसे  प्रनुच्छेद  370  का  निरस्तीकरण  एवं

 संख्यक  आयोग  को  रद्द  करने  जसे  मुद्दे  क्यों  उठाये  ?  ऐसा  नहीं  किया  जा  सकता  हम  उसे  एक
 सांविधिक  निकाय  बनाना  चाहते  हैं  ।  आप  ऐसा  क्‍यों  नहीं  करते  हैं  ?  वे  ऐसी  अनेक  बातें  करते  हैं
 क्योंकि  वे  इस  सदन  में  बहुमत  प्राप्त  करके  आना  चाहते  उस  खेल  को  खत्म  कर  देना  चाहिए
 क्योंकि  सबसे  बडी  पार्टी  के  रूप  में  आप  जनता  के  अधिकारों  के  अभिरक्षक  समाजवाद  और
 घमं-निर्षक्षाता  आपके  अभिन्‍न  अंग  आप  उनके  द्वारा  खेले  जाने  वाले  खेल  पर  गौर  क्‍यों
 नहीं  करते  ?

 मैंने  ऑफ  इंडियाਂ  में  महासभा  के  बारे  में  छोटी  सी  खबर  पढ़ी  इसे  पूरा  पढ़ा
 जाना  चाहिय  क्योकि  महासभा  द्वारा  क्ये  जा  रहे  कार्य  पूरी  तरह  हानिकारक  हो  सकते  इसी
 भाषा  का  प्रयोग  मारतीय  जनता  बाल  ठाकरे  और  विद्व  हिन्दू  परिषद  कर  रही  इस

 समय  वे  एक  जेसी  बातें  कर  रहे  उन्‍होंने  भारत  को  अस्थिर  करने  के  लिए  हेडगेवार  शताब्दी

 समा  रोहों  का  भरपूर  इस्तेमाल  किया  है  क्योंकि  वे  मुस्लिमों  को  समाप्त  नहीं  कर  सकते  ;  वे  पारसियों
 को  समाप्त  नहीं  कर  सकते  |  उनके  पास  राजनतिक  शक्ति  का  अमाव  वे  मारत  को  अस्थिर
 करना  चाहते  अब  मैं  उद्धत  करता

 >>  हेन्दर  महासभा  ने  आज  घोषणा  की  कि  आगामी  आम  चुनावों  में  300  सीटों  पर  चुनाव
 उसने  कांग्रेस  पार्टी  को  एक  संगठनਂ  कहते  हुए  चुनाव  लड़ने  पर  उसके

 र  प्रतिबन्ध  लगाने  की  भी  मांग  की  ।
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 खिल  भारत  हिन्दू  महासमा  के  अध्यक्ष  आचाये  श्री  बालाराव  सावरकर  ने  यह  दावा

 किया  कि  केवल  उन्हीं  के  संगठन  ने  का  सही  निवंचन  किया

 मूल  के  सभी  धर्मों  में  विश्वास  व्यक्त  करते  हुए  उन्होंने  कहा  कि  सिन्घू  नदी

 झौर  सम॒द्रों  के  बीच  वाली  भारतਂ  की  जमीन  पर  रहने  वाला  हर  व्यक्ति

 है

 श्री  सावरकर  कि  हिन्दुवाद  जाति  का  जन्म  से  संबद्ध  नही  मानता  क्‍योंकि
 प्रथा  व्यक्ति  के  व्यवसाय  पर  आघ  रित  है  न  कि  उसके  जन्म  ।”

 इसके  उन्होंने  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  बात  कही  है  :

 मुसलमानों  के  लिए  एक  भिन्न  वेयक्तिक  कानून  की  अनुमति  द्वारा  एवं  अनुसूचितਂ
 जातियों  के  लिए  भारक्षण  की  नीति  द्वारा******ਂ
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 सेफुदीन  अनुसूचित

 वे  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  आरक्षण  के  खिलाफ  हैं  भोर  सबसे  निचले

 स्तर  पर  वे  यह  प्रचार  करते  हैं  कि  कांग्रेस  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति  के

 हितों की  रक्षों  के  लिएं  है  ।  अतः  वे  हिन्दूं  जाति  के शहरी  वोट  लेना  चाहते  श्री  साअरकर  ने

 इस  संभ्यन्ध में  यह  कहा  है  :

 मुस्लिमों  के  लिए  एक  भिन्‍न  क्यक्सिक  कानूम  एवं  अंनसूचित  जाति  के  लिए
 नीति  द्वारा  वाग्रेस  सरकार  वर्ण-विभाजन  को  स्थायी  बना  रही  है  1”

 3:32  म०  प०

 बकक्‍्कम  पुरुषोत्तमन  पोठासोीन

 और  वे  अपनी  असंलियत  पर  आते  हैं  और  रिपोर्ट  में  यह  कहा  गया  है  :

 घम्म  निरपेक्षता  का  समर्थन  करते  हुए  श्री  सावस्कर  ने  कहा  कि  अगर  हिन्दू  राष्ट्र
 स्थापित  हो  जाता  है  तो  मोहम्मद  नाम  के  किसी  भी  व्यक्ति  को  अपना  नाम  दोबारा  से

 जौर  वह  नाम  महँंदिव  जयबा  ऐसा  ही  कोई  अन्य  भारतीय  मूलक  नाम  हो
 खकता  है  ।”

 सबसे  निचले  स्तर  पर  यह  स्थिति  मैं  केवल  कुछ  मिनट  का  समय  और  लूंगा  क्योंकि  मैं
 लातिता  हूं  कि समय  का  अभाव  हे  ।  मैं  अमी-अभी  यह  कह  रहा  था  कि

 राष्ट्र  दलों
 के  बीच  सां5-गांठ  उनकी  देखभक्ति  १२  सन्‍्वेह  नहों  है  परन्तु  इसका  दुरुपयोग  किया  जा  रहा
 है  क्योकि  वे  साम्प्रदायिक्ता  का  प्रचार  कर  रहे  हैं  और  इस  साम्भ्रदायिकता  से  सम्पूर्ण  देश  की  तबाही
 हो  जायेगी  ।

 बिहार  मि।/लटरी  पुलिस  के  बारे  में  श्री  तारिक  प्रनवर  ने  जो  कुछ  कहा  माननीय  गृह  मंत्री
 द्वारा  उसकी  जांच  की  जानो  चा।हए  ।  इन  सभी  दगागब्रस्त  क्षेत्रो  में  से  मैंन  मक.राना  का  दौरा  किया
 था  और  मैं  इस  बात  को  माननीय  गह  मंत्री  के  ध्यान  में  लानत  चाहता  यद्यपि  मैं  इस  बारे

 में

 विस्तृत  जानकारी  नहीं  परन्तु  इस  बारे  में  हिन्दुओं  और  मुसलमानों  में  मरतंब्य  है  कि  मवंर
 लाल  पुरोहित  जोकि  25  मामलों  में  लिप्त  9  मामलों  में  अपराधी  घोषित  किया  जा  चका  है  और
 जो  में  केंवल  रजिस्थान  के  अपित  शम्पूर्ण  देश  सुस्क्षा  के  लिए  खतरा  इम  मकराना  दंगों
 के  लिए  उत्तरदायी  वहां  के  प्रशासम  के  समी  उच्च  अधिकारियों  न  यह  कहा  है  कि  जब  मस्क  मुख्य
 मंत्री  और  मारत  सरवार  ऐसा  य  रने  निर्णय  न  तब  तक  उसे  पकड़ना  अत्यन्त  कठिन  है  ।

 सबता  है  कि  अमुक  अधिकारो  ने  बलात्वार  बिया  है  और  वह  दो  महिलाओं  को  गवाह  के  रूप  में
 प्रस्तुत  कर  सबता  सहायक  आयूक्‍क्त  लेबर  मंडलीय  आयुक्त  तक  प्रत्येक  व्य|क्त  उससे  भयभीत

 है  और  उन्होने  हमसे  यह  मांग  की  है  कि  हमें  इसमें  अपनी  भूमिका  अवश्व  निभानी  वह्‌
 श्यकिति  कांग्रेस  का  टिवट  प्रोप्त  करना  चाहता  उसे  टिक्ट  नहीं  मिली  और  उसने  यह  स्थिति
 उत्पन्न  कर  दी  ।  उसे  अबः  फ्तार  किया  जाना  चाहिए  ।

 होने  यह  बहा  है  कि  बह  विसी  »ो  अधिबारी  के  वसरुद्ध  षड्यन्त्र  *च  सकता  वह  ऐसा  कह
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 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  उसे  पहले  ही  गिरफ्तार
 किया  जा  जका

 सेफुद्दोन  सोज
 :

 उसे  गिरफ्तार  किया  जा  चुका  है  परन्तु  उसे  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम
 के  अन्तर्गत  लाया  ज

 श्री  राजश  पायलट  :  वह  जेल  में  है

 प्रो०  संफुहीन  सोज  :  बह  जेल  में  ह ैऔर  उस  समय  जल्दबाजी  के  कारण  हम  मुख्य
 मंत्री  स ेमुलाकात  नहीं  कर  सके  |  अब  हम  इस  बारे  में  वास्तविक  अधिकारी  माननीय  गृह  मंत्री  से
 बातचीत  कर  रहे  उसे  राष्ट्रीय  सुरक्षा  श्रधिनियम  के  अन्तर्गत  दो  वर्ष  क ेलिए  जेल  भेजा  जाना

 चा  हए  और  वहां  से  अन्यत्र  हटाया  जाना  चाहि

 समापति  महोदय  :  आप  अपने  भाषण  को  समाप्त  कोजिए  ।

 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  मैं  अपने  माषण  को  समाप्त  कर  रहा  मैं  घिस्तुत  वर्णन
 नहीं  कर  रहा  मैं  संक्षेप  में  यह  कह  रहा  हूं  कि  रेडियो  और  टेलीविजन  को  मी  अपना
 दायित्व  चाहिए  ।  मैं  रामायण  और  महाभारत  धारावाहिकों  की  बात  नहीं कर  रहा
 हूं  ।  इन  घारावाहिकों  में  अच्छी  बातें  मी  परन्तु  प्रसारण  में  सन्‍्तुलन  होना  हमें  इस
 बात  की  जांच  करनी  चाहिए  कि  रेडियो  और  टेलीविजन  के  प्रसारण  को  कैसे  सनन्‍्तुलित  किया  जाना
 है  ।  इसके  लिए  गहन  जांच  की  आवश्यकता  है  ।  हमारे  कुछ  सरकारी  विभाग  भी  साम्प्रदायिकता
 का  खेल  खेल  रहे  हैं  ।  मुझे  इस  बारे  में  आपत्ति  मैं  इसका  एक  उदाहरण  राष्ट्रीय  नमूना

 दि सर्वेक्षण  संगठन  एक  सरकारी  संगठन  है  ।  मुर्भे  एक  वलेन्डर  प्राप्त  हआ  है  और  इसमें  जवाहर  लाल
 बैहरू  जन्म  शताब्दी  समारोह  को  दर्शाते  हुए  कुछ  चित्र  दिये  गये  थे  ।  यह  एक  प्रशंसनीय  बात

 उसके  पेज  को  पलटने  पर  मुर्भ  उस  कलेन्डर  में  हिन्दू  धर्म  से  सम्बन्धित  कुछ  तस्वीरें  दिखाई  दी  ।  मैंने
 इसका  उल्लेख  किया  ।  किसी  व्यक्ति  ने  इसे  सुना  और  यह  बात  टूडਂ  में  प्रकाशित  हो  गई
 जवाहर  लाल  नेहरू  जन्म  शताब्दी  समारोह  वर्ष  के  दौरान  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  संगठन  एक  घ्म
 विशेष  को  कंसे  दर्शा  सकता  है  ?  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  एक  सच्चे  घमंनिरपेक्ष  और  राष्ट्रवादी

 यकक्‍्ति  वे  चाहते  थे  कि  भारत  महान  और  संगठित  बने  ।  मैंने  यह  आपत्ति  इसलिए  उंठाई  है

 क्योंकि  यह  एक  सरकारी  संगठन  उदू  भाषा  में  दूनियाਂ  नामक  एक  साप्ताहिक
 समाचार  पत्र  इसने  इस  सूचना  के  द्वारा  हमारा  ध्यान  आकर्षित  क्या  है  कि  छठी  और  सा  तवीं
 बक्षा  के  लिए  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंघान  एवं  परीक्षण  परिषद  की  पुस्तकें
 रामायण  और  महामारत  की  शिक्षा  दे  रही  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  खान  साहिब  अब्दुल  अजर
 लखनवी  द्वारा  गीता  के  अनुवादित  श्लोक  पढ़ता  हुं और  तमी  से  भेरे  मन  में  मगवाव  कृष्ण  के  प्रति

 बहुत  सम्मान  है  क्‍योंकि  वे  कर्म  में  विश्वास  रखते  परन्तु  एन०  सी०ई०आर०टी०  की  पुस्तकों  के

 माध्यम  से  हिन्दु  और  सभी  लोगों  को  अनिवायं  रूप  से  ऐसी  शिक्षा  देना

 जनक  एन०सी०ई०आरण०्टी०  ऐसा  कंसे  कर  सकती  ये  पुस्तकें  संक्षिप्त  रामायण

 प्रौर  संक्षिप्त  महामारत  पिछले  एक  टेलीफोन  द्वारा  एक  पत्रकार  महोदय  ने  यह  कहते  हुए
 मेरा  ध्यान  आकर्षित  किया  था  कि  ग्यारहवीं  कक्षा  की  पुस्तक  में  कुछ  भ्रपमानजनक  टिप्पणियां
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 [  प्रौ०  सेफुद्दीन  सोज  ]

 हैं  ।  किसी  व्यक्ति  को  इसकी  जांच  करनी  चाहिए  ।  मारत  में  इन  बातों  की  अनुमति  नहीं  दी

 जा  सकती  ।

 डा०  क्षपासिन्धु  मोई  :  आपकी  आपत्ति  कया  है  ?

 प्रो०  संफुद्दीन  सोज  :  मेरी  आपत्ति  यह  है  कि  हमारा  देश  एक  घमंनिरफरेक्ष  देश  है  ।

 डा०  कुपासिन्ध मोई
 :  रामायण  घमंनिरपेक्षता  का  पाठ  पढ़ाती है  ।

 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  फिर  आप
 ब  से  सम्तुलित  बनाइये  ।  आप  इसे  अनिवार्य  नहीं  बना  सकते  ।

 आप  इसे  स्कूल  के  ब  ज्चों  की  प  शुरू  नहीं  कर  सक्ते  ।  यह  सम्पूर्ण  कक्षा  के  लिए
 निर्धारित

 श्री  संयद  शाहबुद्दीन  :  कसी  धर्म  के  प्रचार  के  लिए  राज्य  की  घनराशि  वा  उपयोग  नहीं  किया
 जा  सकता  ।

 प्रो०  संफुद्दीन  सोज  :  आपको  इस  बारे  में  विचार  करना  आपको  इस  बारे
 निर्णय  लेना  चाहिए  |  वे  कश्मीर  का  उल्लेख  कर  रहे  थे  ।  कश्मीर  एक  ऐसा  स्थान

 मुनियों  ने  शान्ति  का  उपदेश  दिया  और  इस्लाम  के  उपदेशों  का  भी  यही  सार  है  तथा
 जानते  हैं  कि  वहां  हिन्दू  समुदाय  32  दांतों  के  बीच  हमारी  जीम  की  भांति  सुरक्षित  है  क्योंकि  मैं  यह
 कहता  हूं  कि  कश्मीर  में  मुसलमान  कुरान  के  इस  आदेश  में  विश्वास  रखते  हैं  कि  विश्व  के  प्रत्येक

 राष्ट्र  का  पथ-प्रदर्शन  करने  के  लिए  कोई  न  कोई  व्यक्ति  होता  इस  प्रकार  हिन्दू  भी

 मुसलमानों  के  सम्मान  के  पात्र  मेरी  कामना  है  कि  शेष  मारत  भी  ३.श्मीर  घाटी  में  रोशन
 होने  वाली  धर्मनिरपेक्षता  की  मशाल  से  एक  सबक  किसी  व्यक्ति  ने  दूसरे  सदन  में  यह
 निराशाजनक  चित्रण  किया  है  कि  वहां  आतंकवाद  है  और  हम  उसका  समाधान  करेंगे  |
 कश्मीर  में  साम्प्रदायिकता  का  कोई  प्रइन  नहीं  है  जौर  हम  वहां  उसे  पनपने  at  अनुमति  नहीं
 मैं  माननीय  गृह  मंत्री  से  मंडलीय  आयुक्‍तों  और  पुलिस  आयुक्‍तों  की  एक  सभा  आयोजित  करने  और
 उन्हें  यह  बताने  के  लिए  अनु रोध  करता  हूं  कि  किसी  स्थान  विशेष  पर  साम्प्रदायिक  समस्या  होने  पर
 मारत  सरकार  क्या  करना  चाहती  है  ।  मैं  यह  भी  चाहता  हूं  कि  राज्यवार  एक  सतकंता
 दल  की  स्थापना  की  जानी  चाहिए  ।  फिर  इस  बारे  में  इनामों  की  भी  शुरूआत  की  जानी  चाहिए  ।

 मकराना  में  मंडलीय  आयुक्त  श्री  ठाकुर  ने  बहुत  अच्छा  कायं  किया  उन्होंने  बेहतर
 इंग  से  स्थिति  का  समाधान  किया  और  मकराना  को  खून-खराबे  से  बचा  उस  मंडलीय

 को  इनाम  दिया  जाना  चाहिए  और  मानदण्डों  के  विरुद्ध  काम  कर  रहे  अधिकारियों  को  सजा
 दी  जानी  चाहिए  |  इस  सन्दर्भ  मैं  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  न्‍्यायमूरति  बरुचा  की  उनके
 थ+िणंय  के  लिए  प्रशंसा  की  जानी  चाहिए  ।

 प्रधानम  त्री
 ने  यह  था  कि

 राष्ट्रीय  एकता  परिषद  की  बंठक  बुलाई  मैं
 चाहता  हूं  कि  पुलिस  ओर  अद्ध॑  सैनिक  बलों  में  अल्ससंर्यकों  को  उचित  प्रतिनिधित्व  दिया  जाना

 15  सूत्री  कार्यक्रम  के  बारे  में  यह  बात  है  कि  कांग्रेस  दल  ने  हाल  ही  में  इस  15
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 सूत्री  कार्यक्रम  पर  काफी  ध्यान  दिया  है  और  माननीय  प्रधानमंत्री  ने  इस  बात  को  सुनिह्िचत  करने
 पर  ध्यान  दिया  है  कि  इस  कार्यक्रम  को  ईमानदारीपूवंक  कार्यान्वित  किया  जाये  ।  अपने  ह्ासनकाल
 के  समय  श्रीमती  इन्दिरा  जी  इप्त  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  अधिक  इः  ब्छुक  थी  परन्तु
 हमारे  कुछ  नौकरशाह-मित्रों  ने  इसके  कायन्वियन  की  अनुमति  नहीं  दी  ।  निश्चित  रूप  से  इसमें  कुछ
 रुकावर्टें  हो  सकती  हैं  |  मैं  सरकार  से  यह  अनुरोध  करूगा  कि  वह  इस  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन
 उचित  प्रकार  से  मैं  यह  भी  चाहूंगा  कि  देश  में  साम्प्रदायिक  स्थिति  पर  नजर  रखने  के  लिए
 एक  स्थाई  संसदीय  समिति  बनाई  जानी  चा  हुए  और  इस  समिति  को  उन  स्थानों  का  दौरा  करना
 चाहिए  जहां  दंगे  होते  हैं  और  इसे  इसका  समाघान  ढूंढना  चाहिए  ।

 हमें  इस  देश  को  मजबूत  बनाने  का  संकल्प  करना  चाहिए  और  भारत  की
 एवता  और  अखंडता  के  लिए  काय  करना

 अपने  भाषण  को  समाप्त  करते  हुए  मैं  कांग्रेस  दल  को  यह  याद  दिलाना  चाहता
 क्योंकि  मैं  समभठा  हूं  कि  प्रधानमंत्री  ईमानदारोपूर्वक  इस  समस्या  का  समाधान  करना  चाहते  कि
 सबसे  बड़ा  दल  होने  के  नाते  कांग्रेस  को  अपना  दायित्व  निबाहना  चाहिए  और  इस  देश  से
 साम्प्रदायिक  खतरे  का  उन्मूलन  कर  देना  चाहिए  ।

 श्री  भ्रीबललम  पाणिप्रही  :  सभापति  साम्प्रदायिक  स्थिति  ज॑से  अत्यन्त
 मह  वपूर्ण  विषय  पर  इस  चर्चा  में  माग  लेने  हेतु  मुर्के  बुलाने  के  लिये  मैं  आपका  धन्यवाद
 करता

 हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  कल  हस्तक्षेप  करते  हुए  यह  ठीक  ही  कहा  था  कि  यदि  भारत
 को  अपना  अस्तित्व  बनाये  रखना  है  तो  यह  केवल  एक  धर्म  निरपेक्ष  देश  के  रूप  में  ही  हो  सकता  है  ।
 इससे  यह  जाहिर  होता  है  कि  वे  घमंनिरपेक्षता  को  कितना  महत्व  देते  हैं  और  घम  नरपेक्षता  तथा
 सम्पर्ण  राष्ट्र  के  प्रति  कितने  चिन्तित  वास्तव  में  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  के  परिवार  के
 निरपेक्ष  रवेये  के  बारे  में  कोई  भी  व्यक्ति  वाद-विवाद  नहीं  कर  न  केवल  भारत  अपितु

 क्रह  सकता  हूं  कि  सम्पूर्ण  विश्व  में  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  के  एरिवार  से  अधिक
 निरपेक्ष  कोई  भी  व्यक्ति  अथवा  परिवार  नहीं  है  ।

 यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  इस  सदन  में  विभिन्‍न  अवसरों  पर  अनेक  बार  साम्प्रदायिक  स्थिति  के
 इस  मुद॒दे  पर  चर्चा  की  जाती  ऐसा  इसलिए  है  क्योंकि  हम  एक  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  नहीं  कर

 पाये  हैं  जिससे  हर  समय  देश  में  साम्प्रदायिक  सदमाव  बना  निश्चितरूप  से  आजकल
 साम्प्रदायिकता  न  केवल  चिन्ता  का  विषय  है  अपितु  यह  हमारी  समस्या  भी  वास्तव  में  यह  एक
 विश्वव्यापी  समस्या  विश्व  के  विभिन्‍न  भागों  विभिन्‍न  देशों  में  वि।भेन्‍न  प्रकार  के

 द्वायिक  तनाव  हैं  '  कहीं  पर  विभिन्‍न  धर्मों  के  बीच  और  कहीं  पर  घमं  के  विभिन्‍न  वर्गों  जैसे  शिया

 सुन्‍्नी  इत्यादि  के  बीच  साम्प्रदायिक  तनाव  है  ।  पाकिस्तान  में  क्या  घटित  हो  रहा  है  ”?
 क्‍या  बे  लोग

 साम्प्रदायिक  तनाव  से  मुक्त  हैं  ?  क्‍या  वहां  साम्प्रदायिक  स्थिति  के  कारण  कई  लोगों  की  जानें  नहीं
 गई  हैं  ?  वहां  हिंसा  के  कारण  लोग  मर  रहे  इसके  अमरीका  और  ईस  न्‍ई  देशों  में  भी

 साम्प्रदायिक  तनाव  और  साम्प्रदायिक  दंगे  होते  हैं  और  हिन्दु  घर्मं  के  विभिन्‍न  वर्गों  भ्रथवा

 समुदायों  के  बीच  संघर्ष  होते  हैं  और  कमी-कमी  अत्यन्त  हिंसक  संघर्ष  होते  अतः  हमें  इस  बात
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 [  श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  ]

 को  बहुत  अधिक  दोहराने  की  आवश्यकता  महीं  मैं  आपको  यह  बताता  हूं  कि  मैं  पंडित
 उम।कान्त  मिश्र  जी  द्वारा  व्यक्त  की  गई  भावनाओं  की  प्रशंसा  करता  घाभिक  न्यक्ति

 होना  बुरी  बात  नहीं  है  परन्‍्तु  साम्प्रदायिक  व्यक्ति  होना  बुरी  बात  है  और  हमें  साभ्प्रद/यिकता  की
 निनन्‍्दा  करनी  चाहिए  ।  वास्तव  किसी  मी  देश  के  समाज  में  धर्म  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  भ्दा
 करता  गान्धी  जी  का  प्रिय  मजन  था  :

 अल्लाह  तेरो  नाम

 सबको  सनन्‍्मति  दे  मगवान  1”

 यह  धर्म  का  वास्तविक  सार  है  ।  प्रत्येक  ध्मं  का  एक  लक्ष्य  और  उद्देश्य  यह  होता  है  कि
 मानव  एवं  मानव-जाति  के  जीवन  स्तर  में  सुधार  किया  व्यक्ति  के  गुणों  का  विकास  किया

 प्रत्येक  व्यक्ति  के  दिल  में  अच्छाई  ओर  मानवता  को  जगाया  जंसा  कि  आप  जानते  हैं
 प्रत्येक  व्यक्ति  के  दिल  और  दिमाग  में  अच्छाई  और  बुराई  की  शक्तियों  के  बीच  लगातार  एक  संघर्ष
 जारी  रहता  प्रत्येक  व्यक्ति  के  दिल  और  दिमाग  में  यह  लड़ाई  चलती  रहती  है  ।  बुराई  को
 अच्छाई  द्वारा  हराने  के  लिये  हमारे  दिमाग  और  दिलों  में  चल  रही  इस  लड़ाई  में  अच्छे
 महाकाव्यों  उपदेशों  से  सहायता  मिलती  इसी  में  घर्मं  की  सुन्दरता  और  महानता  है  ।
 समय  की  मांग  है  कि  विभिन्‍न  घर्मों  और  जातियों  के  बीच  शांतिपूर्ण  सह-अस्तित्व  ऐसा  कैसे
 किया  जा  सकता  अपने  घम्मं  पर  गवं  करने  में  कोई  नुकसान  नहीं  है  लेकिन  पहली  आषश्यकता

 इस  बात  की  है  कि  हमें  अपने  देश  पर  गव॑  करना  हम  सर्वप्रथम  भारतीय  हैं  तो  और  अन्त  में
 भी  भारतीय  ही  इसके  साथ  ही  यदि  हम  अपने  घर्मं  पर  गबं  करते  हैं  तो  हम  किसी  अन्य  घर्मं
 को  क्षति  पहुंचाने  कोई  अधिकार  नहीं  हैं  ।  हम  अपने  घर्मं  की  महानता  पर  गव॑  महसूस  कर  सकते
 हैं  लेकिन  हमें  अन्य  घर्मो  को  क्षति  नहीं  पहुंचानी  चाहिये  और  इसलिए  हमें  किसी  से  घणा  नहीं
 करनी  चाहिए  क्‍योंकि  घृणा  से  घृणा  बढ़ती  प्यार  से  प्यार  बढ़ता  है  और  सद्मावना  से  सद्मावना
 बढ़ती  है  ।  इस  लिए  हमें  मानबता  के  लिये  घृणा  का  त्याग  करना  टी०वी०पर  रोजामा
 दिखाये  जाने  वाला  एक  कार्यक्रम  याद  आ  रहा  है  जो  कि  इस  वर्ष  पंडित  नेहरू  की  ननन्‍्म  दाताब्दी  पर
 दिखाया  जा  रहा  है  ।  उन्होंने  कहा  हम  किसी  भी  धर्म  को  मानने  वाले  हम  सभी
 समान  विशेषाधिकारों  और  दायित्वों  वाले  मारत  माता  क॑  बच्चे  हैं  ।””

 यह  अमृतवाणी
 ये  सुनहरे  शब्द  हैं  और  यदि  हम  इन्हें  व्यवहार  में  लाएं  तो  कहीं  भी  साम्प्रदायिक

 उपद्रवों  और  साम्प्रदायिक  स्थिति  की  समस्या  उत्पस्न  नहीं  जरूरत  इस  बात  की  है  कि
 अपने  प्रति  गये  महश्ूूस  करने  के  साथ-साथ  हमें  अन्य  धर्मों  तथा  अन्य  लोगों
 की  संस्कृति  के  प्रति  भाईचारे  की  भावना  रखनी  है  ।  जेखा  कि  मैंने  पहले  कहा  दूसरों  के
 घमं  में  हस्तक्षेप  करना  हमारा  कार्य  नहीं  है  ।  दूसरों  के  संस्कृति  को  नीचा  खाना
 पाप  और  इस  हम  अपने  ्ाष्ट्र  की  नीतियों  तथा  सामाजिक  जीवन  में  सुधार  ला
 सकते  हैं  ।

 मैं  इस  समस्या  को दो  दृष्टिकोणों से  देखता  हूं  ।  एक  तो  यह  है  कि  जब  साम्प्रदायिक
 तनाव  उत्पन्न  होता  है  तो  उस  पर  नियंत्रण  कंसे  किया  जाए  ओर  दूसरा  यह  है  कि  ऐसी  स्थिति
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 होने  से  कंसे  रोक  सकते  ऐसी  स्थिति  कंसे  उत्पन्द  करें  कि  सांशदायिक  तनाब  कभी  भी  उत्पन्न  न
 हो  ।  मैं  कहता  हूं  कि  हम  पिछले  वर्ष  एक  बहुत  अच्छा  विधेयक  लाए  थे  भोर  मेरे  विचार  से  यहां
 पर  यह  विधेयक  पारित  हुआ  था  जिसमें  राजनीति  को  धर्म  से  अलग  रखा  गया  था  ।  मैं  माननीय
 गह  मंत्री  से  पूछता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  क्या  पश्चातवर्ती  का्यंचाही  हुई  है  ?  हमें  सभी  उह्ं  श्यों  के
 लिए  इस  पर  बड़ी  ईमानदारी  से  कार्यवाही  करनी  है  ।  हम  यहां  साम्प्रदायिक  सद्माव  की  भावनाओं
 को  व्यक्त  करने  वाले  या  भाषध्त  देते  हैं  लेकिन  हममें  से  अधिकतर  बाहर  जाकर  क्‍या  करते  हैं  ?
 इस  सभा  में  साम्प्रदायिक  तत्वों  को  प्रतिनिधित्व  दिया  जाता  यहां  पर  साम्प्रदायिक  दल  हैं  ।  इस
 सभा  के  इसी  वाद-धिवाद  में  भी  साम्प्रदायिक  भावना  प्रदर्शित  की  गई  हमें  पाखण्डी  नहीं  होना
 चाहिए  ।  हमें  अपमे  उहूं  श्य  के  प्रति  ईमानदार  होना  चाहिए  ।  यदि  इस  मुद्दे  पर  देश  के  सभी
 राजनतिक  दल  और  सभी  सांसद  एकमत  हों  तो  इस  देश  में  साम्प्रदायिक  सनाव  कौन  उत्पन्न  कर
 सकता  है  ?  ऐसी  कोई  घटना  नहीं  यदि  हम  सिर्फ  राजनतिक  लाभ  के  लिए  इन  मुद्दों  का
 सहारा  लेते  हैं  तो  इसका  कोई  अन्त  ही  नहीं  है  ।  यह  स्वयंको  टटोलने  का  मुद्दा  है  ।  कुछ  लोग
 सांप्रदायिकता  का  सहारा  लेकर  इस  सपना  में  आने  में  सफल  हुए  वे  मी  सा  प्रदायिकता  के

 खिलाफ  अनेक  बातें  कहते  नीति  बतलाते  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  वे  चुनाव  में
 भाग  न  लें  ओर  संसदीय  लोकतन्त्र  में  उनके  लिए  कोई  स्थान  न  हो  ।  मैं  माननीय  गृह  मंत्री  से
 रोध  करता  हूं  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यक  कानून

 मैं  अपनी  बात  संक्षेप  में  कहता  इन  सभी  मामलों  जहां  भी  साम्प्रदायिक

 तनाव  होता  हम  जानते  हैं  कि  वहां  पर  अशांति  उत्पन्न  करने  तथा  साम्प्रदायिक  तनाव  उत्पन्न
 करने  के  लिए  गुडे  तथा  समाज  विरोधी  तत्व  होते  ऐसे  तत्वों  को  समाप्त  करना  चाहिए  ।  ऐसे
 तत्वों  को  कोई  भी  अल्पसंख्यक  या  बहुसंख्यक  सुरक्षा  प्रदान  न  करे  |  यदि  इन्हें  समाप्त  कर
 दिया  जाए  तो  काफी  ह॒द  तक  समाप्त  हो  जाएगी  और  ऐसे  तत्वों  के  साथ  बहुत  सख्ती  से

 निबटा  जाए  ।  उनके  विरुद्ध  श्रापराधिक  मामले  इत्यादि  तेजी  से  निबटाए  जाएं  और  जरूरो  हो  तो

 यह  कार्य  पृथक  खण्ड  पीठ  अ्रथवा  न्यायालय  के  माध्यम  से  किया  जाए  ।

 मैंने  पहले  भी  धर्म  पर  एक  विष्व  सम्मेलन  आयोजित  करने  के  सम्बन्ध  में  अपने  विचार  बताए

 यह  उचित  समय  है  जब  ऐसा  एक  सम्मेलन  आयोजित  हो  जिसमें  विभिन्‍न  नेता  आएं  ।  मैंने

 परिवार  नियोजन  के  बारे  में  आपको  बताया  है  वयोकि  क्षेत्रों  में  इस  पर  विरोध  इससे  भी  कुछ
 भागों  में  साम्प्रदायिक  तनाव  को  बढ़ावा  मिला  ऐसे  लोग  हैं  जो  इन  मुद्दों

 का  लाभ  उठाने  का

 प्रयास  कर  रहे  एक  सम्मेलन  आयोजित  किया  जाए  और  सभी  एक  होकर  ए  ति  को  बढ़ावा

 देने  के  लिए  कार्य
 ।

 जहां  तक  व्यक्तिगत  परिवार  संहिता  इत्यादि  का  सम्बन्ध  यह  उचित  समय  है  जब

 हमें  यथासंभव  एकरूपता  पर  गंमीरतसाबूवंक  विचार  करना  निःसन्देह  देश  ओर  विभिन्‍न

 फर्मों  को  उपयुक्तता  तथा  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखकर  ऐसा  किया  इन  समस्याओं

 का  समाघान  करने  के  लिए  सभी  धर्मों  पर  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  भी  आयोजित  किया

 जाए  ।

 दूसरा  पहलू  यह  है  कि  इसे  कंसे  रोका  हम  इसे  उस  स्थिति में  बेहतर  तरीके  से  रोक

 सकत ेहैं  यदि  हम  ऐसा  वातावरण  पंदा  करें और  उसका  विकास  करें  ;  स्कूल  स्तर  से  ही  जबकि

 थ्श
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 कऊअभिननिाजज-+ज+-+-+पम+जय

 [  श्री  श्री  बललम  पाणिग्रही  ]

 बच्चे  स्कूल  में  होते  तमी  से  यह  कार्य  किया  जाना  चाहिए  ।  बच्चे  हमारे  मावी  नागरिक  हैं  और
 देश  के  मविष्य  की  भाशा  हैं  ।  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  स्कूल  से  ही  पाठ्यक्रम  इस  प्रकार
 तैयार  किए  जाएं  कि  धम्मं-निरपेक्षता  मजबूती  से  उनमें  समा  इसलिए  शिक्षा  मिश्चित  होनी
 चाहिये  ।  दोनों  पक्षों  से  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  अत्यंत  प्रासंगिक  सुझाव  दिए  मैं  श्री  इन्द्रजीत

 गुप्त  का  नाम  ले  रहा  जिन्होंने  नेताओं  की  एक  संग्रुकतत  बेठक  के  लिए  कहा  था  ।  वे  बंठकें  कर
 सकते  वे  विभिन्‍न  सामाजिक  और  घािक  त्यौहारों  में  संयुक्त  रूप  से  माग  ले  सकते
 जंसा  कि  आप  जानते  इस  समय  रोजे  चल  रहे  हमें  खबरों  में  रात्रि  मोजन  का  पता
 लगता  है  ।  सभी  धर्मों  के  अग्रणी  लोग  एकत्र  होते  इसी  विभिन्‍न  धाभिक  कार्यों
 विभिन्न  समारोहों  में  उच्च  विभिन्‍न  धर्मों  के  अग्रणी  लोग  एक  दूसरे  से  मिल  सकते  हैं  और

 एक  साथ  जलूस  इत्यादि  में  शामिल  हो  सकते  हैं  ।

 विश्व  में  हरारा  लोकतन्‍्त्र  सबसे  बड़ा  है  ।  हमारा  देश  बहुत  बड़ा  है  ओर  जनसंख्या  में  दूसरा
 सबसे  बड़ा  देश  है  ।  हमारे  यहां  अनेक  घमं  हैं  ।  वास्तव  मारत  में  मुसलमानों  की  जनसंख्या  विश्व
 में  दूसरे  स्थान  पर  विश्व  में  अनेक  मुस्लिम  देश  हैं  ।  लेकिन  हमारी  मुसलमानों  की  जनसंख्या  कई

 मुस्लिम  देशों  से  मी  बहुत  अधिक  हम  एक  क्षण  भी  यह  नहीं  सोच  सकते  कि  हम  10  करोड़

 मुसलमानों  अथवा  ईसाईयों  अथवा  अन्य  घ  में  को  मानने  वालों  को  मारत  से  बाहर  निकाल  सकते  हैं  ।
 सभी  धर्मो  के  शांतिपूर्ण  सह-अस्तित्व  में  ही मारत  का  विकास  ओर  समृद्धि  विद्यमान  जंसा  कि
 पंडित  जी  ने  कहा  चाहे  हमारा  घर्मं  कोई  हो  हम  सब  भारतमाता  की  सन्‍्तान  हमारी &

 समुदाय  कोई  भी  हम  सभी  भारत  माता  के  बच्चे  हैं  ;  हम  भारत  उसकी
 मारत  की  अखंडता  तथा  स्थायित्व  की  मजबूती  के  प्रति  वचनबद्ध  यदि  हम  भाई-चारे  की
 भावना  को  बढ़ावा  दें  तो  ऐसा  किया  जा  सकता  यह  हमारी  संस्कृति  कुटुम्बकमਂ  का
 मी  मूल  यह  हमारी  संस्कृति  का  मूल  हैं  ।  अनेकता  में  एकता  मी  हमारी  संस्कृति  का  मूल  है  ।

 हमें  इसे  ध्यान  में  रखना  है  और  हम  इस  दिशा  में  कार्य  कर  सकते  इससे  देश  मजबूत  हो
 सकता  है  और  सारी  ये  सभी  अप्रिय  साम्प्रदायिक  दगे  इत्यादि  समाप्त  हो
 सकते  हैं  ।

 जब  हम  इन  अप्रिय  घटनाओं  पर  विचार  करते  हैं  तो  हमारा  सिर  क्षम॑  से  भुक  जाता

 राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी  और  इन्दिरा  जी  ने  देश  के  लिए  भ्रत्यधिक  कार्य  किया  वे  राष्ट्रीय
 धर्म  निःपेक्षता  के  प्रतीक  लेकिन  वे  कट्टर॒पंथियों  की  गोलियों  का  निश्ञाना  बन

 गए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  माषण  समाप्त  करता  हूं

 श्रो  ध्लारिफ  मोहम्मद  लां  :  माननीय  सभापति  सांम्प्रदायिक  स्थिति  पर  सदन

 में  होने  वाली  चर्चा  बातचीत  में  माग  लेने  का  मुझे  मोका  इसके  लिए  बहुत-बहुत  घन्यवाद  ।
 देश  के  विभिन्‍न  मागों  में  हाल  में  हुई  हिसक  उसमें  जितने  लोगों  की  जानें  गई  या

 ही
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 दूसरे  और  जुल्म  के  किस्से  अखबारों  में  छपे  जँसे  अमी  एक  साथी  ने  बोलते  हुए  कहा  कि  हर
 हिन्दुस्तानी  का  सिर  शर्म  से  भुक  जाता  लेकिन  मुझे  जो  बात  बहुत  परेशान  करती  है  वह  यह  है  कि
 हर  बार  देश  के  किसी  कोने  में  दंगे  होने  के  जिस  तरह  दंगे  होते  हैं  थोड़े-थोड़े  वक्त  के  उन
 दंगों  की  चिता  प्रकट  करके  इस  सदन  में  चर्चा  करके  लगता  है  हम  भपने  कत्तंब्य  की  पति  कर  लेते
 है  ।  साम्प्रदायिक  हिसा  होने  के  बाद  सांप्रदायिक  सिचुएशन  पर  चर्चा  होती  मरने  वालों  उजाड़ने
 वालों  आग  लगने  के  आंकड़े  यहां  पेश  किये  जाते  हैं  और  इसके  बाद  हम  इसको  भूल  जाते  हैं  ।  मेरा
 मानना  यह  है  कि  इस  सदन  में  चितित  होना  या  इस  सदन  में  चर्चा  करना  जरूरी  नहीं  बाहर  दंगे

 जब  मी  एक  मासूम  आदमी  की  जान  जाती  है  तो  वह  अपने  आप  में  गंभीरतम  घटना  इसके
 लिए  किसी  झहर  में  40  आदमियों  के  मरने  पर  हम  मोटीवेट  तभी  हम  चितित  तमी  हम  चर्चा

 इसकी  हरगिज  जरूरत  नहीं  है  ।  यह  मैं  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  बदकिस्मती  से  कहीं  न  कहीं
 हम  समझ  बंठे  मैं  अकेले  सरकार  को  नहीं  कह  रहा  सदन  में  जो  चर्चा  चल  रही  है  इस  विषय
 पर  और  जो  भावनाएं  दोनों  तरफ  से  व्यक्त  की  गई  हैं  और  यह  सदन  पूरे  राष्ट्र  का  एक  तरह  से
 प्रतिबिब  उसको  +िफ्लेक्ट  करता  अगर  सदन  के  अंदर  इतनी  सद्भावना  व्यक्त  की  जा  रही
 हर  तरफ  से  सांप्रदायिकता  की  निंदा  हो  रही  आलोचना  हो  रही  फिर  क्या  व।९ण  हैं  कि  हम
 बाहर  बढ़ती  हुई  सांप्रदायिक  स्थिति  को  लेकर  चिंतित  हैं  ।  मुझे  तो  कहीं  न  कहीं  ऐसा  लगता  है  कि
 जो  तकरीरें  मैंने  जो  भाषण  बाहर  होते  जो  बहुत  दफा  दंगों  का  कारण  बनते  यहां  पर
 उसके  बाद  जो  तकरीरें  हुई  मुके  एक  शेर  याद  आता

 दामन  पे  कोई  छींट  न  खंजर  पे  कोई

 तुम  कत्ल  करे  हो  या  करामात  करे  हो  ।

 मैं  सांप्रदायिक  दंगों  को  मुख्य  रूप  से  सांप्रदायिक  दंगे  नहीं  मानता  हूं  ।  सांप्रदायिक  दंगे  होने  के
 लिए  निश्चिततौर  पर  सांप्रदायिक  विचारधारा  का  विकसित  किया  बढ़ाया  जाना  जरूरी
 लेकिन  सांप्रदायिक  सांप्रदायिक  समर  बगर  सांप्रदायिक  । दंगों  के  भी  बढ़  सवती  है  ।  हमें
 चिता  होनी  चाहिए  बड़ती  हुई  सांप्रदायिक  विचारघारा  हमें  चिता  होनी  चाहिए  उस  फिरके  पर  जो
 फिरकेवारिता  को  जन्म  देता  हमें  फिक्र  होनी  चितित  होना  चाहिए  उस  समभ  पर  जो
 स्तानियों  के  बीच  में  घमं  के  आध्वर  पर  विभेद  पैदा  करने  की  कोशिश  करती  है  या  नफरत  की  दीवार
 खड़ी  करने  की  कोशिश  करती  है  ।  सांप्रदायिक  दंगे  निश्चित  तौर  पर  जंसा  मैंने  पहले  कहा  अगर  एक
 मासूम  की  मी  जान  अकारण  जाती  वह  हमारी  चिता  का  विषय  होना  लेकिन  उससे
 ज्यादा  हमारो  चिता  का  विषय  होना  चाहिए  वे  वह  वह  विचारघारा  जो  हिन्दुस्तानी
 ओर  हिन्दुस्तान  के  बीच  में  घमं  के  आधार  पर  नफरत  या  विभेद  की  दीवार  खड़ी  करती  है  ।

 4.00  भ०  १०

 फिर  पहले  यह  समभना  होगा  कि  सांप्रदायिक  विचारधारा  क्‍या  सांप्रदायिक  विचारधारा
 अकेले  आतंकवाद  या  साम्प्रदायिक  दंगे  नहीं  साम्प्रदायिक  विचारधारा  है  क्‍या  ?  स्पम्प्रदाविक

 ओओ  राम  ध्यारे  पनिका  साम्प्रदायिक  विचारधारा  वह  है  जब  पिछली  बार
 इलाहाब।द  में  चुनाव  हुआ  या  तो  जन  मोर्चा  के  महत्वपूर्ण  व्यक्ति  होते  हुए  मी  आरिफ  को  विद्वनाथ
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 नियम  193  के  अघीन  चर्चा  4  1989

 [  श्री  राम  प्यारे  पनिका  ]

 प्रताप  सिंह  जी  ने  वहां  नहीं  बुलाया  ।  तो  उस  भावना  को  देखना  होगा  कि  जन  मोर्चा  के  नेताश्ों  ते
 अपने  आदमी  को  नहीं  बुलाया  और  सावंजनिक  माफी  उन्होंने  यह  मावना  जब  तक  नहीं

 तब  तक  यह  साम्प्रदायिक  विचारधारा  इसलिए  हमें  अपने  दिलों  की  सफाई  करनी

 )

 समाषति  महोदय  :  श्री  आरिफ  मोहम्मद  आप  अपना  कल  जारी  रख  सकते

 4,02  स॒०  प०

 नियम  के  श्रधोन  )

 केन्द्रीय  सरकार  के  पदों  पर  सेवाओं  में  अनुसृलित  जाति  ओर  ध्ननुसूचित  जनजाति  के  व्यक्तियों

 का  श्रतिनिधित्व  बढ़ाये  जाने  को  बृष्टि  से  आवेह्यों  को  उदार  बन(या  जाना

 समापति  महोदय  :  अब  सभा  नियम  193  के  अधीन  दूसरे  विषय  पर  चर्चा  को

 श्री  बलवन्त  सिंह  राम्‌वालिया"*'उपस्थित  नहीं  हैं

 श्री  ई०  अय्यपू  रेडडी

 श्री  ई०  अय्यप्‌  रेडडो  सभापति  इस  वर्ष  हमने  गृह  मंत्रालय से  संबंधित

 अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  तथा  वाद-विवाद  का  अवसर  खो  दि  इस  वर्ष  सामान्य  प्रक्रिया  के
 अन्तर्गत  संघ  लोक  सेवा  आयोग  को  रिपोर्ट  पर  चर्चा  करने  का  अवसर  भी  हमें  प्राप्त  नहीं  हुआ  ।
 केवल  19  1989  को  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिया  गया  वक्तव्य  ही  नियम  193  के  अधीन  चर्चा
 के  लिए  आया  है  प्रव  दोन्‍नति  नीति  के  अन्तर  त  प्रतिशतता  में  वद्धि  करने  के  सम्बन्ध  में

 आंब.डे  तथा  इस  बक्‍तब्य  को  देने  अथवा  अनारक्षण  नीति  को  स्थगित  करने  के  कारण  हमें  नहों  बताये
 गये  परन्तु  कुल  भिलाकर  हम  प्रनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण
 नीति  का  स्वागत  करते  हम  इसका  पूरी  तरह  कार्यान्वयन  चाहते  यदि  सम्भव  हो  तो  हम
 चाहते  हैं  कि  इस  आरक्षण  नीति  के  लाभ  उन्हें  अवदय  मिलने  चाहिये  और  इन  वर्गों  में  निघंनतम
 लोगों  को  मिलने  चाहिये  ।  मैं  इस  पहलू  को  बाद  में  लूंगा  परन्तु  मैं  जो  बात  कहना  च  ह  रहा  हूं  वह
 यह  है  :  कितने  मामलों  में  आरक्षण  को  अनारक्षित  कर  दिया  गया  था  ?  कितने  पदों  तश्ना  श्रेणियों

 जो  पहले  आरक्षित  अनारक्षित  कर  दिया  गय  महत्वपूर्ण  आंकड़े  हमें  नहीं  मिले  ऐसे
 बाध्य  करने  वाले  वारण  कौन  से  हैं  जिन्हें  इस  अनारक्षण  को  स्थगित  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार
 द्वारा  ध्यान  में  रखा  गया  ?  हमें  ये  मी  नहीं

 दिए  गए
 इर्साः  रचा  अनुमान  के  आघार  पर  ही

 हो  सकेगी  ।  माननीय  मंत्री  ने  हमें  ५ः  भी  नहीं  बताया  कि  इस  वक्तव्य  को  देने  के  पीछे  कौन  से
 कारण  थे  ?  एक  प्रकार  से  यह  स्वीकारोक्ति

 )

 ९
 है ।

 सर है3॥ थ््त
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 श्री  नारायण  चोबे  :  इसका  कारण  चुनाव
 ग्री  चौबे  जी  ने  कह श्री  ई०  अध्यद्‌  रेड्डो

 :
 श्री  चोवे  जी  ने  कहा  है

 कि  इरूका  कारण  चुनाव
 प्रो०  एन०जी०  रंगा

 :
 यह  एक  अच्छी  बात  है  और  आपबो  इसके  लिए  तंगएर  हो

 जाना  चाहिए  ।
 श्री  नारायण  चोौबे  :  महोवय  मैंने  आपको  कुछ  नहीं  कटा  है  ।

 लोक  शिकायत  तथः  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  उन्होंने  हमें  कुछ  नहीं  कहा  है  ।  परन्तु  आपसे  भकेले  में  उन्होंने

 कहा  है  |  कृपया  उनसे  अकेले  में  पूछिए  कि  क्‍या  बह  इन  दो  अखिकछूकनाओं  का  विरोध

 श्री  ई०  अय्यपू  रेडडो  :  उनके  बारे  में  आपको  सफाई  देने  की  आवश्यकता  नहीं  चुनाव  को
 ध्यान  में  रखते  आप  अपने  आघार  को  सुदृढ़  बनाना  चाहते  जो  हर  पार्टी  करत्ता  चाहेगी  ५
 शायद  आप  अपने  आघार  को  सुदृढ़  करना  चाहते  इसमें  कोई  गलत  बात  नहीं  कोई  भी
 ॒ऋच्छा  काम  किया  चाहे  चुनाव  के  उद्देश्य  हेतु  ही  किया  उसकी  सराहना  अवद्य  की  जाती

 चाहिए  ।  हमें  इसके  लिए  शभिन्दा  होने  की  जरूरत  नहीं  परन्तु  स्ब्रीकारोक्ति  तथा  निद्वितार्य
 द्वारा  आप  स्वयं  ही  इस  बात  की  ओर  संकेत  कर  रहे  हैं  कि  आप  पर्याप्त  संख्या  में  फ्रत्याश्चियों  को  नहीं
 लेपायें  हैं  उन्हें  प्रशिक्षण  देकर  उनके  लिए  आरक्षित  रिबिध्यों  को  नहीं  मर  पाये  यह  कमजोरी

 इसके  द्वारा  आप  यह  स्वीवबर  करते  हैं  कि  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनज्जातियों  के

 प्रत्याशियों  को  विशेष  शिक्षा  विशेष  प्रकार  का  प्रश्चिक्षण  देने  की  आपकी  अब  तक  की

 तीति  सफल  नहीं  हुई  यह  आपके  इस  वक्‍तव्य  का  आशय  प्रतीत  होता  परूदु  यह  सच

 नहीं  है  ।

 मेरे  पास  संध  लोक  सेवा  आयोग  को  रिपोर्ट  यह  1986-87  की  रिपोर्ट  है जोकि  अब  तक

 की  अन्तिम  रिपोर्ट  मुझे  इससे  उद्धत  करना  होगा  क्‍योंकि  इससे  स्पप्ट  रूप  से  यह  प्ंकेत  मिलेगा

 कि  श्री  चौने  द्वारा  यह  बात  कहने  में  कुछ  औच्त्य  है  ।  इसका  कारण  अब  तक  अपनाई  गई
 आरक्षण  नीति  का  उल्लेख  व.रना  आयोग  के  प्रत्याशियों  को  बिल्कुल  कमी  नही  थी  ।

 मैं  आयोग  की  रिपोर्ट  को  पढ़  कर  सुनाता  हूं  ।  पृष्ठ  ।0  पर  यह  कहा  गया  है  :

 कि  पर्व  रिपोर्टों  में कहा  गया  सिविल  सेवा  परीक्षाओं  में  भर्ती  के  लिए  आवेदन

 करने  वाले  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातिस्ों  के  प्रत्याशियों  की  प्रंह्या  में  क्रमिक

 वृद्धि  हुई  जैसा  कि  निम्नलिखित  तालिका  से  देखा  जा  सक्कृता  अनुसूचित  जनजातियों

 के  प्रत्याशियों  की  संख्या  1980  में  14,952  से  बढ़कर  1986  में  34,764  हो  गई  है  जो  लगभग
 द्ध  इसी  इसका  अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रत्याशियों  की  संख्या  1980

 र  1986  में  10,424  हो  गई  है  जो  लगमग  152%  वृद्धि

 फिर  तालिका  दी  गई  है  ।  आप  देखेंगे  कि  1980  में  प्रत्याशियों  की  सख्या  89,277  थी  ।  इसमें
 से  भनुसू चित  जाति  के  प्रत्याशियों  की  सख्या  14,952  और  अनुसूचित  जनजाति  के  प्रत्याशियों  की
 संख्या  4,138  थी  ।  इसव  अर्थ  हुआ  कि  89,277  में  से  लगभग  15,000  प्रत्याशी  अनुसूचित  जाति  से
 तथा  लमभग  4,000  प्रत्याशी  अनुसूचित  जनजाति  से  1986  में  कुल  संख्या  1,63,530

 जिसमें  से  अनुसूचित  जाति  के  प्रत्याशियों  की  संख्या  34,764  थी  ओर  अनुसूचित  जनजाति  के
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 [  श्री  ई०  अय्यपू  रेड्डी  ]

 प्रत्याक्षियों की  संख्या  10,424  आयोग  ने  स्वयं  ही  यह  टिप्पणी  की  इसमें  कहा
 |. गया

 सेवा  1985  के  संदर्म  में  प्रत्येक  आरक्षित  रिक्ति  के  लिये  प्रतियोगिता  में
 भाग  लेने  वाले  अनुसूचित  जाति  के  अम्यार्थियों  की  संख्या  सामान्य  श्रेणी  में  प्रत्येक  रिक्ति  हेतु
 प्रतियोगियों  की  संख्या  के  लगमग  बराबर  अनुसूचित  जाति  के  प्रत्याशियों  केਂ  लिये
 प्रत्येक  आरक्षित  रिक्ति  हेतु  120  प्रत्याशियों  ने  परीक्षा  दी  थी  ।”'

 इसका  अथ  हुआ  कि  प्रत्येक  आरक्षित  रिक्ति  के  लिए  120  प्रत्याक्षियों  ने  प्रतियोगिता  में  भाग
 जबकि  प्रत्येक  सामान्य  रिक्ति  के  लिए  122  सामान्य  प्रत्याशियों  ने  माग  लिया  ।  अतः  यह

 संख्या  लगमग  बराबर

 अनुश्ूचित  जनजाति  के  अभ्यर्थियों  के  सम्बन्ध  में  अनुपात  1985-86  की  रिपोर्ट  के

 अजनुषात  63:1  की  तुलना  में  यह  74:1  इसलिए  अभ्यर्थियों  की  कोई  कमी  नहीं  रही
 वास्तव  अध्याय  7  जो  अनुसूचिस  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  अभ्यर्थियों  के  कार्य
 निष्पादन  के  बारे  में  आयोग  का  कहना  है  :

 ने  सिविल  सेवा  परीक्षा  1985,  सहायक  ग्रेड  1985  तथा  मारतीय  आर्थिक

 सेवा/भारतीय  सांख्यिकी  1986  के  परिणाम  के  आधार  पर  भारतीय  आशिक  सेवा  के
 लिए  अनुसूचित  जाति  के  अम्यर्थियों  को  उनके  लिए  परीक्षा  में  आरक्षित  सभी
 जिनके  लिए  सामान्‍य  शंक्षणिक  योग्यता  जैसे  कि  एक  मान्यताप्राप्त  विश्वविद्यालय  की  उपाधि
 या  समवक्ष  योग्यता  आवश्यक  के  लिए  सिप।एज्िश  कर  दी  सिविल  सेवा
 1986,  भारतीय  वन  सेवा  1986  तथा  सहायक  ग्रेड  1986  के  परिणाम  अभी
 घोषित  किए  जाने  तकनीकी  या  व्यावसायिक  योग्यता  वाली  परिक्षाओं  के  सम्बन्ध  में
 पूर्ण  आरक्षित  कोटे  हेतु  अम्यरथियों  की  सिफारिश  कर  दी  गई

 ”

 आयोग  ने  आगे  फिर  कहा  है  :

 आयोग  इंजीनिर्यारिग  सेवा  1985,  भू-वेज्ञानिक  1985  आशुलिपिक
 1985  तथा  मारतीय  आर्थिक  सेवा/मारतीय  सांख्यिकी  सेवा  1986  के

 परिणामों  के  आधार  पर  उनके  लिए  आरक्षित  सभी  रिक्तियों  को  २.२ने  हेतु  अनुसूचित  जाति
 के  अभ्यर्थियों  की  अपेक्षित  संख्या  में  सिफारिश  नहीं  कर  सका  ।”!

 उनके  द्वारा  उल्लिखित  के  क्षेत्र  इंजीनिर्यारिंग
 तथा  भूविज्ञान  के  सम्बन्ध  में  ही  अम्यर्थियों  की  कमी  थी  ।  परन्तु  यह  वर्ष  1986-87  के  लिए  वर्ष
 1988-89  में  नवीनतम  स्थिति  की  हमें  जानकारी  नहीं

 प्रतियोगी  दर  में  वृद्धि  हुई  जंसा  कि  उनके  द्वारा  कहा  गया  सिविल  सेवा  परीक्षा  में
 प्रत्येक  रिक्ति  के  लिए  अनुसूचित  जाति  के  120  प्रतियोगी  थे  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के
 73  अभ्यर्थियों  में  प्रतियोगिता  थी  ।  अनारक्षण  को  स्थगित  करने  के  लिये  आपकी  प्रथम
 सिफारिश  शैक्षिक  महत्व  की  होनी  चाहिये  |  यह  व्यावहारिक  अभिरुचि  की  नहीं  हो  इसके
 ब्यावहा «क  परिणाम  नहीं  हो  सकते  ।  आपने  आंकड़े  नहीं  दिये  हैं  ।  यदि  आपने  आंकड़े  दिए
 होते  दो  हमने  इसकौ  सराहना  की  होती  ।
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 पदोन्नितियों  के  सम्बन्ध  में  आपने  कहा  है  कि  नीति  624%  से  70%  हो  गई  इसके
 ऊपर  कोई  आपत्ति  नहीं  परन्तु  ये  पदोन्‍नतियां  देने  में  एक  महत्वपूर्ण  जिसे  याद  रखना
 होगा  यह  है  कि  योग्य  व्यक्ति  को  हानि  नहीं  होनी  भर्ती  के  समय  आप  आवश्यक  योग्यतायें
 इत्यादि  रखिए  ।  वे  एक  ही  श्रेणी  में  भर्ती  होते  हैं  ।  एक  श्रेणी  से  दूसरी  श्रेणी  में  पंदोन्‍नतिं  देते  समय
 यह  दुखद  बात  नहीं  होनी  चाहिए  कि  योग्य  उम्मीदवारों  की  अनदेखी  .  की  जाये  ।  प्रश्नासकीय
 सेवाओं  की  कुशलता  को  हमेशा  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए  ।  इसके  अध्यधीन  तथा  उन  सीमाओं
 के  मीतर  आपको  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  को  पदोन्‍नति  देने  तथा

 प्रोत्साहित  करने  का  अधिकार  है  ।

 मुझे  एक  या  दो  बातें  और  कहनी  हैं  और  उनके  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 जहां  तक  अनुसूचित  जाति  का  सम्बन्ध  है  स्वतन्त्रता  के  बाद  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  की  दूसरी
 पीढ़ी  आ  चुकी  कुछ  शिक्षित  परिवारों  ने इसका  लाभ  उठाया  वे  भारतीय  प्रशांसनिक
 सेवा  के  राजपत्नित  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  और  अन्य  प्रशासनिक
 अधिकारी  बन  जब  मैं  गांवों  में  जाता  हुं  तो  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  से  जो  अम्यावेदन

 मुझे  प्राप्त  होते  हैं  वे  इस  प्रकार  के  होते  हैं  कि  उन्हें  इन  मारक्षणों  का  लाम  नहीं  मिल
 पाता  है  क्‍योंकि  उनके  जो  पहले  ही  अपने  परिवारों  सहित  इन  लाभों  को  उठा  शुके
 उनका  शोषण  कर  रहे  हैं  ।  इसलिए  अनुसूचित  जातियों  के  शिक्षित  और  प्रगतिशील  लोगों  को  शिक्षा
 के  समी  अतिरिक्त  लाम  मिल  चुके  हैं  ओर  इसलिए  इन  लोगों  की  दूसरी  पीढ़ी  जो  पहले  ही  लाम
 उठा  चुकी  वे  अपने  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  आने  वाले  अपने  प्रतिपक्षियों  स ेअधिक  अच्छे  ढंग  से  प्रतियोगी
 परीक्षाओं  में  सफल  हो  रहे  मुर्भे  ऐसे  अम्यावेदन  प्राप्त  हो  रहे  वे  चाहते  हैं  कि  उन्हें  भी  लाम
 मिलना  चाहिए  ।  वास्तव  में  लाम  उनके  लिए  ही  किन्तु  इस  सत्य  के  कारण  कि  उनके  हेखे
 प्रतिपक्षी  जो  कस्बों  भौर  नगरों  में  रह  रहे  है  और  जिनके  माता-पिता  पहले  ही  ये  लाभ  उठा  नुके  हैं
 वे  अतिरिक्त  लाभों  को  अपने  सगे-सम्बन्धियों  को  देने  में  समर्थ  हैं  ओर  ग्रामीण  अनुसूचित  जाति
 के  लोग  जो  अनपढ़  हैं  और  जो  अन्य  लोगों  के साथ  कदम  मिलाकर  नहीं  चल  सके  वे  लाभ  प्राप्त
 करने  में  असमर्थ  इसलिए  आपको  ऐसा  कोई  तरीका  निकालना  चाहिए  जिससे  ग्रामीण  अनुसूचित
 जाति  के  परिवारों  की  इस  बाघा  को  दूर  किया  जा  सके  ।

 सप्मापति  महोदय  :  क्‍या  झ्राप  भी  यही  सुभाव  देते  हैं  ?

 झो  ई०  अय्यपू  रेड्डी  :  मैं  मी  यही  सुराव  दे  रहा  हूं  क्योंकि  भ्रन्ततः  लाम  सब  तक  पहुंचने
 चाहिए  और  इनसे  सामाजिक  परिवतेन  होना  अब  क्या  हो  रहा  है  ?  कुछ  परिवार  तो  पहले

 ही  सामाजिक  कलंक  का  समय  पार  कर  चुके  हैं  ।  वे  यह  समय  देख  चुके  वे  भ्रब  यह  स्वीकार
 करते  हैं  कि  वे  इसे  पार  करने  में  समर्थ  थे  ।  उन्होंने  इसे  मान्यता  भी  दी  है  ।  किन्तु  लाभ  उन  अन्य  लोगों
 को  भी  मिलना  चाहिए  जो  वास्तव  में  भ्रस्पृश्यता  का  कष्ट  मेल  रहे  जो  सामाजिक  प्रतिबन्धों और

 गरम/जिक  ठुराइयों  का  दुख  मेल  रहे  उन्हें  लाम  मिलना  मैं  यह  सुमाव  देता

 हूं  कि  आपको  ऐसा  तरीका  निकालना  चाहिए  जिससे  इस  आरक्षण  नीति  का  लाम  अनपढ़ों
 और  उन  लोगों  को  मिले  जो  भ्रपने  गांवों  से  बाहर  नहीं  निकल  सकते  हैं  और  जो  भमी  मी  मोची  का

 पुराना  व्यवसाय  या  इसी  प्रकार  का  कार्य  कर  रहे  इसलिए  आपको  कुछ  ऐसे  भश्रावघान  करने  होंगे
 जिससे  दूसरे  लोगों  तक  लाभ  पहुंच  सके  ।
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 अय्यपू  रेड्डी  ]

 समापति  महोंदिय  :  आपने  कोई  उपाय  नहीं  सुझाया  है  |  यह  बहुत  ही  कठिन  समस्या  है  ।  यदि

 आपका  सुझाव  मान  लिया  जाता  है  तो  यह  आर्थिक  आरक्षण  हो  जाएगा  ।

 ल्ती  ई०  अश्यपू  रेडडी  :  इस  तरह  मेरा  सुकाव  यह  है  कि  अनुसू  चत  जातियों  के  बीच

 आधिक  आरक्षण  होना  इसका  सम्बन्ध  केवल  अनुसूचित  जातियों  से  है  अन्यों  से  नहीं  ।
 आरक्षण  केवल  अभुसूचित  जातिथों  के  लिए  ही  होगा  ।

 एक  माननोय  सदस्य  :  क्‍या  यह  दोनों  का  मिला-जुला  रूप  है

 प्रो  ई०  अध्यषु  रेड्डो  :  यह  दोनों  का  मिला-जुला  रूप  एक  मिनट के  मैं
 कोटे  में  परिवर्तन  करने  का  सुभाव  नहीं  दे  हा  हूं  ।  कोटा  होना  आरक्षण  होना
 किन्तु  लाम  उन  अन्य  परिवारों  को  मिलेना  चा  हेए  जिन्हें  कमी  मी  लाभ  नहीं  मिला  वितरण

 ऐसा  हीना  चाहिए  कि  लॉम  उन  लोगों  तक  भी  पहुंचे  तांकि  अपेक्षित  साभा  जिक्र  क्रांति  लाई  जा  सके
 और  जिंस  सामाजिक  कर्ल॑क  से  वे  कप्ट  भोग  रहे  हैं  उसे  मिटाया  जा  सके

 ।  इस  कार्य  को  करना  ही
 होगा  और  यही  वास्तविक  समस्या  मी  है  क्‍योंकि  अनुश्नचित  जातियों  में  से  एक  नया  विशिष्ट  वर्ग

 मर  रहा  है  और  यह  वर्ग  ही
 इन  सब  सुविधाओं  से  लाम  उठाने  का  प्रयास  कर  रहा

 एक  माननीय  सदस्य  :  आप  बिलकुल  ठीक  कहते  हैं  ।  यही  वास्तविक  समस्या  है  ।

 श्री  ई०  अश्यध्‌  रेडडो  :  मेरे  राज्य  में  एक  दूसरों  समस्या  वहां  हरिजन  ईसाई  वे
 अनुसूचित  जाति  के  रूप  में  मान्यता  प्राप्त  करने  को  माँग  कर  रंहे  हम  जाते  हरिजन
 ओर  हरिजन  ईसाई  दोनों  साथ-श्ाथ  रहेंतै  व्यावहारिक  रूप  से  धहुत  अधिक  अन्तर  नहीं  किन्तु
 उन्हें  इसके  पात्र  मेहीं  बनाया  गया  किसी  ने  किसी  कारण  से  उनमें  से  अधिकांश  लोग  एस
 समस्या  परे  विजय  पा  रहे  हैं  क्योंकि  वे  स्वयं  को  हरिजन  कहते  हैं  और  भ्रपने  आवेदन-पत्र  भर  रहे  हैं
 लेंथा  हाॉ-जिनों  के  रूप  में  परीक्षाएं  दे  रहे  हरि
 सरकार  को  कोई  ठीक  निर्णय  लेना  चाहिये  ताकि  सामाजिक  समानताव
 जा  सके  ।

 अनुसूचित  जनजातियों  के  संबंध  में  अनेक  रोगों  को  उन्हें  अनुसूचित
 किए  जाने  का  शोर  और  मांग  ऐसे  कुछ  वास्त.वक  मामले  भी  हैं  जिन्हें  अ

 रूप  में  मान्यता  नहीं  दी  गई  है  ।  म॒र्झ  एक  ऐसे  मामले  की  जानकारी  है  जहां  कुछ  अनुसूचित
 जाति  के  लोग  बूहों  द्वारा  की  गई  के  उन्मूलन

 के
 प्रयोजन  से  कुरनूल  आये  ये  ।  उन्हें  इस

 कर्कादी  का  उन्मूलन  करने  के  लिए  पहाड़ों  से  कस्बों  में  लाया  गया  लोग  चहां  कस
 गए  ।  पिछले  30  वर्षो  से  वे  नगर  क्षेत्रों  में  रह  रहे  जब  वे  नदार  के  पास  प्रमाण-पत्र  लेने
 जाते हैं  तो  वह  उन्हें  प्रमाण-पत्र  देने  से  इनकार  करता  है  वयं,कि  वे  जनजा  तीय  नहीं  वे  अब  कस्बे
 में  है  रहे  यह  स्थित  जनजातीय  लोगों  को  सूचीबद्ध  करने  की  नीति  बी  समीक्षा
 को  जानी  चाहिए  ओर  यहां  मी  विभिन्‍न  जनजातियों  के  प्रति  न्याय  करने  की  समस्या  पर  विचार
 किया  जाना  चाहिये  तथा  इसे  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए  ।

 इन  कुछ  के
 साथ  मैं  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  वक्तव्य  का  व्यापक  रूप  से

 मोदन  करता  हूं  ।
 ॥
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 .  ओर  दाम  थ्यारे  क्निका  :  सम्यपति  मैं  अय्यपू  रेड्डी  साहब  को  धन्यवाद
 देता  हूं  कि  उन्होंने  हमारे  राज्य  मंत्री  श्री  चिदम्बरम  जी  द्वारा  रखे  गए  प्रस्ताव  का  समर्थन  किया
 है  ।  जब  चह  बोल  रहे  थे  तो  उन्‍होंने  भोर  बीच  में  च॑ंबे  जी  ने  यह  कहा  वि

 चुनावी  लाभ
 के  लिए  यह  ब्रस्ताव  लाया  गया  है  ।  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  कांग्रेस  का  कमी  सस्तो  लोकप्रियता
 हासिल  करने  का  कोई  कार्यक्रम  नहीं  रहा  जब  आजादी  की  लड़ाई  बड़ी  जा  रही  थी  महात्मा
 गांधी  जी  के  नेतृत्व  उस  समय  जो  हरिजन  हरिजन  छुआछुत  और  अस्पृश्यता
 जैसे  महत्वपूर्ण  कार्यक्रम  लिए  गये  थे  ओर  उस  समय  कोई  चुनाव  नहीं  हो  रहे  थे  ।  हमारी  कांग्रेस  पार्टी
 का  हमैशा  देश  को  आगे  उठाने  का  लक्ष्य  रहा  मैं  अपने  राज्य  मंत्री  जी  को  बहुत  हादिक  बघाई
 इस  बात  के  लिए  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  हस्जनों  और  आदिवासियों  को  ऊपर  उठाने

 के
 लिए

 एक  बहुत  अच्छा  कदम  उठाया  है  ।  वह  सामरिक  और  जन-आकांक्षाओं  के  अनुरूप  यह  दो  सुधार
 रिजवेशन  में  लेकर  आये  हैं  ।

 अगर  हमारे  विपक्ष  के  10  1988  को  जब  विभिन्‍न  सोगों  को  बातें  प्रधान  मंत्रीजी
 के  पास  आई  तो  उन्होंने  राज्यों  और  केन्द्र  शासित  राज्यों  के  कास्ट  और  शिड

 सांसदों  को  एक  बेठक  बुलाई  थी  और  उसमें  जो  विस्तृत  चर्चा  हुई  उन  सब  को  जान  लेते  तो
 श संदेह  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  मैं  उन्हें  उनकी  जानकारी  के  लिए  यह  बत्ताना  चाहता  हूं  कि

 उस  चर्चा  के  बाद  हम  सांसक्षें  तीन  समित्तियां  बनी  थीं  और  फिर  उन  तीनों  ने  प्रधान  मंत्री  जी
 को  जो  रिपोर्ट  दी  थीं  उन्हीं  रिपोर्टो  क ेआधार  पर  भाज  यह  श्रस्ताव  आया  है  ।

 :  हमारे  प्रधान  मंत्री  इन  आदिवासियों  और  पिछड़े  वर्गों  के  कितने  चिंतित

 हैं  इसका  अन्दाजा  इसी  से  लगाया  जा  सकता  है  कि  वह  समय-समय  पर  हम  लोगों  से  मिलते

 रहे

 आज जी  प्रस्ताव  आया  है  उसमें  से  कुछ  अंश  मैं  पढ़कर  सुनाना  चाहता  हूं

 1.  और  के  प्रदों  की  रिक्तियों  को  सीघी  मर्ती  द्वारा  अरने
 के  सभी  मामलों  में  अनारक्षण  यर  रोक  होगी  ।

 2.  आशय  का  मौजूदा  प्रतिबन्ध कि  पदोन्‍नत्ति  में  आरक्षण  केवल  उन्हीं  प्रेडों/पदों  के

 मामलों  में  लागू  होगा  जिनमें  सीधी  श्वर्ती  का  अंश  664  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  उसे

 ऊदार  बना  दिया  जायेगा  और  सीधी  भर्त्ती  के  अंशों  की  सीमा  संशोधित  करके  75  प्रतिशत
 त्तक  कर  दी  जायेगी  और  इस  प्रकार  ज्येक्षतया  अधिक  ग्रेड़ों/पदों  को  आरक्षण  के  क्षेत्राधिकार

 में  ला  दिया  गया  है  ।”  थह  बात्त  सही  है  कि  पिछले  41  बर्षों  में  सेकामों  में  हमने  आरक्षण
 की  जो  नीति  अपनाई  उसमें  आशातीत  सफलता  प्राप्त  नहीं  हुई  तो  यदि  हमारे  देश  के

 प्रधान  हमारी  सरकार  और  राज्य  मंत्री  श्री  चिदम्बरम  उसमें  सुधार  के  लिये  बिल

 लाये  हैं  और  तब  भी  आपको  इसमें  श्र॒ुनाव  दिखता  है  तो  आपकी  भगवान  रक्षा  मैं

 कहना  चाहता  हूं  कि  पिछले  कई  वर्षों  से  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  के  जनशाति  के

 निधि  यह  अमृभव  कर  रहे  कि  योग्यताओों  के  होते  हुए  मी  उनका  समय  से  चुनाव  नहीं  हो

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  इसका  पूरे  देश  में  स्वागत  हुआ  हम

 सब  लोगों ने  प्रधानमंत्री  का  अमिनम्दन  किया  अपनी  कांग्रेस  सरकार  का  किया  है  इसलिए

 कि  यहजनआकांक्षा  थी  ।  वर्तमान  में  जो  रूल्स  थे  उनमें  होता  क्या  था  कि  ब्ष  प्रमोशन



 नियम  193  के  अधीन  चर्चा  है  "|  ग्ा

 [  श्री  राम  प्यारे  पनिका  ]

 का  समय  आता  शैड्यूल्ड  कास्ट्स  और  शैड्यूल्ड  बेकवर्ड  क्लासेज  के  अधिकारियों
 की  चरित्र  पंजिका  में  अधिकारी  लोग  जान-बूकरकर  गलत  प्रविष्टियां  कर  देते  अगर  उसका

 3-4  लाल  अच्छा  काम  है  तो  प्रमोशन  के  साल  में  उसको  अनसंटिसफाइड  कर  दिया  जाता
 था  लेकिन  अब  ऐसा  मौका  दिया  जिससे  मुझे  विश्वास  है  कि  ऐसे  मनोवृति  वाले  लोगों  के

 दिल  और  दिमाग  ठीक  होंगे  ।

 यही  मंडीकल  में  एडमीशन  में  रिजर्वेशन  का  प्रश्न  था  तो  उसमें  पहले  कापियों

 पर  यह  लिख  दिया  करते  शंड्यूल्ड  शड्यूल्ड  अदर  बेकवर्ड  क्लासेज  और

 कापी  जांचने  वाले  वह  लोग  होते  हैं  जो  उनके  हितों  को  नहीं  अपने  हितों  का  संरक्षण
 चाहते  हैं  इसीलिए  वह  लोग  शेड्यूल्ड  शेंड्यूल्ड  ट्राइब्स  और  बंकवर्ड  लोगों  की

 कापियों  में  कम  नम्बर  देते  थे ताकि  उनकी  जगह  दूसरे  जनरल  लोग  आ  जायें  लेकिन  आज

 मैं  धन्यवाद  देता  हूं  मंत्री  जी  को  कि  आपने  हमारी  समस्या  को  सरकार  ने

 समभा  और  उस  पर  रोक  लगाने  के  लिए  दो  विचार  रखे  इनका  सही  ढंग  से  स्वागत
 होना  ही  चाहिए  ।

 मैं  इस  प्रस्ताव  के  माध्यम  से  कहना  चाहता  हूं  कि  देश  में  अगर  आप  देखें  तो  538  करोड़
 जनजाति  के  लोग  हैं  और  10.48  करोड़  अनुसूचित  जाति  के  लोग  हैं  जो  7,85  और  15.75
 प्रतिशत  होते  यह  सारे  कमजोर  वर्गों  की  आबादी  बनती  है  लेकिन  अगर  देश  की  सेवा  में  इनका
 सहयोग  देखा  जाय  तो  आप  हमारी  शिक्षा  को  जहां  जनरल  लोगों  में  शिक्षा  का  स्तर  41
 वहां  अनुसूचित  जाति  के  लोग  21.34  परसेण्ट  महिलाएं  केवल  दो  प्रतिशत  साक्षर  मैं  उनको

 एजुकेटेड  नहीं  मानता  इससे  आप  अन्दाजा  लगा  सकते  हैं  कि  हमने  संविधान  में  जो  दे  रखा  उन
 संविधान  की  व्यवस्थाओं  में  चाहे  15(4)  16(4)  19(5)  46,164  244,
 272,  330,  332,  324,  335  या  338  हो  या  पांचवीं  और  छठी  सूची  में  कल्याण  तथा  शोषण
 के  विरुद्ध  कार्यक्रम  रखे  गए  मैं  आज  सरकार  को  इस  सदन  के  माध्यम  से  बधाई  देना  चाहता  हूं
 कि  मारत  सरकार  इन  धाराओं  के  इन  संवंधानिक  व्यवस्थाओं  के  अनुरूप  देश  में  उनके
 उत्थान  के  लिए  काम  कर  रही  है  ओर  जो  कमियां  रह  गई  हैं  समय-समय  पर  आपने  उनमें  सुधार
 किया  हम  लोगों  को  सुना  जन  आकांक्षाओं  को  सुना  ह ैऔर  उसी  का  नतीजा  है  कि  आप
 अपने  संशोधनों  के  साथ  यहां  आये  हैं  इसलिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।  इसके  अलावा  मैं
 सदन  को  बताना  चाहता  हूं  कि  आप  खासकर  पिछले  4  वर्षों  को  प्रधान  मंत्री  से  देश  का  कोई

 कोई  ट्राइबल  क्षेत्र  नहीं  बचा  जहां  जाकर  उन्होंने  स्वयं  कोपड़ियों  कच्ची  गलियों
 कीचड़  में  जाकर  उनके  घरों  को  न  देखा  हो  ।  उन्होंने  नजदीक  से  उनकी  गरीबी  को  देखा  है  उनकी
 शिक्षा  को  देखा  उनकी  बेबसी  को  देखा  आज के  प्रधानमंत्री  के  बारे  मी  आप  यदि  कुछ
 टिप्पणी  करते  तो  मैं  समभंता  हूं  कि  इससे  बड़ा  अन्याय  और  कोई  नहीं  हो  सकता  है  ।  आज  आप
 देखें  9।  ब्लाक्स  में  303  लाख  आदिवासी  रहते  जिसको  कहा  जाता  है  कि  44-93  परसेंट
 आदिवासी  रहते  इस  तरह  से  55  समूहों  में  राजीव  की  सरकार  को  क्रेडिट  जाता  टाइबल
 के  लिए  जो  योजनाएं  सीमित  वहीं  तक  कल्याण  के  कार्यक्रम  सीमित  नहीं  रहे  ।  जहां  आबादी
 कम  वहां  तक  उन्होंने  अपनी  पैनी  दृष्टि  और  करुणा  की  भावना  को  ५  हुंचाया  ।  उनके  लिए
 विकास  के  कायंक्रम  बनाए  मैं  आप  को  याद  दिलाना  चाहता  1977  से  1980  के  बीच  में
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 जब  जनता  सरकार  उस  वक्‍त  रिजर्वेशन  समाप्त  हो  रहा  इनमें  एका  नहीं  हो  सका  कि
 रिजवेंशन  को  बढ़ाया  जाए  या  नहीं  बढ़ाया  जाए  |  वह  हमारी  सरकार  जब  चुनाव  हुए  त्तो
 हूंदिरा  जी  ने  बड़े  साहस  भौर  के  साथ  कहा  कि  जब  तक  समाज  के  अन्य  लोगों  के  साथ
 हरिजन  और  आदिवासी  नहीं  आ  उनको  हम  विशेष  सुविधायें  देते  उन्होंने  द्ढ़ता  से
 उस  कानून  में  संशोधन  किया  ।  अब  प्रधान  मंत्री  जी जब  लखनऊ  तो  वहां  उन्होंने  इस
 बात  का  संकेत  घोषणा  की  कि  कानसटीबूशनल  सुविधाओं  को  आगे  बढ़ाने  की  जरूरत  है  ।  देश

 के  देश  की  सरकार  और  उनको  मालूम  है  कि  गिरिजन  और  पिछड़ी  जातियों
 का  कल्याण  होने  की  आवध्यकता  है  ।  इसलिए  उन्होंने  कहा  कि  हम  अगले  दस  वर्षों  के  लिए  और

 रिजवशन  यह  संयोग  की  बात  है  कि  अगले  साल  चुनाव  उस  साल  भी  चुनाव  होने
 वाला  लेकिन  उधर  बंठने  वाले  माननीय  सदस्यों  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  आपने  चुनाव  लाम
 मी  नहीं  लिया  ।  एक  होकर  नहीं  कह  सकते  दृढ़  नहीं  हो  सकते  थे  कि  उनका  रिजवेशन  दस  साल

 बढ़ायेंगे  ।  आपका  दिल  कंसा  दिमाग  कंसा  है  ।

 श्री  अय्यपू  रेड्डी  जी  आप  तो  हमारी  संस्कृति  के  हैं  और  आप  उस  संस्कृति  में  चले  ज॑
 सस्ती  लोक  प्रयता  में  विश्वास  करता  आप  को  मालूम  एन०टी०  रामाराव  दस  महीने  में  चीफ
 मिनिस्टर  हो  नाटक  सस्ती  लोकप्रियता  हासिल  करने  के  लए  भगवान  नाम  की  मूति
 बन  स्वयं  आदिवासियों  हरिजनों  को  और  गरीब  जनता  को  अपनी  बातों  से  प्रभावित  करके
 चीफ  मिनिस्टर  बन  सकता  लेकिन  उनका  कल्याण  करने  के  लिए  भी  आपको  पड़ेगा  और
 आपको  क्रार्यक्रम  बनाना  म॒रभे  खशी  है  कि  हमारी  सरकार  ने  इन  लोगों  के  लिए  कार्यक्रम
 बनाए  ।  शेड्यूल्ड  कास्ट  के लिए  खास  कर  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  कुछ  घनराशि  व्यय  होती

 ,  लेक्नि  हमारी  सरंब।र  इदिरा  गांधी  जी  की  सरकार  ने  सभी  महकमों  को  कहा  कि  हमारा
 रिजर्वेशन  होना  चाहिए  |  जहां  पहले  0.2  प्रतिशत  अब  टोटल  एलोकेशन  का  छ  शत  छठी
 पंचवर्षीय  योजना  में  शुरू  हुआ  |  यही  हमने  विभिन्‍न  मंत्रालयों  जो  और  भी  विकास  के
 मंत्रालय  उसमें  यह  देखना  शुरू  किया  कि  कृषि  मंत्रालय  में  हरि  जनों  को  हक  मिले  हैं  या  नहीं
 उद्योग  मंत्रालय  में  हरिजनों  को  हक  मिले  हैं  या  यह  राजीव  गांघी  जी  की  मांग  जो  कु
 निहित  स्वार्थों  क ेकारण  पूरी  नहीं  हो सकी  ।  इसलिए  समय-समय  पर  परिवतंन  भाते  रहते  हैं  ।

 शेड्यूल्ड  कास्ट  कंपोनेंट  प्लान  और  फिनेंशियल  कारपोरेशन  उसी  प्रकार  ट्राइबल  के  लिए  दूसरी
 योजनायें  हम  राजीव  जी  के  नेतृत्व  में  उनका  अनुसरण  करते  आपको  याद  होगा  इसी
 सदन  में  लोगों  न ेएक  मत  से  कहा  था  कि  आदिवासियों  के  लिए  अलग  मंत्रालय  बनाया
 जाए  ।  वह  अलग  कल्याण  मंत्रालय  लेकिन  मंत्री  महोदय  हम  चाहते  हैं  कि  वह  होम  मि  निस्ट्री
 के  साथ  जुड़ा  रहना  चाहिए  ।  उस  कल्याण  मंत्रालय  का  संबंव  भारतवषं  के  गृह  मंत्री  के  साथ  जुड़ा
 रहना  बहुत  जरूरी  है  ।  क्‍योंकि  गृह  मंत्रालय  का  जो  डर  आपका  जो  डर  वह  ऐसा  डर  है  कि
 आप  जो  भी  कानून  बनाते  मय  के  कारण  कल्याण  की  तरफ  बढ़ते  इसलिए  मैं  आपसे  मांग
 करना  चाहता  हूं  कि  आप  इसको  देखिए  ।

 दूसरी  बात  जो  मैं  रिजवेशन  के  बारे  में  कहना  चाहता  वह  यह  है  कि  जहां  तक  आई०ए०
 एस०  आफिससं  का  प्रइन  हमारे  लड़के  करीब-करीब  हर  साल  आ  रहे  हैं  और  दूसरी  सबिसेज  में
 भी  आ  रहे  हैं  लेकिन  तीसरी  और  चतुर्थ  श्रेणी  में  ऐसी  कोन  सी  ण्गेग्य  बात  जो  उसमें
 इनका  कोटा  पूरा  नहीं  हो  रहा  है  ।  इसके  आपको  नीय  गरी  पड़ेगी  और  आपको  ये  आदेश
 देने  पड़े  गे  कि  जो  अधिकारी  नियमानुसार  रिजर्वेशन  में  जो  उनकी  भर्ती  होनी  उतने  स्थान
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 नियम  193  के  अधीन  चर्चा  4  1989

 [  श्री राम  प्यारे  पनिका  ]

 नहीं  रखते  तो  उनके  करेक्टर  रौल  में  श्रापको  एन्ट्री  देनी  होमी  और  अगर  कोई  तीन  सालਂ  ऐसा
 करता  तों  उसको  सेवा-मुक्त  भी  करना  होगा  और  इसके  लिए  नियमों  को  और  कठोर  बनाया

 जा  सकता  जब  तक  आप  ऐसे  आदेश  नहीं  ऐसे  लोगों  की  स्थिति  में  सुधार  नहीं  होगा  ।
 मैं  बड़े  अदब  के  साथ  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  संविधान  में  समता  का  अवसर  का  अधिकार  हमको
 दिया  हुआ  उसके  अनुसार  हमको  इसे  दिलाने  के  लिए  व्यवस्था  करनी  होगी  ।  कांस्टीटयूशन  में
 समता  के  अवसर  की  व्यवस्था  डा०  अम्बेडकर  ने  की  है  लेकिन  उसको  प्राप्त  करने  के  लिए  जोਂ

 सुविधाएं  उनका  होना  बहुत  जरूरी  है  ।  जो  आज  हमारे  कान्वेंट  स्कूल  जो  हमारे  पब्लिक

 स्कूल  उन  में  किन  लोगों  के  बच्चे  पढ़ने  के  लिए  जाते  हैं  ।  ये  उन्हीं  लोगों  के  बच्चे  जो  अधिकारी
 हैं  या  धन्‍ना  सेठ  इन  बच्चों  के  साथ  जंगलों  दूरदराज  स्थानों  पर  हिमालय  की  तराई
 डेजर्ट  एरिया  में  और  समुद्र  के  साइक्लोनिक  एरिया  में  रहने  वाले  लोगों  के  बच्चे  कंसे  मुकाबला  कर
 सकते  हैं  ।  हम  चाहते  हैं  कि  यह  जो  समता  का  अवसर  का  प्रावधान  संविबान  में  उस  को  प्राप्त
 करने  के  लिए  साधन  भी  गरीब  लोगों  के  बच्चों  को  उपलब्ध  कराने  के  लिए  प्रयत्न  करना  चाहिए  ।
 हमें  इस  बात  की  खुशी  है  कि  हमारे  देश  के  प्रघान  मंत्री  जी  ने  और  सरकार  ने  इस  बात  को  महसूस
 किया  है  ओर  जहां  कन्वेन्ट  विद्यालय  खुले  वहां  नवोदय  विद्यालय  मी  जिले-जिले  में  खोले  जा  रहे
 हैं  और  उस  में  गरोब  लोगों  के  बच्चे  पढ़  यही  नहीं  उन  बच्चों  के लिए  खाना  और  कपड़ा
 देने  की  व्यवस्था  भी  कुछ  स्कूलों  में  की  गई  है  ।  यही  आश्रम  पद्धति  के  स्कूल  खोले  गए  हैं  लेकिन
 उनकी  संख्या  अमी  कम  है  और  इस  को  बढ़ाने  की  जरूरत  है  ।  पी०सी०एस०
 ओर  दूसरी  जो  इस  तरह  की  सबिसेज  उनके  लिए  इन  जातियों  के  लड़कों  ओर  लड़कियों  के  लिए
 कोचिम  सेंटर  अवश्य  खोलने  चाहिए  ताकि  वे  कम्पीटीशनमें  आ  भारत  सरकार  और  प्रदेश  की
 सरकारें  काफी  स्कालरशिप  देने  का  प्रयत्न  कर  रही  हैं  लेकिन  इसमें  हमें  यह  देखना  होगा  कि  जो
 जरूरतमन्द  छात्र  उनको  समय  से  ये  अगर  साल  भर  तक  स्कालरशिप  नहीं  मिलती

 तो  व्यावहारिक  रूप  में  इस  से  कोई  लाभ  होने  वाला  नहीं  केन्द्रीय  सरकार  को
 डायरेक्शन्स  देनी  होंगी  कि  राज्य  सरकारें  समय  से  स्कालरशिप्स  दें  और  कोचिग
 चलने  बाला  है  ।

 तभी  काम

 जहां  तक  हरिजनों  और  आदिवासियों  पर  एट्रोसिटीज  का  प्रढ्न  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि

 पहले  स्वर्गीय  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  राज्य  सरकारों  को  इस  संबंध  में  निर्देश  दिये  थे  और  हमारे
 प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  भी  निर्देक्ष  दिये  अमी  थोड़ी  देर  पहले  साम्प्रदायिक  दंगों  पर
 चर्चा  हो  रही  गुजरात  में  मेडिकल  में  रिजर्वेशन  के  प्रश्न  पर  दंगे  जिसमें  हमारे  नौजवानों
 को  क्षति  पहुंची  ओर  अनुसूनित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  की  सम्पत्ति  को  भी

 नुकसान  पहुंचा  मैं  बिरोधी  पक्ष  के  सदस्यों  को  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  महाराष्ट्र  में
 सम्मति  से  एक  प्रस्ताव  पास  किया  गया  था  कि  डा०  अम्बंडकर  के  नाम  पर  विश्वविद्यालय  बनाया
 जायेगा  ।  यह  वह  देश  है  जहां  पर  कुछ  कुछ  लोग  इस  बात  को  पसन्द  नहीं  करते  हैं  ।  आज  मैं
 प्रघान  मंत्री  जी  को  साधुवाद  देना  चाहता  धन्‍्बवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  दृढ़ता  से  यह  निदचय
 किया  कि  डा०  अम्बेडकर  के  नार  परचचस्क  में  विश्वविद्यालय  होना  उन्होंने  लखनऊ  में  जाकर
 उनकी  वध  गांठ  के  14  अप्र॑  ल  को  उसकी  आधारशिला  रखी  ।  इसके  लिए  सारे  देश  का  हरिजन

 आदिवासी  कमजोर  वर्य  का  समाज  भ्रघान  मंत्री  जो  का  अभिनन्दन  करता  है  और

 उन्हें  घन्यवाद  देता  है  कि  उन्होंने  इस  बात  का  साहस  दिखाया  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  पूरे  देख
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 मंत्री  की  के

 लक  बा

 पान में  जो  आदिवासी  र  पिछड़ा  समाज  है  उसके  लो  गों  की  सह्न  नृश्रू  घ्नि  प्रस्

 मैं  आपसे  कहना  चब्राहता  हूं  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  जो  जवाहर  रोजग़ार  योजना  लाग्र
 की  है  जिसकी  उन्होंने  2!  तारीख  को  घोषणा  उसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  अादिवासिमों
 ओर  कमजोर  वरगं  के  लोगों  की  आबादी  के  अनुपात  में  घनराष्ठि  दी  जायेगी  |  जो  हरियनन  और
 आदिवासियों  की  आबादी  आप  उनके  आंकड़े  उठा  कर  देख  गरीबों  म्रें  उनकी  60  फ्रतिद्नत
 आग्राबादी  जितने  भी  हरिजन  और  आदिब।सी  लोग  उनकी  जो  दशा  उसको  देखते  हुए

 हमारी  सरकार  और  हमारे  मंत्री  जी  कार्यक्रम  उठा  रहे  हैं  ।  इन  कार्मक्रमों  को  देख  कर  म्रुमे  ऐसा
 गता  है  कि  कुछ  लोगों  को  ईर्ष्या  हो  रही  ऐसे  लोगों  को  हो  रही  है  जो  फिरकापरस्ती  की  बात

 करते  ऐसे  लोग  झाज  हरिजनों  को  मड़काने  और  फुसलाने  का  काम  करते  हैं  ।

 अभी  हमारे  आरिफ  जी  बंठ  थे  ।  इलाहाबाद  में  जो  चुनाव  हुआ  वहां  एक  तथाकथित  हरिजम
 नेता  को  हरिजनों  को  बरगलाने  के  लिए  लाया  उसको  किसने  धन  किसने  उनको
 उठाया  था

 ?
 कांग्रेस  के  विरोधियों  द्वारा  उनको  उकसाया  जा  रहा  उनको  साघन  दिये  जा

 रहे  थे  ।

 मैं  आपसे  कहना  चाहता  हं  कि  जब  तंक  आप  इस  देश  में  गन्दी  राजनीति  ज्ञातिवाय
 और  साम्प्रदायिकता  की  राजनीति  क्षेत्रीय  भाषाओं  की  राजनीति  करेंगे  तब  तक  आपकी
 राजनीति  चलने  वाली  नहीं  है  ।  इसलिए  मैं  रेड्डी  साहब  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि  40  वर्षों  में

 हरिजनों  के  लिए  क्‍या  किया  यह  सब  आपके  सामने  है  ।  उस  पर  हमें  गव॑  देश  को  गवं  है  ।  समाज
 का  एक  तबका  ऊपर  उठा  इसब्रिए  आप  कह  रहे  थे  कि  जो  हरिजन  भागे  कक्‍ढ़  यए  हैं  उनकी

 सुविधाएं  समाप्त  होनी  लेकिन  मैं  आपसे  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सामाजिक  सुविशाएं
 अपना  बड़ा  ममंकर  रूप  सामने  लेकर  सममने  आती  भगवान  ने  सब  को  एक-स्ी  बुद्धि  दी

 द्धिपर  किसी  एक  की  बपौती  नहीं  लेकिन  अपनी  बुद्धि  के  विकास  के  लिए  सब  को  सम्मन
 अक्सर  नहीं  मिले  समाज  में  सब  को  समान  अवसर  होने  चाहिए  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  दो  आदमी  जा  रहे  हैं  और  दोनों  एक  ही  तरह  के  कपड़े  पहले  एक
 गांव  में  जा  रहे  उनमें  से  एक  आदमी  किसी  घर  पर  जा  कर  कहता  है  कि  मैं  गरीब  ब्राह्मण
 समझे  जझिक्षा  दी  जाए  तो  उसे  भिक्षा  मिल  जायेगी  ।  दूसरा  आदमी  कहता  है  कि  मैं  एक  गरीब  हरिकऊन

 हूं  मु  भिक्षा  दी  जाये  तो  उसे  डण्डा  मारकर  भगा  दिया  जायेगा  ।  इसको  फिरकापरस्त  लोय  ब्हीं

 समभते  हैं  ।  इसको  हमारे  चिदम्बरम्‌  साहब  समभते  इसको  हमारे  राजीव  गांधी  जी  समझते

 इसीलि  ए  उन्होंने  कहा  है  कि  जब  तक  सामा/जक  कारण  रहेगा  तब  तक  झ्राथिक  कारण  श्र
 नहीं  किया  जा  सकता  इसलिए  मंत्री  जी  आपको  इस  पर  बिचार  करना  होगा  ।

 देश  में  मंडल  आयोग  बना  ।  उस  मंडल  आयोग के  बारे
 में

 सारे  राज्यों  में  तफशीश  चल  ४
 मैं  चाहता  हूं  कि  आप  पिछड़ी  जातियों  को  भी  रिजवेशन  दें  ।  अब  समय  आ  गया  है  कि  उनके

 बारे  में  मी  श्राप  कुछ  न  कुछ  गंभीरताप्वंक  पिछड़ी  जातियों  की  भी  सही  मायनों  में

 दिक्कतें  हैं  ।  उनके  बारे  में  भी  कुछ  न  कुछ  इधर  के  लोगों  को  भी  और  उधर  के  लोगों  को  करना

 पड़ेगा  ।

 मान्यबर  एक  बात  मैं  और  कहना  चाहता  हूं  कि  बहुत  सी  जातियां  जो  छूट  गयी  हैं  उनके  बारे
 में  सवें  कराया  गयत  है  ।  इसके  लिए  मैं  सरकार  को  और  राजीव  गांधी  जी  को  घन्यवाद  देना  चाहता
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 [  श्री  राम  प्यारे  पनिका  ]
 वे  इसको  केबिनेट  में  मी  ले  गये  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इसको  सभी  राज्यों  के  साथ  मिल  कर  के  जल्दी

 से  जल्दी  कराना  वे  हमारे  यहां  एक  जाति  है  जो  कि  शेड्युल्ड  कास्ट्स  में  रखी  गई  है

 लेकिन  मध्य  प्रदेश  में  उसको  हदॉड्युल्ड  ट्राइव  में  रखा  गया  मैं  मारत  सरकार  से  मांग  करता  हूं
 कि  इसके  बारे  में  आप  एक  अमेंडमेंट  करें  और  सभी  राज्यों  के साथ  मिल  कर  के  करें  जिससे  कि

 आपस  मेँ  कोई  कंट्रोवर्सी  न  हो  ।  41  साल  बिता  भ्रब  शुरूआत  करेंगे  तो  उनका  कल्याण  करेंगे  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  मैं  निश्चिततौर  पर  डा०  अम्बेडकर  के  विचारों  से  सहमत  हम  बहुत  देर

 तक  रिजवेंशन  नहीं  उतनी  देर  तक  चाहते  हैं  जब  सारा  समाज  एक  जैसा  दिखाई
 आर्थिक  स्थिति  एक  जंसी  दिखाई  आज  गवनंमेंट  अंडरटेकिग्स  250  कोल  इण्डिया  में  76
 डायरेक्टर्स  एक  भी  शेड्यूलकास्ट  नहीं  मैनेजमेंट  में  अंडर-टेकिग्स  में  कोई  शेड्यूल  कास्ट  नहीं

 आप  सर्वे  करवा  लीजिए  ।  आज  आई०ए०एस०  सामाजिक  कायंकर्त्ता  हैं  लेकिन  गबनंमेंट

 टेकिग्स  में  शेड्यूल  कास्ट  का  प्रतिनिधित्व  नहीं  पिछड़ी  जातियों  का  प्रतिनिधित्व  नहीं  है  ।  इसी

 तरह  से  बहुत  क्षेत्र  सब  लोगों  को  प्रतिनिधित्व  मिल  जाता  लेकिन  हरिजन  आदिवासियों  को

 नहीं  मिलता  ।

 अन्त  में  मैं  हरिजन  आदिवासियों  की  तरफ  से  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  हरिजन-आदिवासियों
 के  नेता  एकमात्र  हमारे  श्रिय  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  दूसरा  कोई  नहीं  हम  सारे  हरिजन
 आदिवासी  उनके  नेतृत्व  में  उनके  साथ  उनके  कदम  से  कदम  मिलाकर  उनके  साथ  चलना  चाहते
 हैं  । ।

 थ्रो  अजोज  करेशी  :  सभापति  मैं  गृह  राज्य  मंत्री  के  वक्तव्य  का  हादिक
 स्वागत  करते  हुए  अपने  विचार  प्रकट  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 यह  बात  सही  है  कि  माननीय  राज्य  मंत्री  का  वक्तव्य  हमारे  हरिजन  आदिवासी  भाइयों  के
 उनके  मन  में  फंले  हुए  अंधेरे  को  दूर  करने  के  लिए  रोशनी  की  एक  किरण  की  तरह

 यकीनीतौर  पर  उनका  वक्तव्य  उस  बेचनी  ओर  गेर-यकीनी  को  खत्म  कर  पायेगा  जो  बहुत  अरसे  से
 हरिजन  माइयों  के  दिल  में  घर  किए  हुए  थी  ।

 सभापति  जहां  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  वहां  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  गृह  राज्य
 मंत्री  ओर  सरकार  से  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  खाली  आपका  यह  वक्तव्य  संविधान  की  धारा
 14  और  16  में  दिए  गए  उद्देश्य  की  पूर्ति  नहीं  कर  पाएगा  ।  ये  जगहें  जिनका  डी-रिजर्वेशन  आप
 समाप्त  करने  का  इरादा  रखते  जो  आपने  घोषणा  की  यह  घोषणा  उस  समय  तक  मुकम्मल
 नहीं  है  जब  तक  कि  हरिजन  आदिवासी  भाइयों  के  लिए  आप  आधुनिक  ओर  माड्डन  ट्रेनिंग  की  शिक्षा
 का  इंतजाम  नहीं  कर  मुझे  याद  है  समापति  बहुत  थोड़े  समय  के  लिए  मुझे  मध्य  प्रदेश
 में  मंत्री  रहने  का  और  पब्लिक  अंडरटेकिंग  में  चेयरमंन  रहने  का  सोमाग्य  प्राप्त  हुआ  और  मैंने  देखा
 है  कि  किस  प्रकार  से  नियमों  की  अवहेलना  होती  है  और  कुछ  राजनीतिक  कुछ  सरकारी
 कमंचारी  मिलकर  दूसरों  को  फेवर  करते  हैं  और  आदिवासी  तथा  हरिजनों  के  लिए  सुरक्षित  स्थानों
 पर  सामान्‍य  उम्मीदवारों  को  भर्ती  करकेजूँ  ।  लेकिन  जब  मैं  यह  कहता  हूं  तो  उस  समय  मेरे
 सामने  इंजीनिर्यारिेंग  और  टेक्नीकल  कालेजेज  का  चित्र  मी  आता  है  जहां  विद्यार्थियों
 को  बहुत  कम  परसेंटेज  पर  इनमें  देते  मैं  चाहता  हूं  कि  जो  स्थान  सुरक्षित  हरिजन
 आदिवासियों  इंजीनिर्यारगण  और  टेक्नीकल  कालेजेज  उन  स्थानों  को  पूरी  तरह  से
 हरिजन  आदिवासियों  से  ही  मरना  लेकिन  मध्य  प्रदेश  में  एक  बार  व  हां  की  केबीनेट  के
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 सामने  यह  समस्या  आई  कि  सामान्य  विद्यार्थियों  जिनके  मार्क्स  70  प्रतिशत  हमने
 भर्ती  किया  ।  और  हरिजन-आदिवासी  विद्यार्थियों  की  उचित  मात्रा  में  संख्या  नहीं  मिल

 हां  33  प्रतिशत  और  35  प्रतिशत  पर  हमें  दाखिला  देना  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  बन्तर
 को  समाप्त  करने  के  लिए  हरिजन-आदिवासी  छात्रों  के  लिए  विशेष  ट्रेनिंग  और  शिक्षा  का  प्रक्व
 किया  बहुत  बड़ी-बड़ी  बातें  ओर  बहुत  बड़े-वड़े  दावे  हम  करते  है  ।  यह  बात  सही  है  कि  भारत
 की  स्वतन्त्रता  के  बाद  महात्मा  गांधी  की  नीति  के  अनुसार  और  पण्डित  नेहरू  के  नेतृत्व  में  और
 उसके  बाद  इन्दिरा  गांघी  के  नेतृत्व  में  इस  देश  ने  हरिजन  आदिवासी  ओर  दूसरे  बंकवर्ड  क्लासेज  के
 लिपे  बहुत  अच्छे  काम  किये  इतिहास  इस  बात  का  साक्षी  है  ।  लेकिन  उसके  बाद  भी  कोई  यह  कहे
 कि  हमारा  सारा  उद्देश्य  पूरा  हो गया  ओर  सारा  काम  मुकम्मल  हो  गया  तो  मैं  इस  वात  से
 सहमत  नहीं  हो  यकीनन्‌  बहुत-कुछ  हुआ  वर्तमान  शासन  भी  राजीव  गांधी  के  नेतृत्व  में
 बघाई  का  पात्र  है  भोर  हमारे  प्रधान  मंत्री  मुबारकबांद  के  काबिल  हैं  जो  कि  विशेषरूप  से  हरिजन
 और  आदिवासियों  के  कल्याण  के  लिए  व्यक्तिग्रत  रुचि  ले  रहे  लेकिन  यह  काम  उस  वक्‍त  तक

 पूरा  नहीं  होगा  जबकि  आप  प्राइमरी  स्तर  से  या  किडर  गार्डन  लेवल  से  हरिजन  आदिवासी  छात्रों
 की  शिक्षा  का  माकूल  इन्तजाम  नहीं  कर  मैं  गृह  राज्य  मंत्री  और  सरकार  से  यह  पूछता
 चाहूंगा  कि  क्या  कोई  देश  भारत  जंसा  देश  जो  समाजवादी  देश  जहां  प्रजातन्त्र  समानता
 इस  देश  के  अन्दर  सेकड़ों  पब्लिक  स्कूल  ऐसे  हैं  जहां  समाज  के  केवल  गिने  चुने  मुट्ठी  मर  परिवारों  के
 बच्चे  को  ही  दाखिला  लेने  का  अधिकार  गिल  पाता  यह  पब्लिक  स्कूल  काले  बब्बे  हैं  देश  के
 क्योंकि  जब  तक  प्रत्येक  बच्चे  को  इस  देश  में  समानता  के  आधार  पर  स्कूलों  में  प्रवेश  पाने  का  और
 शिक्षा  पाने  का  अधिकार  नहीं  होगा  उस  वक्‍त  तक  यह  सारे  दावे  समाजवाद  के  और  समानता  के

 बेकार  होंगे  ।  मेरा  यह  मत  है  कि  सारे  पब्लिक  स्कूलों  को  समाप्त  करके  हमारे  तमाम  स्कूलों  की
 संख्या  बढ़ाकर  एक  ही  प्रकार  की  शिक्षा  सारे  बच्चों  को  इस  देश  में  प्राप्त  करने  का  अधिकार  हम
 क्योंकि  भ्राज  तक  संविधान  का  आटिकल  45  एक  अधूरा  ख्वाब  जहां  आपने  प्राइमरी  एजूकेशन
 को  इस  देश  में  कम्पलसरी  करमे  की  बात  कही  थी  आज  तक  हम  उसको  नहीं  कर  पाये  यहं  दूसरी
 बात  मेरा  यह  सुकाव  है  कि  जितने  पब्लिक  स्कूल  कांवेंट  स्कूल  हैं  जिनमें  दाखिले  का अधिकार
 समाज  के  गिने-चुने  मुट्ठी  मर  परिवारों  के  बच्चों  को  मिला  हुआ  है  उनमें  आप  कम  से  कम  25

 स्थान  अनुसूचित  और  जनजाति  के  लिए  आरक्षित  करें  और  प्राइमरी  लेवल  किडर
 गार्डन  के  लेवल  से  उन  बच्चों  का  दाखिला  उन  स्कूलों  में  अनिवार्य  किया  साथ  ही  साथ  उनके

 लिए  वहां  होस्टल  का  प्रबन्ध  किया  जाये  ताकि  वह  वहां  रह  सकें  और  वह  बच्चे  बावी  लोगों  के  साय

 शिक्षा  प्राप्त  कर  यह  आपका  उद्देश्य  तभी  पूरा  हो  पाएगा  समानता  का  जब  आप  यह
 जो  बच्चे  गांवों  के  आश्रमों  से  या  स्कूलों  से  आते  हैं  और  जो  बच्चे  कांवेंट  से  आते  हैं

 तो  गांव  वाले  बच्चों
 में  एक  साइक्लोजिकल  फीलिंग  होती  एक  मुकतलिफ  अन्तर  होता  है  वह  समानता  उनमें  नहों  आ
 सकती  है  जब  तक  भाप  प्राइमरी  से  उन  बच्चों  के  अन्दर  यह  ध्यान  देने  की  कोशिश  न  करेगे  ।  तमाभ

 सुविधायें  और  सुरक्षा  देने  क ेबाद  आज  भी  इस  देश  में  हमारे  हरिजन  और  आदिवासी  भाई  अत्याचार
 के  और  शोषण  के  शिकार  मैं  गृह  राज्य  मंत्री  जी  से  कहना  चाहूंगा  कि  अभी  हाल  ही  में  रायपुर
 मेडिकल  कालेज  में  हरिजन  और  आदिवासी  विद्यार्थियों  ने  एक  याचिक्रः  प्रस्तुत  की  है  प्रधानमंत्री  को

 ओर  गृह  मंत्री  को  वहां  के हरिजन  और  आदिवासी  विद्यार्थियों  ने  प्रधानमंत्री  और  गृह  मंत्री  को एक
 प्टीक्षद  दिया  है  जिसमें  सामूहिक  रूप  से  उन्होंने  यह  शिकायत  की  है  कि  रीवा  मेडिकल  कालेज  के

 से  संबंध  रखते  जान-बूककर  आदिवासी  और  बैकवर्ड
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 विद्याथियों  को  फेल  करते  नम्बर  कम  देते  हैं  और  उन्हें  आगे  बढ़ने  का  मौका  नहीं  देते  मुझे

 मालूम  नहीं  कि  इस  बात  में  कितनी  सच्चाई  कितना  भूठ  है  लेकिन  मैं  सदन  में  यह  मांग  करना

 चाहता  हूं  कि  सरकार  उस  पिटीशन  के  आधार  पर  मामले  की  जांच  गृह  मंत्री  जी  इस  बात  को

 देखें  और  यदि  इसमें  सच्चाई  हो  तो  उस  दोषी  प्रोफेसर  के  खिलाफ  कड़ी  से  कड़ी  कार्यवाही  की  जाये

 तथा  उन  पीड़ित  हरिजन  आदिवासी  विद्यार्थियों  को  यहां  से  पूरा-पूरा  न्याय  और  संरक्षण  मिलना

 चाहिये  ।

 इसी  सभापति  मैं  भ्रपने  सतना  पालियामंटरी  क्षेत्र  की  एक  घटना  की  ओर  सदन  का
 ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  चित्रकूट  विधान  समाई  क्षेत्र  पड़ता  इस
 इलाके  की  दो  आदिवासी  शादीशुदा  महिलाओं  का  सामूहिक  रूप  से  रेप  किया  गया  ।  रेप  करने
 वाले  कोई  और  नहीं  बल्कि  यहां  की  लोकल  पुलिस  के  ओर  एस०ए०एस०  के  लोग  थे  ।  रात  में  पुलिस
 के  लोग  उन  महिलाओं  के  घर  दरवाजा  खटखटाया  और  घरों  में  शराब  और  नशे  की  हालत  में

 घुस  कर  उन  जवान  शादीशुदा  महिलाओं  की  इज्जत  लूटी  ।  जब  पूरे  गांव  के  लोग  इकट्ठा  होकर
 सम्बन्धित  थाने  में  रिपोर्ट  करने  के  उद्देश्य  से  पहुंचे  तो  बजाए  रिपोर्ट  दर्ज  करने  पूरे  के  पूरे  30

 पुरुषों  को  वहां  की  पुलिस  ने  बन्द  कर  दिया  और  रात  भर  उन्हें  मारते-पीटते  सुबह  कुछ  और
 लोगों  के  आ  जाने  पर  उन्हें  छोड़ा  उसके  बाद  जब  गांव  के  लोग  सतना  जिला  मुख्यालय  गये
 तो  वहां  भी  किसी  ने  उनकी  बात  नहीं  मैं  उस  घटना  के  दो  रोज  बाद  जब  एक  मीटिंग  में
 शरीक  होने  के  लिये  रीवा  गया  तो  मुझे  इसकी  इत्तला  मिली  ।  मैं  स्वयं  उस  गांव  में  गया  और  गांव
 वालों  से  घटना  का  ब्योरा  सुनकर  मुझे  मी  शर्म  आ  गयी  कि  किस  प्रकार  कानून  की  रक्षा  करने  वालों
 ने  उन  आदिवासी  महिलाओं  की  इज्जत  लूटी  ।

 समापति  महोदय  :  इस  चर्चा  का  सम्बन्ध  केन्द्रीय  सरकार  के  पदों/सेवाओं  में  अनुसूचित
 जातियों  ओर  अनुसूचित  जन-जातियों  के  समुदायों  के  प्रतिनिधित्व  में  सुधार  करने  से  भाप
 कृपया  विषय  पर

 श्री  अजीज  क्रेशो  :  मैं  इस  बात  का  जिक्र  कर  रहा  हूं  कि  उनका  शोषण  कंसे  किया
 जाता  है  ।

 समापति  यही  बताना  चाहता  हूं  कि  किस  तरह  हरिजन  आदिवासियों  के  साथ  क्ोषण
 किया  जाता  मारपीट  की  जाती  है  ओर  दोषी  व्यक्तियों  क ेखिलाफ  कोई  कायंवाही  नहीं  होती  ।

 हू  अकेली  घटना  नहीं  इस  से  पहले  जबलपुर  जिले  बोकारो  स्टील  प्लांट  की  बुछ
 माइन्स  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  वहां  मी  एक  आदिवासी  महिला  की  इज्जत  लूटी  गयी  और  स्थानीय
 सरोगों  के  प्रोटंस्ट  करने  पर  पूरे-प्रे  गांव  को  परेशान  किया  गया  । ॥

 समापति  मैं  कहना  कि  राज्य  मंत्री  जी  का  जो  प्रस्ताव  घोषणा  उसके  लिए
 ये  बधाई  के  पात्र  यह  शासन  बार  का  पात्र  है  और  मुझे  यकीन  है  कि  इस  बुनियाद  पर  हमारे
 देश  के  आदिवासी  हरिजनों  को  संरक्षण  वे  आगे  बढ़ेंगे  और  तरक्की  करेंगे  ।
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 पूर्ण  चन्द्र  मलिक  :  विगत  अप्रैल  को  श्री  चिदम्बरम  ने  सरकारी
 नौकरियों

 में
 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जन  जाति  के  उम्मीदवारों  के  लिये  सरकार  की

 आरक्षण  नीति  के  सम्बन्ध  में  इस  सभा  में  वक्‍तव्य  दिया  था  ।  उस  वक्‍्तब्य  का  उहं  श्य  इन
 वारों  की  रक्षा  करना  और  अधिक  लाभ  देना  अध्यक्ष  महोदय  ने  नियम  ।  के  अधीन  उस
 वक्तव्य  के  हारे  में  चर्चा  की  अनुमति  दी  थी  उसके  लिए  मैं  उन्हें  घन्यवाद  देता  हमारे  संविधान
 के  अनुच्छेद  प्रावधान  और  335  में  सरकारी  सेवा  में  इन  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  की  नियुक्ति  और  पदोन्नति
 के  बारे  में  प्रावधान  किये  गये  परन्तु  इन  प्रावधानों  के  बावजूद  भी  हमें  लगता  है  कि
 मंत्री  महोदय  को  आरक्षण  के  सम्बन्ध  में  नये  निर्णय  करने  हैं  और  स्वतन्त्रता  के  42  वर्षों  के  बाद  भी
 समा  में  ऐसे  वक्तव्य  देने  हमने  देखा  है  कि सरकार  की  आरक्षण  नीति  के  बावजूद  भी  अनेक
 मामलों  में  निर्देशों  का उचित  ढंग  से  पालन  नहीं  किया  जाता  आरक्षण  खत्म  करने  का  यह
 कारण  बताया  गया  है  कि  अनुसू चित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  उपयुक्त  उम्मीदवार  उपलब्ध
 न  होने  के  कारण  भ्नारक्षण  किया  जाता  इसलिये  भविष्य  में  आगे  संरक्षण  प्रदान  किया  जाए
 भोर  रिक्त  स्थान  तब  तक  रिक्त  रहेंगे  जब  तक  उनके  लिये  उपयुक्त  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित
 जनजाति  के  उम्मीदवार  उपलब्ध  नहीं  यह  अच्छी  बात  है

 ----
 बंगला  में  दिये  गये  माषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  |

 242
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 गा

 मैं  इस  सभा  के  समक्ष  आरक्षित  कोटे
 के  बदले  में  नियुक्ति  में  कमी  क ेबारे में  कुछ

 आंकड़े  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं  |  दिनांक  23  मार्च  को  मंत्री  महोदय  ने  एक  प्रइन  के  जवाब  में  कहा
 था  कि  सरकारी  सेवा  के  समूह  में  कुल  कमंचारियों  की  संख्या  57,7८0  उनमें  से  4752
 भर्थात  8.23  प्रतिशत  कमंचारी  अनुसूचित  जाति  के  अनुसूचित  जनजाति  के  क  चारी  1182
 थे  जिनका  प्रतिशत  2,05  आता  है  ।

 समूह  में  75486  कमंचारी  थे  उनमें  से  अनुसूचित  जाति  के  7,000  अर्थात  10.41  प्रतिश्षत
 थे  और  अनुसूचित  जनजाति  के  1450  थे  जिनका  प्रतिशत  1.92  आता  है  ।

 सरकारी  उपक्रमों  के  बारे  में  दूसरा  वक्तव्य  दिया  गया  जिक्षमें  बताया  गया  कि  समूह  के
 कर्मचारियों  की  संख्या  1,61,825  है  उनमें  अनुसूचित  जाति  के  7862  अर्थात  4,83  प्रतिशत  कमंचारी

 अनुसूचित  जनजाति  के  1.17  प्रतिशत  कमंचारी  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  इन  तथ्यों  से  पता  लगता  है  कि  समूह  और  के  कर्मचारियों  की
 संख्या  के  मुकाबले  समूह  क  और  ख  के  कमंचारियों  के  लिए  किया  गया  आरक्षण  बहुत  कम
 इसका  कारण  यह  बताया  गया  है  कि  सम्‌ह  ग  जौर  घ  के  लिये  उम्मीदवार  उपलब्ध  हैं  जबकि  समूह
 क  और  ख  के  लिये  उपयुक्त  उम्मीदवार  उपलब्ध  नहीं  यदि  हम  भारतीय  प्रशासनिक  सेका
 भारतीय  पुलिस  इन्जीनियरिंग  और  भ्रन्य  उच्च  पदों  के  लिये  उपयुक्त  और  योग्य

 अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  उम्मीदवार  चाहते  हैं  तो  हमें  उन्हें  उपयुक्त  प्रश्ि्रथ  और
 कोचिंग  सुविधायें  प्रदान  करनी  होंगी  ताकि  वे  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  और  अस्य  प्रतियोगी
 परीक्षाओं  में  अन्य  उम्मीदवार  के  साथ  प्रतियोगिता  कर  सके  |  हमने  यह  भी  देखा  है  कि  सरकारी
 कार्यालयों  और  सरकारी  उपक्रमों  में  हमेशा  आरक्षण  के  नियमों  का  पालन  नहीं  किया  जात्ता  है  ।
 मेरा  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  है  कि  एक  कानून  बनाया  जाए  जिससे  कि  निजी  ओर  गेरं-सस्कस्स
 नियोजकों  को  भी  सरकार  की  आरक्षण  नीति  का  पालच  करना  पड़े  ।

 हमने  विश्वविद्यालयों  और  समस्त  शिक्षा  क्षेत्र  में  देखा  कि
 इस  आरक्षण  नीति  का  पालन  नहीं  किया  जाता  हमने  ऐसा  केन्द्रीय  स्कूलों  में  भी  देखा  है  ।
 इसमें  संशोधन  किया  जाए  ।

 5.00  म०प०

 महोदय  हमारा  उद्देश्य  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  हम  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित
 जाति  के  लोगों  का  आधिक  रूप  सामाजिक  रूप  राजनेतिक  रूप  से  और  सांस्कृतिक  रूप  से
 किस  प्रकार  उत्थान  कर  सकते  हैं  ।  सरकार  का  यह  उद्देश्य  है  ।  हमारे  संविधान  के  अनुच्छेद  46  और
 नीति  निर्देशक  सिद्धान्तों  के  यह  व्यवस्था  की  गयी  है  कि  कृमज़ोर  वर्गों  अनुसूचित
 जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  वे  आर्थिक  तथा  साम्राजिक  क्षेत्रों  में  संरक्षण्र  प्रदान
 किया  ज़ाए  ताकि  यह  सुनिष्दितत  हो  सके  कि  उन्हें  साम्राजिक  न्यात्र  ग्रिलता  नीति
 निर्देशक  सिद्धान्तों  में  आथिक  और  सामाजिक  संरक्षण  के  बारे  में  प्रावधान,किया  गया  इसे

 मौलिक  अधिका  रोंਂ  के  अधीन  रखा  जाना  चाहिए  ।  अन्यथा  उन्हें  शैक्षिक  और  सामाज़िक
 क्षेत्रों  में  वांझनीय  अवसर  और  सुविधायें  नहीं  मिलेंगी  ।  हम  यह  नहीं  सम  मते  कि  इस

 चुनाव  वर्ष  में  यह  नया  सोच-विचार  क्‍यों  किया  जा  रहा  है  और  अबुछूचित  जाति  तथा  अनुसूचित
 जनजाति  के  प्रति  एकाएक  सहानुमूति  क्‍यों  हो  रही  है  ।  हमारे  मानवीय  प्रधान  मंत्री

 ने
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 भागों  में  अनुधुचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लिये  शोक  व्यक्त  करता  धुरू  कर  ध्या

 विगत  14  अप्रैल  को  लखनऊ  में  डा०  अम्बेडकर  विश्वविद्यालय  का  शिलान्यास  करते  समय

 प्रधानमंत्री  ने  कहा  कि  यह  सुनिद्दितत  करने  के  लिये  कि  आगामी  10  वर्षों  में  अनुसूचित  जाते  तथा

 अनशचित  जनजाति  के  लिये  आरक्षण  को  उचित  रूप  से  कार्यान्वित  किया  जाय  |  यह  आवश्यक  है
 कि  अवधि  का  नवीकरण  कर  दिया  जाय  और  आरक्षण  के  प्रतिशत  में  वृद्धि  कर  दी  उन्होने

 आगे  कहा  है  कि  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  आरक्षण  केवल  नौकरी  ही  में

 नहीं  बल्कि  स्थानीय  जिला  परिषदों  और  नगरपालिकाओं  में  भी  दिया  जाना

 चाहिए  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  को  यहां  बताना  चाहता  हूं  कि  यदि  वह  वास्तव  में  अनुसूचित  जाति  और

 अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  का  कल्याण  ओर  उत्थान  करना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  सामाजिक
 जो  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  उन  पर  किये  जा  रहे  के  विरुद्ध  संरक्षण  प्रदान  करना  चाहिए  ।

 हमारे  कांग्रेसी  साथियों  ने  अभी  अनेक  प्रभावी  भाषण  दिये  हैं  ।  परन्तु  बिहार  में  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजाति  और  आदिवासी  लोगों  पर  किस  प्रकार  के  अत्याचार  किये  जा  रहे  हैं  ।  में  मंत्रो

 महोदय  का  ध्यान  बिहार  के  श्री  खिलानन्द  का  के  मामले  की  ओर  आकष्ित  करना  चाहता  उसे
 नौकरी  से  ब्रर्खास्त  क्‍यों  किया  गया  और  बिहार  से  बाहर  क्‍यों  निकाल  दिया  गया  ?  उसका  अपराध
 यह  था  कि  उसने  एक  हरिजन  महिला  से  शादी  कर  ली  ।  एक  हरिजन  महिला  के  साथ  विवाह  करने
 के  अपराध  में  उसे  तंग  किया  गया  तथा  उसके  घर  में  आग  लगा  ८ो  गयी  ।  वह  क्लब  पर  एक

 महोदय  पीठासोन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अपनी  बात  समाप्त  कोजिए  ।  आपको  मालूम  है  कि  हम
 अधीन  तीन-चार  चर्चायें  कर  रहे  हम  साम्प्रदायिक  स्थिति  के  बारे  में  पहले

 यदि  आप  अधिक  समय  लेगे  तो  यह  चर्चा  मी  अधूरी  रह  जायेगी  दयों।के

 बहुत  कम  समय  बचा  है  ।  कृपया  मुद्दों  का  ही  उल्लेख  कीजिए  ताकि  यह  चर्चा
 ऑनच््जे

 करी  पूर्णचल  मलिक  :  एक  मिनट  और  ।  इसलिये  केवल  नौकरी  में  आरक्षण  देकर
 आप  अनुसू चित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  का  भ्रधिक  भला  नहीं  कर  सकते  ।
 वास्तव  में  जिस  बात  की  आवश्यकता  है  वह  यह  है  कि  आमल  भमि  सघार  किये  परद्चिम
 बंगाल  और  केरल  अर्थात  वामपंथी  सरकार  के  राज्यों  के  किसी  भी  राज्य  में  निधंन

 में  आबं।टत  करने  के  लिए  कुल  मूमि  में  आमूल  मूमि  सुधार  नहीं  किया  गया  पश्चिम  बंगाल
 al । आर  के  दर में  केवल  एक  चौथाई  आमूल  मूमि  सुधार  किया  गया  आपको  अनुसूचित  जाति  और

 अनुसूचित  जनजाति  की  सामाजिक  अत्याचारों  जो  उन  पर  किये  जाते  रक्षा  करनी  इसके

 विपरीत  उनके  आर्थिक
 उत्थान

 के  लिए  औषको  उन्हें  मूमि  देनी  है  और  उन्हें  जोतदारों
 भौर  माफिया  के  झोषणों  से  जो  उनके  घर  जला  रहे  हैं  श्रौर  उन्हें  अनेक  प्रकार  से  तंग  कर  रहे

 ०५
 की  मे

 मुक्त  किया  इससे  उनको  छुटकारा  मिलेगा  और  वे  सम्मान  के  साथ  मनुष्यों  की  तरह  रह
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 सकेंगे  ।  मेरा  आप  से  अनु  रोध  है  कि  आप  इन  बातों  की  तरफ़  ध्यान  दें  ।  मैं  एक  बार  फ़िर  आपका
 ध्यान  बेचारे  खिलानन्द  भा  की  जिसे  एक  हरिजन  महिला  के  साथ  विवाह  व  रने  के  कारण
 उसके  घर  से  निकाल  दिया  गया  आकर्षित  करना  चाहता  हूँ  ।  यदि  आपमें  साहस  है  तो  उसे
 नौकरी  पर  बहाल  कीजिए  ।  उसने  कोई  अपराघ  नहीं  किया  है  ।  इरासे  यह  स्पष्ट  हो  जायेग  कि
 आपकी  अनुसूचित  अनुसू:चत  जनजाति  और  हरिजनों  के  प्रति  कितनी  सहानुमति  और  चिंता

 ये  ऐसी  बातें  हैं  जिनसे  अनुसूजित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  का  लाभ  होगा  ।
 केवल  आरक्षण  की  नीति  से  खेलकर  या  हरिजनों  के  प्रति  भठी  सहानुमू  ते  दिखाकर  और  चुनाव  वर्ष
 में  गुमराह  करने  वाले  भाषणों  से  आप  लोगों  को  घोखा  नहीं  दे  सकते  ।  यदि  आपको  उनकी  वास्तव
 में  चिता  तो  उन्हें  मूमि  उन्हें  आथिक  रूप  से  मजबूत  बनाइये  उनकी  सामाजिक  अत्याचारों
 और  सामन्ती  शोषण  से  रक्षा  कीजिए  ।  इसके  साथ  ही  मैं  भ्रपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 डा०  गौरो  शंकर  राजहूंस  :  डिप्टी  स्पीकर  मैं  अपने  माननीय  दोस्त  की
 बात  सुन  रहा  था  |  यह  पालिटिकल  बातें  कर  रहे  थे  औरट्रखिलानन्द  भा  की  बात  कर  रहे  हमें
 असली  विषय  पर  आना

 19  अप्रैल  को  चिदम्बरम  जी  ने  जो  प्रस्ताव  रखा  वह  अपने  आप  में  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है
 और  यह  इस  बात  को  बताता  है  कि  सरकार  की  नीत्ति  कितनी  प्रोग्रेसिव  इन्होंने  कहा  कि
 साधारण  कंटेगिरी  में  यदि  शेड्यूल्ड-कास्ट  और  शेडयूल्ड  ट्राइब्स  के  कंडिडेट  नहीं  मिलेंगे  तो  वह  खाली
 रखे  जायेगे  औ  तक  उसे  नहीं  भरा  जायेगा  जब  तक  शेड्यूल्ड-कास्ट  और  शेडयूल्ड-ट्राइब्स  के
 क्रंडिडट  न  मिल  जायें  |  यह  बात  अपने  आप  में  बहुत  अच्छी  लेकिन  मेरी  एक  गुजारिश  है  कि
 आप  कब  तक  इसको  खाली  रखेंगे  ।  ऐसी  मी  बहुत  सी  जगहें  खाली  रह  जाती  मान  लीजिए
 2-4-5  साल  तक  लगातार  यह  जगहें  खाली  चली  तो  फिर  एक  बहुत  बड़ा  बकलॉग  उत्पन्न  हो

 आयेगा  और  उनको  कंसे  मरा  जायेगा  आपने  कहा  है  कि  कंटेगिरी  में  आपकी  मिनिस्ट्री  से
 परमिशन  लेकर  उसे  डिकंटेगिराइज  करेंगे  और  जनरल  पूल  से  भी  लोग  लिये  जा  सकते  मेरी

 गुजारिश  है  कि  आप  ५रिष्थितियां  ऐसी  बनायें  में  शेइयूल्ड  कास्ट  और  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  के

 कैंडिडंट्स  को  कम्पीट  करने  में  सुविधा  न  हो  ।

 मैं  अय्यपू  रेड्डी  जी  के  राजनीतिक  विचारों  से  भिन्‍न  विचार  रखता  हूं  लेकिन  उनकी  एक
 बात  मुझे  बहुत  पसन्द  मेरा  व्यक्तगत  अनुमव  ऐसा  है  कि  शेड्यूल्ड  कास्ट  में  मी  डिवीजन  है  ।
 आप  इस  बात  को  मानें  या  न  मानें  एक  शेड्यूल्ड  कास्ट  का  अफसर  जब  कुर्सी  पर  चला  जाता
 तो  एक  तो  अपनी  जाति  के  ही  लोगों  को  बराबर  की  कुर्सी  पर  नहीं  बंठने  देंगे  और  यदि  अपने  से  एक
 ग्रेड  नीचे  का  आदमी  बेठ  गया  तो  कोहराम  मचा  मैं  पसंनल  एक्सपीरिएन्स  की  बात  कर  रहा

 हूं  ।  पिछले  म्‌कम्प  में  मैं  अपने  एरिया  में  घूम  रहा  हमारे  एक  ब्लाक  एक  गांव  में  जब  मैं  घ्म
 रहा  था  तो  बहुत  से  हरिजनों  भाइयों  ने  कहा  कि  बी०डी०ओ०  ने  हमें  राहत  का  सामान  नहीं

 वह  खा  गया  तो  मुझे  बड़ी  तकलीफ  मैंने  कहा  कि  बी०डी०झभो०  हरिजन  भाप  मी

 हरिजन  हैं  तो  फिर  ऐसा  क्‍यों  होता  उसने  कहा  कि  उसका  बाप  भी  डिप्टी  कलंक्टर  हो  गया  है
 यह  हमें  आदमी  नहीं  समभता  है  तो  मैं  उसको  लेकर  ब्लाक  बी०डी०ओ०  न

 मुझसे  कुर्सी
 पर  बैठने  को  कहा  तो  मैंने  उस  हरिजन  भाई  को  कहा  कि  तुम  मी  बंठ  जाओ  तो  बी०डी०ओ०  आपे
 से  बाहर  हो  गया  ।  उसने  कहा  कि  इस  हरिजन  की  कंसे  हिम्मत  कुर्सी  पर  बैठने  की  तो  हमने
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 गा  —  ----+-  ल्ज्ः

 [  डा०  गौरी  शंकर  राजहंस
 |

 |

 ह

 कहा  कि  आय  क्‍या  कहा  आप  कंसी  बातें  करते  मैं  अफसर  हूं  ।  मैंने  कहा  अफसर  और  साधारण
 आदमी  में  क्‍या  फक॑  मैं  तो  इसे  जानकर  इसलिए  लाया  यह  कहता  है  कि  आप  राहत  का
 सामान  नहीं  देते  हैं  और  आप  खा  गये  हैं  और  इसकी  गवाही  देने  के  लिए  200  हरिजन  बाहर  खड़े
 हैं  और  मैं  इस  बात  को  छोड़ गा  मैं  इस  बात  को  प्रधान  मंत्री  तक  ले  मैं  उस  वात  को
 प्रधान  मंत्री  तक  ले  गया  और  मैंने  प्रधान  मंत्री  को  लिखा  ।  मेरे  यह  बात  कहते  ही  वह  बी०डी  ०गो  ०
 नर्वस  हो  उसने  मैंने  सामान  चुराया  नहीं  गोदाम  में  रखा  आज  नहीं
 तो  कल  बंट  ही  जायेगा  और  उसके  बाद  उसने  उसको  बांट  दिया  ।  दरअसल  उसकी  नीयत  उसको
 देने  की  नहीं  थी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  अपनी  बात  समाप्त  कीजिए  ।

 डा०  गोरी  शंकर  राजहूंस  :  महोदय  मैंने  अमी  शुरू  की  है  |  दूसरों  ने  आघा  घंटा  लिया  है  ?

 भैने  बहुत  कम  बातें  कही  हैं  ।

 बात उपाध्यक्ष  सहोबय  :  मैंने  आपको  पांच  मिनट  दिये  अब  आप  भ्रपनी
 प्रयास  कीजिए  ।

 डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस
 :  तो  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  कोई  ऐसा  उपाय  सोचना

 होगा  कि  हरिजनों  में  भी  जो  समृद्ध  हो  गये  य ेउन  लोगों  को  तरजीह  दें  जो  पुअरेस्ट  ऑफ  दि
 पुअर  लड़ाई  सिर्फ  हैज्ज  और  हैव  नॉट्स  की  समुद्ध  और  गरोब  वर्ग  at  लड़ाई  है  हरिजनों  में

 बहुत  गरोब  लोग  हैं  और  हरिजनों  में  कुछ  समृद्ध  लोग  भी  हैं  लेषिन  साधारण  हरिजन  बहुत  ही
 गरीब  बहुत  ही  दरिद्र  उनकी  हालत  बहुत  खराब  है  तो  रिजर्वेशन  की  बात  अपने  आप  में  सही

 होना  चाहिए  लेकिन  शैड्यूल्ड  कास्ट्स  और  शड्यूल्ड  ट्राइब्स  की  हालत  में  सुधार  होना
 इस  पर  सबसे  ज्यादा  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  मैं  बहुत  चिन्तित  हूं  ओर  चिन्तित  होकर  कह
 रहा  हूं  कि  पिछले  5-7  साल  से  जो  बिहार  में  हो  रहा  वह  बहुत  ही  चिन्ता  की  बात  सैण्ट्रल
 बिहार  में  नकक्‍्सलाइट  फोर्सेस  बहुत  तेजी  से  बढ़  रही  हैं  और  उसमें  90  प्रश्ि  शत  लोग  हरिजन  हैं
 छोटा  संथाल  सरगना  में  फारखण्ड  मूवर्मण्ट  बहुत  तेजी  से  बढ़  रहा  है  और  वह  वायलंष्ट  हो
 गया  उसमें  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  लोग  यह  बहुत  चिन्ता  की  बात  है  और  सोचने  की  बात
 कोई  हंसी  मजाक  की  बात  नहीं  है  और  यदि  इसके  पीछे  सोचा  जाय  कि  क्‍यों  यह  लोग  वायल॑ण्ट  हो
 गये  तो  आपको  मानना  पड़ेगा  कि  इनकी  भ्ााथिक  स्थिति  बद  से  बदतर  होती  गई  ।  संण्ट्ल  बिहार
 के  लोगों  का  फ्यडल  लोड्स  ने  कसकर  शोषण  हर  तरह  से  शोषण  किया  ।  नतीजा  यह  हआ
 कि  उन्होंने  पश्राम्स  उठा  अब  आप  चाहते  हैं  कि सी०आर०पी०एफ०  और  बी०एस०एफ०
 भेजकर  उनको  कुचल  दें  तो  कैसे  कुचल  जहां  समाज  में  असंतोष  उपजा  उसको
 इकोनोमिक  रिफाय्स  करके  ठीक  करनहोग्रा  ।  उसी  तरह  छोटा  संथाल  परगना  में
 नोमस  रीजन  बना  था  लेकिन  कुछ  काम  कुछ  नाम  नहीं  हुआ  ।  वहां  काण्ट्रक्टर्स  और  फोरेस्ट
 आफिससं  का  एक  ऐसा  नेक्सेस  बन  गया  जिसने  ट्राइबल्स  की  हालत  बहुत  ही  बुरी  कर  आपने
 मुझे  समय  बहुत  कम  समय  देते  तो  मैं  विस्तार  से  आज  जरुरत  है  कि  शेड्यूल्ड
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 .  कास्ट्स  और  शड्यूल्ड  ट्राइब्स  की  हालत  में  सुधार  हो  ।  उन्हें  हाउस  साइट्स  उनको
 कम्पसेशन  दिया  उनकी  शिक्षा  की  स्थिति  में  सुघार  किया  जाए  ।  मैं  देखता  जब  मैं  ट्राइवल
 क्षेत्र  में  जाता  तो  कांप  जाता  लेपरोसी  के  बहुत  लोग  जिनको  कोई  देखने  वाला  नहीं  है  ।
 हम  यहां  पर  माषण  देकर  समभ  लेते  हैं

 कि  हमारी  जिम्मेदारी  खत्म  हो  गई  ।  मैं  आपसे  विनम्रता
 से  निवेदन  करना  ता  हूं  कि  इन  लोगों  के  लिए  चाहे  थोड़ा  काम  लेकिन  ठोस  काम  हो  ।
 शडयल्ड  कास्ट  और  दैडयल्ड  टाइब्स  के  लिए  सरकार  ने  बहत  खर्च  किया  खास  तौर  से  जितना
 राजीव  जी  ने  किया  दूसरे  लोगों  ने  तो  सोचा  भी  नहीं  था  ।  मेरी  आपसे  गुजारिश  है  कि  सही
 अर्थों  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  तक  वेलफेयर  स्कीम  पहुंचनी  चाहिए  ।

 न  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  हेतराम
 :  उपाध्यक्ष  मैं  केन्द्रीय  सरकार  की  नौकरियों/सेवाश्रों  में

 सूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  समुदायों  की  संख्या  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  आदेशों  को  उदार
 बनाने  की  चर्चा  के  बारे  में  बोलना  चाहता  स्वतन्त्रता  के  चालीस  वर्षों  के  बाद  भी

 सूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  स्थिति  में  कतई  सुधार  नही  हुआ  है  ।  इससे  स्पष्ट  होता
 है  सरकार  शभ्रपने  वायदे  में  असफल  रही  है  प्रत्येक  ।0  या  20  वर्षों  बाद  अनेक  केन्द्रीय
 सरकार  के  कार्यालयों  और  विभागों  में  अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  पदों  का
 आरक्षण  बढ़ा  दिया  जाता  यह  केन्द्र  में  तथा  राज्यों  में  सत्तारूढ़  दल  कांग्रेस  आई  के  हित  में  किया

 जाता  इस  संबंध  में  मैं  एक  सामान्य  उदाहरण  देना  चाहता  जब  एक  नीग्रो  लड़की

 से  पूछा  गया  गया  कि  वह  हिटलर  के  अपराधों  के  लिए  क्‍या  दंड  देगी  तो  उसने  जवाब

 नोग्रो  बनाकर  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  रखा  जाए  ।”  यही  बात  मैं  किसी  व्यक्ति  को  न्यूनतम  दंड

 देने  के  लिए  दोहराता  हूं  कि  उसे  भ्रनुसूचित  जाति  का  बनाकर  भारत  में  रखा  हमारे  देश  में

 अनुसूचित  जाति  और  अनुष्ू चित  जनजाति  की  वास्तविक  स्थिति  यही  चाहे  आप  10  या  20  वर्षों
 के  लिये  आरक्षण  बढ़ा  दीजिए  परन्तु  मूल  बात  शिक्षा  की  इसा  सभा  में  विगत  अवसरों  पर  मैंने  अपने

 भाषणों  में  शिक्षा  के  लिए  अधिक  घनराशि  आबंटित  करने  का  समर्थन  किया  खेर  और  कोठारी

 आयोग  ने  सिफारिश  की  है  कि  शिक्षा  के  लिये  देश  के  कुल  बजट  का  10  प्रतिशत  आबंटित  किया

 जाना  चाहिए  ।
 रु

 केन्द्र  सरकार  कह  रही  है  कि  यदि  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  में  से

 कोई  उपयुक्त  और  योग्य  प्रत्याशी  नहीं  मिलते  हैं  तो  वे  विभिन्‍न  सरकारी  कार्यालयों  में  खाली  पदों

 को  अन-आ  रक्षित  कर  मैं  सरकार  से  अपील  करू गा  कि  वह  द  की  परिभाषा

 पर  नहीं  जायें  बल्कि  यह  सुनिश्चितन  करें  कि  अनुधूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  यों

 प्रशिक्षण  देने  के  पश्चात  सरकारी  कार्यालयों  में  उनके  लिये  निर्घारित  प्रतिशतता  के  अनुसार  पदों  को

 भरा  मैं  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  डा०  अम्वेडकर  ने  अपनी  मटिक  की  परीक्षा

 तृतीय  श्रेणी  में  की  लेकिन  वह  न  केवल  भारत  में  बल्कि  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  महान्‌

 बुद्धिजीवी  के  रूप  में  उभरे  क्‍योंकि  उन्हें  उच्च  शिक्षा  आदि  की  प्री  स॒विधायें  उपलब्ध  की

 इसी  तरह  में  यहां  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहूंगा  कि  क  गीेई  भी  व्यक्ति  उच्च  पद  पर
 पहुंचने  में  सक्षम

 है  ।  यदि  एक  व्यक्ति  जोकि  अनुसूचित  जाति  या  अनुसूचित  जनजाति  से  स  म्बन्धित  अपनी  परीक्षा

 श्र्का
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 [  श्री  हेतराम  ]

 स्कूल या  विश्वविद्यालय  स्तर  पर
 उत्तीर्ण  करता  तो  उसे  सरकारी  कार्यालयों  में  उपयुक्त  पद  देने

 हेतु  योग्य  समझा  जाना

 एक  अन्य  बात  जो  मैं  कहना  चाहता  हूँ  वह  यह  है  कि  अनुसूचित  जाति  या  अनुसूचित
 जनजाति  से  संबंधित  कोई  भी  व्यक्ति  प्रधान  मंत्री  अनुसंघान  और  विश्लेषण  शाखा
 आदि  में  सेवारत  नहीं  क्योंकि  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  में  उपयुक्त  प्रत्याशी  नहीं
 मिलते  हैं  ।  इससे  पता  चलता  है  कि  उन्हें  उन  पर  विश्वास  नहीं  है  या  वे  अपने  कतंव्य  निभाने  में
 सक्षम  नहीं  हैं  ।

 श्री  पी०  चिदम्बरम  :  आय  ऐसा  कंसे  कह  सकते  हैं  ?  ऐसा  नहीं  है  ।

 थी  हेत  राम  :  फिर  तो  मुझ  बहुत  प्रसन्‍नता  है  कि  सरकार  के  ऐसे  कोई  इरादे  नहीं  हैं
 लेकिन  जब  मैं  चारों  तरफ  देखता  हूं  तो  मुझे  नहीं  लगता  अनुसूचित  जाति  और

 सूचित  जनजातियों  के  पक्ष  में  लेकिन  सरकार  का  दावा  कुछ  और  ही  यह  इसलिए  है  क्यों  कि
 भूमि  और  वनों  पर  अनुसूचित  जनजातियों  के  कोई  काइतकारी  अधिकार  नहीं  कोई  मालिकाना
 अधिकार  नहीं  ये  ।  लेकिन  अन्य  क्षेत्र  जाने  माने  आदिवासी  क्षेत्र  में  यह  अधिकार  हैं  लेकिन
 सरकार  ने  अनुसूचित  जनजातियों  को  मालिकाना  अधिकार  नहों  दिए  ठेक्रेदारों  ने  अनुसूचित

 का  और  वनों  का  जोकि  अनुसूचित  जनजातियों  के  घर  शोषण  क्रिया  है  ।
 आजादी  के  40  वर्षों  के  बाद  वे  समझभते  हैं  कि  अन्।रक्षण  नहीं  होना  मैं  यह
 नहीं  जानता  हूं  कि  वे  ऐसा  क॑ंसे  समभते  हैं  कि  अनारक्षण  नहीं  होना  ऐसा  विचार  40  वर्ष
 बाद  चुनाव  वर्ष  से  थोड़ा  पहले  क्‍यों  आया  रक्षण  १हले  भी  था  और  अनुसूचित
 जातियों  के  लिए  आरक्षित  पदों  को  बाद  के  आने  वाले  वर्षो  तक  बच्करार  नहीं  रखा  जाता
 अब  वे  इन्हें  बाद  तक  बरकरार  रखने  तथा  उन्हें  अन्य  उम्मीदवारों  से  नहीं  मरने  के  नियमों  को  ले

 आए  हैं  ।

 प्रनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  के  लिए  स्कूल  नहीं  वे  शिक्षा
 प्राप्त  नहीं  वर  पाते  हैं  और  उन्हें  सरकार  द्वारा  बनाए  गए  मापदंडों  के  मुताबिक  नौकरियां  नहीं
 मिलती  हैं  ।  दसरे  जहां  तक  शिक्षा  का  प्रश्न  है  प्रत्येक  जिले  में  नवोदय  रकुल  खुल  गए  लेकिन  ये
 पुरानी  गुरुकुल  पद्धति  वाले  गुरुकुल  पद्धति  पु.ने  समय  में  चलती  थी  ।  लेकिन  यह  पूरी  तरह  से
 असफल  हो  गई  है--क्योंकि  गरीब  लोगों  को  उनके  माहौल  से  निकालकर  गुरुकुल  में  डाला  गया  है
 और  इस  तरह  सामाजिक  परवेश  से  दूर  एक  नए  माहौल  में  डाला  गया  जंसे  कि  मेरे  साथी  बता  रहे

 अनुझूचित  जाति  के  नि्घघंन  अनुसूचित  जाति  के  व्यक्ति  के  सम्पर्क  में  नहीं  यह
 इस  बजह  से  है  कि  वे  सामाजिक  रूप  से  उनसे  संबद्ध  नहीं  हैं  ओर  नई  धनी  संस्कृति  से  संबद्ध  आपको
 सोचना  चाहिए  कि  वतंमान  ढांचे  में  व्यक्ति  नहीं  बल्कि  परिवारों  की  ज्यादा  महत्ता

 मैं  मंत्री  महोदय  का  आमारो  हूं  कि  आजादी  के  40  वर्षों  के  बाद  अनारक्षण  हटा  दिया  गया
 मैं  मंत्री  महोदय  से  भ्रनुशोघ  करत  हुं  कि  अभ्यर्थियों  की  उपयुक्तता  का  मापदंड  इस  बात  को

 देखते  हुए  बदला  जाना  चाहिए  कि  कोर्द  भी  व्यक्ति  जो  अनुसूचित  जाति  में  पंदा  होता  है  वह  बगैर
 किसी  सुविध्ा  के

 शिक्षा
 भ्राप्त

 कर  रहा  इस  संसार  में  जी  रहा  वह  मी  कुछ  भी  करने  में

 248
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 मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुशूचित  जातियों  के  व्यक्तियों  के  लोगों
 को  दी  जा  रही  मानसिक

 ॥

 प्रताड़ना  के  संबंध  में  जानने  का  अनु  करता  उन्हें  श्री  गिरिराज  किशोर  द्वारा  लिखित
 उपन्यास  पर  गौर  करना  चाहिए  जहां  इस  बात  पर  चर्चा  की  गई  है  कि  एक  अनुसूचित
 जाति  के  व्यक्ति  से  आरक्षण  का  कंसे  खिलवाड़  किया  जाता  है  और  इस  आरक्षण  के  लिए  अनुसूचित
 जाति  के  व्यक्ति  को  कसी  मानसिक  प्रताड़ना  से  गुजरना  पड़ता

 मैं  अमृत  लाल  नागर  के  गौरव  ग्रन्थ  बहुत  गोपालਂ  का  जिक्र  करू  जहां  अनुसूचित
 जाति  से  संबंधित  डाकुओं  का  सरदार  है  और  जब  उससे  उसकी  जाति  के  बारे  में  पूछा  जाता
 है  तो  वह  बताने  में  असमर्थ  है  क्योंकि  इससे  वह  सरदार  की  हैसियत  गवां  मले  ही  यह
 डाकुओं  की  हो  ।  यही  बात  डा०  अम्बेडकर  के  मामले  में  हुई  और  यही  बात  बाबू  जगजीवन  राम  के
 साथ  भी  हुई  |  इसलिए  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसू चत  जनजातियों  के  हालात  में  सुधार  लाना

 और  उनकी  शिक्षा  में  सुधार  लाना  चाहिए  |  उनका  चहुंमुखी  विकास  होना  अत्यन्त  आवश्यक
 है  ।  मैं  अनारक्षण  के  लिए  माननीय  मंत्री  का  आमारी  हूं  जिससे  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जनजातियों  को  सहायता  मिलेगी  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  समाप्त  करता  हूं  ।

 कमारी  समता  बनर्जो  :  उपाध्यक्ष  मैं  गृह  मंत्री  जी  को  बधाई  देना

 चाहती  हूं  कि  वे  19  अप्रेल  को  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  और  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  बारे  में  एक  स्टेटमेंट  इस

 हाऊस  के  अन्दर  लाए  ।  इस  के  लिए  मैं  सरकार  को  और  हमारे  लीडर  राजीव  जी  को  भी  बधाई
 देना  चाहती  हूं  कि  उन्होंने  बेकवर्ड  पिछड़ी  हुई  जतियों  के  लिए  खाली  रिजर्वेशन  पालिसी
 ही  नहीं  बनाई  बल्कि  उन  लोगों  के  सोशियो-इकानामिक  डेवलपमेंट  की  तरफ  भी  पूरा  ध्यान  दिया

 मैं  बहुत  ज्यादा  नहीं  बोलूंगीं  क्योंकि  टाइम  बहुत  ही  कम  है  लेकिन  एक  बात  जरूर  कहना
 चाहती  हूं  कि  आज  गवरनंमेंट  ने  जो  इतने  एडवान्टेज  झेड्यूल्ड  कास्ट्स  और  शेडयूल्ड  ट्राइब्स  को  दिये

 उनके  बारे  में  गवनंमेंट  को  एक  सर्वे  कराना  चाहिए  कि  इन  लोगों  का  कसा  डेवलपमेंट  हुआ  है
 और  सोशियो-इकानामिक  डेवलपमेंट  उनका  अभी  हुआ  है  या  नहीं  हुआ  उसका  जो  केडर  टू  केडर

 वलपमेंट  हआ  है  या  नहीं  हम  गवनंमेंट  की  पालिसी  का  प्रापर  इम्पलीमेंटेशन  हुआ  है  या  नहीं
 आ  उसका  सर्वे  होना  सर्वे  करने  से  गवंनमेंट  को  पता  चल  जाएगा  कि  गवरनंमेंट  जो

 युल्ड  कास्ट्स  और  शेडयुल्ड  ट्राइब्स  के  बारे  में  काम  करना  चाहती  है  वह  इस  तरीके  से  हो  रहा
 है  या  नहीं  हो  रहा  यह  वह  हाई  टाईम  इसका  सव  करना  जरूरो  है

 =r  इ

 के  बारे  में  गवर्नमेंट  ने  स्टेटमेंट  दिया  है  ।  वह  ठीक  मैं  उसका  स्वागत  करती

 हूं  ।  लेकिन  यह  मी  सच  है  कि  एम्पलाएमेंट  अपोरचु  नटीज  बहुत  हो  पुअर  एम्  पलाएमेंट  का  स्कोप

 बहुत  ही  पुअर  सेंट्रल  गवर्नमेंट  ने  रिक्रूटमेंट  को
 बेन  कर  रखा  है  ;  अमी  जो  आदमी  भरा  जाता

 है  उसमें  दो-चार  परसेंट  लोग  ही  शेड्युल्ड  कास्ट्स  और  शेड्युल्ड  ट्राइब्स  के  होते  इसलिए  मैं
 बोलना  चाहती  हूं

 कि  इनके  बारे  में  खाली  सेंट्रल  गवर्नमेंट  और  स्टेट

 काम  नहीं  चलने  वाला  इनके  लिए  सोशियों-इकोनोमि
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 होगा  ।  इसके  लिए  गवनंमेंट  को  एक  लोंग  टमं  पालिसी  लागू  करनी  होगी  और  उसमें  लेंड  रिफार्म

 लानस

 यह  खाली  एक  स्टेट  का  प्राब्लम  नहीं  यह  हर  स्टेट  का  प्राब्लम  बिहार  में  बहुत  सारी
 प्राब्लम  नार्थ  ईस्ट  रीजन  में  उड़ीसा  में  यह  असम  में  भी  हो  रहा  पश्चिम  बंगाल  में
 भी  हो  रहा  इस  सब  प्राब्लम  का  कारण  कया  क्‍यों  होता  है  यह  ?  इसका  क।रण  यह  है  कि
 जो  ट्राइबल  आदमी  है  उनको  नेगलेक्ट  किया  जा  रहा  उनका  डवलपमेंट  नहीं  हो  रहा  जो
 दिल्ली  डवलपमेंट  कौंसिल  ट्राइवल  डवलपमेंट  कौंसिल  हैं  वे  ठीक  से  काम  नहीं  कर  रही  हैं  इसके
 लिए  गवरनंमेंट  को  देखना  चाहिए  ।

 ये  जो  इन  ट्राइबल  लोगों  में  म्‌वमेंट्स  होते  यह  ठीक  है  कि  कहीं  पर  फोरन  हेंड्स  भी

 होता  है  लेकिन  पोलिटिकल  पार्टीज  भी  एडवान्टेज  लेती  वे  उनको  मिसलीड  करती  हैं  ।  उनका

 मिसयूज  करती  हैं  ।  व ेलोग  गरीब  आदमी  होते  हैं  ।  वे  इन  सब  बातों  को  नहीं  जानते  हैं  ।  वे  गरीब
 आदमी  हैं  ।  गरीब  आदमी  जो  भूखा  होता  उसके  सामने  जिसके  पास  से  खाना  आ  जाता  वह

 उसी  की  बात  को  मान  लेता  इस  बात  को  गवरनंमेंट  को  देखना  चाहिए  ।

 इसीलिए  हमारे  हरिजनों  पर  भी  अत्याचार  होता  बिहार  उड़ीसा  में  काफी  हरिजनों
 पर  अत्याचार  होता  है  ।  यह  क्‍यों  होता  है  ?  इसके  लिए  खाली  स्टेट  गवरनेमेंट  ही  रिस्पांसिबल  नहीं
 है  ।  हरिजनों  की  जो  प्राब्लम  है  उस  पर  हमें  ठीक  से  सोचना  हे  ।  हमारे  सी०पी०एम०  के  दोस्त  हैं  ।
 बे  जब  बिहार  में  होता  उड़ीसा  में  होता  है  तो  बहुत  चिल्न्नाते  हैं  और  कहते  हैं  कि  अन्या

 रहा  लेकिन  जब  बंगाल  में  होता  है  तो  नहीं  बोलते  हम  लोग  माडने  एज  में  जा  रहे

 सेंचरी  में  जा  रहे  अगर  हमारा  उसके  मुताबिक  आऊटलुक़  चेंज  नहीं  होता  है  तो  हम
 समाज  को  कंसे  चेंज  करेंगे  ।  अमी  यहां  सी०पी०एम०  के  व्योस्त  नहीं  वे  चले  गये  लेकिन  मैं
 चौबे  जी  से  कहना  चाहती  हूं  कि  जब  बिहार  के  बारे  उड़ीसा  के  बारे  में  आप  कहते  हैं  तो  आप
 प्रोग्रेसिव  बन  जाते  हैं  लेकिन  जब  बंगाल  में  फुलपुरी  में  ह(जनों  पर  अत्याचार  होता  है  तो  बोलते
 नहीं  ।  उसके  वारे  में  पेपर  में  मी  आया  है  ।  उसके  बारे  में  आप  नहीं  बोलते  ।

 यह  बात  ठीक  है  कि  हरिजनों  का  जितना  डवलपमेंट  होना  चाहिए  था  उतना  नहीं  हुआ
 इस  पर  गवनंमेंट  को  ध्यान  देना  गवनंमेंट  ध्यान  दे  रही  है  लेकिन  डवलपमेन्ट  कोई-कोई
 आदमी  का  हुआ  शेड्युल्ड  कास्ट्स  और  शेड्युल्ड  ट्राइब्स  कम्युनिटी  का  जो  डवलपमेन्ट  होना
 चाहिए  था  वह  नहीं  हुआ  है  ।  कोई  आदमी  आसन  पर  आ  जाता  है  तो  वह  नीचे  को  नहीं  देखता  है  ।
 वह  यह  नहीं  देखता  है  कि  हमारे  नीचे  वाले  का  डवलपमेन्ट  ठीक  से  हो  रहा  है  या  नहीं  हो  रहा
 इसलिए  मैं  आप  से  कहना  चाहती  हूं  कि  गवर्नंमेन्ट  को  लेंड  रिफाम्स  पर  ज्यादा  ध्यान  देना  चाहिए  ।
 इसके  लिएं  मैं  गवनंमेन्ट  से  रिक्वेस्ट  करती  हूं  ।  साथ-साथ  पुरुषों  के लिए  ही  नहीं  महिलाओं  को  भी
 आगे  बढ़ाने  के  हरिजन  महिलाओं  को  आगे  लाने  के  लिए  सरकार  को  ज्यादा  शिक्षा  देने  ,  अशिक्षा
 को  दूर  उनको  पूरी  सुविधाएं  का  काम  करना  सिफं  नौकरी  देने  से  काम  नहीं

 रिंजरवेशन  से  समस्या  का  हल  नहीं  जब  तक  शिक्षा  नहीं  पूरी  ट्रं  निग  नहीं
 दूर  नहीं  सारे  देशवासी  एक  साथ  आगे  नहीं  आएंगे  तब  तक  देश  की  और  समाज

 की  उन्मति  नेहीं  हों  सकंती  ।  हालांकि  मैं  एसं०  सी०एस  «टी  ०कंम्युनिंटी  से  नहीं  हं,लेकिन मैं  समझती  हूं

 भ्क््फ
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 कि  बैंकवर्ड  क्लासेस  की  उन्नति  होनी  इसके  लिए  हमे  मारल  सपोर्ट  देनां  इसके  लिए
 माननीय  मंत्री  जी  ने  जो  स्टेटमेंल्ट  उसके  सिएं  मैं  बधाई  देना  चाहती  हुं  ।

 श्री  नारायण  चौबे  :  मैं  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिए  गए  वक्तव्य  का  स्वागत
 करता  हूं  ।  यह  सच  है  कि  ऐसे  कई  उदाहरण  हैं  जहां  अनुसूचित  जाति  और  अनुश्ू/चत  जनजातियों  के

 लिए  आरक्षित  कुछ  पदों  की  इस  कलील  पर  अन-अधिसूचित  किया  गया--कमी-कभी  वास्तविक
 कारण  कि  इन  पदों  के  लिए  उपयुक्त  अभ्यर्थी  नहीं  सरकार  ने  यह  बहुत  ठीक  किया  है
 कि  यदि  उपयुक्त  अभ्यर्थी  नहीं  मिलता  है  तो  ये  पद  तब  तक  खाली  रखे  जाने  चाहिए  जब  तक

 उपयुक्त  अभ्यर्थी  नहीं  मिलते  ।  मैं  इस  कदम  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 मैं  यहां  एक  बात  का  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।  कृपया  यह  सुनिश्चित  करें  कि  अनुसूचित  जातियों
 और  शनुसू चित  जनजातियों  के  लोगों  को  उचित  प्रशिक्षण  दिया  जाए  ताकि  वे  उन  पदों  पर  कुशलत्ता
 से  कार्य  कर  सकें  |  अन्यथा  क्‍या  होता  है  किਂ  गर-अनुसू चित  जाति  के  लोगों  को  इस  बात  से  जलन

 होती  है  कि  कभी-कभी  एक  अ्यक्ति  को  20  वर्ष  तक  कार्य  करने  पर  भी  पदोन्नति  नहीं  मिलती  है
 लेकिन  एंक  अनुसूचित  जाति  के  व्यक्ति  को  5  वष  में  ही  पदोन्नति  मिल  जाती  उसे  न  केवल
 पदोन्नति  मिलती  है  बल्कि  वह  यह  मी  नहीं  जानते  है  कि  काम  कंसे  किया  जाता  शायद  बह
 व्यवित  जिसे  पदोन्नति  मिली  है  का  दर्जा  सरकारी  तौर  पर  उस  गैर-अंनुसूचित  जाति  के  व्यक्त  की

 तुलना  में  कम  हो  जिसे  अधिक  काय॑  करना  पड़ता  है  ।  इस  पहलू  पर  गौर  किया  जाना  चाहिए  ताकि

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  भित्र  जिन्हें  पद्तेन्‍्नति  मिलती  है--को  वास्तव  में
 प्रशासर  चलाने  के  लिए  कुशल  किया  जा  जंसे  आप  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  परीक्षा
 तथा  अन्य  परीक्षाओं  के  लिए  प्रशिक्षण  देते  हैं  वेसे  ही  आप  उन्हें  यहां  भी  प्रक्षक्षण  दे  सकते  हैं  ।

 श्रो  हरीश  रावत  :  आप  इस  विचार  को  कंसे  स्वीकार  करेंगे  कि  एक  अनुसूचित
 जाति  का  व्यक्ति  जिसे  किसी  पद  पर  रखा  जाए  वह  उसके  लिए  कुशल  नहीं  है  ?

 श्री  नारायण  चोबे  :  जब  आप  किसी  पद  को  इसलिए  खाली  रखते  हैं  कि  अनुसूचित  जाति
 और  अनुसूचित  जनजाति  का  उपयुक्त  अम्यर्थी  नहीं  मिल  रहा  है  तो  आपको  उ्हें  प्रशिक्षित  करना

 चाहिए  ।

 ज॑ंसे  कुमारी  ममता  बनर्जी  ने  कहा  मैं  यहां  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  । आप  सरकार  चला
 रहे  हैं  ।  खर्च  में  कमी  करने  के  नाम  पर  आप  कई  रिक्तियां  नहीं  भर  रहे  आप  मानदंड  का
 सरण  नहीं  कर  रहे  मैं  जानता  हूं  कि कम  से  कम  रेलवे  में  इस  मानदंड  का  अनुसरण  नहीं  *  फ्र्या
 जाता  है|  कई  रिक्तियां  एक  तरफ  तो  आप  उन  पदों  को  मनुंसूःचत  जाति  और  अनुशूचित
 जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  करना  चाहते  हैं  तो  दूसरी  तरफ  आप  भर्ती  पर  रोक  लगाए  हुए
 ये  दो  चीजें  साथ-साथ  नहीं  चल  सकती  हमारी  आध्थिक  नीति  में  तालमेल  होना  चाहिए  ।

 निस्संदेह  आपको  यह  देखना  चाहिए  कि  इससे  नुकसान  नहीं  साथ  ही  यदि  आप  यह  भी

 सुनिष्दिचत  कर  लें  कि  लोगों  को  नई  नौकरियां  नहीं  मिलें  तो  केवल  आरक्षण  द्वारा  आप  समस्या  को

 हल  नहीं  कर  सकंते  भर्ती  पर  रोक  को  केन्द्र  स्तर  राज्य  स्तर  पर  और  सरकारी
 उपक्रमों  के  स्तर  पर  हटा  लिया  जाना  चाहिए  ।
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 [  श्री  नारायण  चोे  ]

 गओ

 जब  मैं  आ  रहा  था  तो  मुझे  कुछ  मित्रों  ने  फोन  पर  बताया  कि  बंगाल  केमिकल  फंक्ट्री  में  वे
 आज  तक  किसी  भी  आरक्षण  नीति  का  अनुसरण  नहीं  कर  रहे  कृपया  इसकी  जांच  करायें  ।
 बंगाल  केमिकल  एक  सरकारी  प्रतिष्ठान

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोग  हमारी  जनसंख्या  का  22  प्रतिशत
 ज्यादातर  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोग  या  तो  भूमहीन  हैं  या  कृषि  मजदूर  हैं
 या  कुछ  छोटे-मोटे  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  उनक  मुख्य  पेशा  कार्यालयों  और  डाकघरों  में  काम  करना  नहीं
 है  ।  मुख्य  समस्या  भूमि  की  समस्या  मैं  आशा  करता  हूं  कि आप  इस  पर  गौर  करेंगे  और  यह

 कांग्रेसी  जिसका  नेतृत्व  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  किया  भूमि  सुधार  के  प्रति

 वचनबद्ध  जब  दूसरी  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  पर  चर्चा  चल  रही  थी  तो  जवाहर  ल

 नेहरू  ने  कहा  था  कि  भूमि  सुधार  भारत  की  भावी  प्रगति  के  लिए  वरदान  भूमि  सुधार  का
 उचित  कार्यान्वयन  नहीं  किया  गया  है  और  यदि  कार्यान्वयन  किया  गया  है  तो  यह  बहुत  ही  अजीब
 तरीके  से  कार्या'न्वत  किया  गया  इस  बात  को  सुनिश्चित  कर  कि  भूमि  सुधारों  का  उचित
 कार्यान्वयन  और  निष्पादन  हो  तथा  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को  उनका  भाग
 दिया  जाए  ।  वे  आपके  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कायंक्रम  और  अन्य  कायंत्रमों  को  नहीं  चाहते  ।  वे
 चाहते  हैं  कि  उन्हें  उनकी  अपनी  भूमि  मिल  आप  जानते  हैं  कि  भारत  का  इतिहास  बहुत
 समय  से  और  हजारों  वर्षों  से  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  को  घोखा  देने  का
 इतिहास  रहा  है  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  आप  ब्राह्मण  हैं  ।  द्रोणाचायं  ब्राह्मण  थे  ।

 क्री  पी०  चिदम्धरस  :  मैं  हूं  कि  आप  गलती  कर  रहे  हैं  ।

 शो  नारायण  चोबे  :  एकलव्य  अनुसूचित  जाति  का  था  ।  द्रोणाचायं  ब्राह्मण  थे  । ‘

 ओर  नारायण  चौबे  :  मारत  में  यह  परम्परा  रही  इस  बात  को  मत

 शो  पी०  चिदम्थरस  :  इस  सम्बन्ध  में  मी आप  गलत  कह  रहे  हैं  ।

 हो  नारायण  चोबे  :  क्या  द्रोणाचायं  गलत  क्‍या  महाभारत  गलत  है  ?  जनता
 सुघार  नियमों  को  स्वीकार  नहीं  करेगी  और  हमेशा  से  जो  होता  आया  है  उसे  जनता  स्वीकार  नहीं
 करेगी  ।  फारखंड  आन्दोलन  जोर  पकड़  रहा  नक्सलवादी  उमर  रहे  हम  उनसे  असहमत  हो
 सबते  हैं  ।  लेकिस  अब  वे  सशस्त्र  हो  रहे  आप  यदि  उनकी  समस्या  का  समाधान  नहीं  कर  सकते
 हैं.तो  वे  सदास्त्र  विद्रोह  कर  देंगे  ।

 शिक्षा  के  क्षेत्र  से  अनुसूचित  जाति  झौर  अनुसूचित  जनजाति  के  लोग  सबसे  पिछड़े  हुए  हैं  ।
 इ  आप  उन्हें  रोजगार  देना  भी  चाहें  तो  मी  आप  उन्हें  रोजगार  नहीं  दे  सकते  ।  शिक्षा  का  प्रश्न

 ही  कहां  वे  तो  साक्षर  भी  नहीं  अनूसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  में
 ने  वालों  की  संख्या  कितनी  ू

 ?  उच्च  वर्गों  में  शिक्षा  अघूरी  छोड़ने  वालों  की  संख्या
 अविकतम  10%  है  ओर  अनुशुचित  जाति  दथा  अनुसू  चत  जनजाति  लोगों  में  90%  कृपया
 मारत  सरकार  की  ओर  से  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजातीय  क्षेत्रों  में  शिक्षा  के  विकास
 पर  कुछ  विशेष  ध्यान

 ह
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 आंध्र  प्रदेश  की  अनुसूचित  जाति  का  एक  व्यक्ति  अनेक  वर्षों  से  पश्चिम  बंगाल  में  रहता  है  ।
 शायद  वह  एक  धघोबी  आंध्र  प्रदेश  को  छोड़कर  पूरे  मारत  में  घोबी  अनुसूचित  जाति  इस
 जाति  को  आःन्‍ध्र  प्रदेश  की  सरकार  अनुसूचित  जाति  के  रूप  में  मान्यता  नहीं  देती  विगत  छः:-सात
 वों  से  मैं  इन  बातों  को  कह  रहा  हूं  ।  आप  मुझे  यह  आश्वासन  देते  रहे  हैं  कि  इन  बातों  पर  उचित
 रूप  से  ध्यान  दिया  जायेगा  ।  आंध्र  प्रदेश  का  वह  गरीब  व्यक्ति  50-60  वर्षों  से  मेरे  क्षेत्र  में  रह  रहा
 है  ।  अब  पश्चिम  बंगाल  के  लोग  कहते  आंध्र  प्रदेश  जाओ  और  वहां  से  एक  प्रमाण-पत्र
 लेकर  आओ  ।”  आंध्र  प्रदेश  में  उसे  कौन  जानता  है  ?  आंध्र  प्रदेश  में  जिसका  कुछ  भी  नहीं  है

 शायद  सिर्फ  उसका  नाम  ही  रामेया  या  पापया  या  पेन्टैया  ही  आंध्र  प्रदेश  का  उसका  है  और  उसका
 i  कुछ  नहीं  है  ।  यह  वहां  कैसे  जा  सकता  इसी  प्रकार  एक  गरीब  बंगाली  200  वर्षों  से  बनारस

 में  रहता  यदि  आप  उससे  बंगाल  जाने  और  एक  प्रमाण-पत्र  लाने  के  लिए  कहेंगे  तो  यह  एक
 कठिन  समस्या  है  !  मैंने  स्वयं  अनेकों  बार  ये  सब  बातें  कही  अनेकों  बार  आप  सिर्फ  अपना  सिर
 हिलाते  रहे  हैं  जला  कि  अभी  आप  हिला  रहे  कृपया  इस  समस्या  का  समाधान  कीजिए  ।

 श्री  पी०  चिदम्बरस  :  मैं  अपना  सिर  नहीं  हिला  रहा  हूं  ।

 प्रो०  पो-जे०  कुरियन  :  आरक्षण  के  सम्बन्ध  में  माननीय  मंत्री  के  वक्‍त
 का  मैं  स्वागत  करता  हमारे  प्रधाद  मंत्री  श्री  राजीव  गांबी  के  नेतृत्व  में  वर्तमान  सरकार  द्वारा
 इस  संबंध  में  जो  चिन्ता  हैं  यह  उसका  एक  उदाहरण  जनजातीय  आदिवासियों

 ब  वर्ग  के  लोगों  की  दशाओं  में  सुधार  लाने  के  प्रति  उन्हें  वास्तविक  चिन्ता  ऐतिहासिक
 आवश्यकताओं  तथा  ऐतिहासिक  कारणों  से  स्वतन्त्रता  के  बाद  हरिजनों  और  अनुसूचित  जातियों  के
 त्ोगों  के  लिए  भ्रारक्षण  करने  का  निर्णय  हमने  लिया  और  फिर  आरक्षण  लागू  किया  हमने

 सोचा  कुछ  समय  में  ये  गरोब  लोग  अपनी  आशिक  स्थिति  में  सघार  कर  लेंगे  और  आर्थिक  तथा
 सामाजिक  दृष्टि  से  अपने  सहयोगियों  अर्थात्‌  समाज  के  अन्य  वर्गों  में  समान  हों  लेकिन
 दुभग्यवश  हरिजन  ओर  अनुसूचित  जाति  के  आज  भी  समाज  को  निम्न  कोटि  में  आते  हैं  ।
 सरकार  द्वारा  अनेक  उपाय  किए  जाने  पर  भी  उनकी  स्थिति  में  सुधार  नहीं  हुआ  इस  सरकार  ने
 न  सिर्फ  रोजगार  के  लिए  आरक्षण  और  शैक्षणिक  संस्थाओं  में  स्थानों  के  लिए  आरक्षण  लागू  किया
 हैं  बल्कि  गरीब  वर्गों  के  लोगों  जो  अधिकांश  जनजाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  लोग
 हैं  उनके  विकास  के  लिए  अनेक  कार्यक्रमों  को  लागू  किया  गया  हमारी  स्वर्गीया  प्रधानमंत्री
 श्रीमती  हुंदिरागाँधी  के  20  सूत्री  कायंतक्रमों  द्वारा  हरिजनों  तथा  आदिवासियों  की  दशा  सुधारने  पर
 विशेष  बल  दिया  गया  हमारे  वंमान  प्रधान  मंत्री  ने  मी  नये  20  सूत्री  कार्यक्रम  तथा  हाल  ही  में
 घोषित  जवाहर-रोजगार  योजना  पर  भी  विशेष  बल  दिया  है  |  इन  सभी  कार्यक्रमों  का  उद्देश्य  हरिजनों
 आदिवासियों  तथा  अनुसूचित  जातियों  तथा  अन्य  पिछड  लोगों  की  स्थिति  में  सुधार  लाना  लेकि
 इन  सबके  बावजूद  भी  इस  वर्ग  के  लोगों  तथा  समाज  के  उच्च  वर्ग  अथवा  अन्य  विकासशील  वर्गों  के
 बीच  काफी  अन्तर  बना  हुआ  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  विद्यालयों  और  महाविद्यालयों  में  तथा
 नौकरियों  में  मी  आरक्षण  यह  बात  सत्य  है--कि  एक  हरिजन  विद्यार्थी  था  गरीब  परिवार  का

 एक  विद्यार्थी  घनी  परिवार  के  विद्यार्थी  की  बराबरी  नहीं  कर  सकता  सिर्फ  विद्यालयों  तथा

 महाविद्यालयों  में  आरक्षण  से  ही  गरीब  हरिजन  विद्यार्थियों  को  सहायता  नहीं  मिलती  इसका
 कारण  यह  है  कि  घनी  परिवार  का  विद्यार्थी  अपनी  पारिवारिक  वातावरण  तथा  अपने  घर
 में  प्राप्त  होने  वाली  विशेष  सुविधाओं  के  कारण  गरीब  परिवार  के  विद्यार्थियों  से  ज्यादा  काबिल

 होते  हैं  ॥  शैक्षणिक  संस्थाझरों
 में

 यह  होता  है  कि  ये  हरिजन  विद्यार्थी  या  तो  परीक्षा  देना  नहीं
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 चाहते  हैं  अथवा  अपनी  शिक्षा  अधूरी  छोड़  देते  यही  कारण  है
 कि  जब  सरकार  किसी  पद  के

 लिए  आवेदन  पत्र  आमंत्रित  करती  है  तो  पर्याप्त  संख्या  में  शिक्षित  हरिजन  और  अनुसूचित  जनजाति
 प्रादि  के  उम्मीदवार  नहीं  मिलते  हैं  ।  अतः  इस  समस्या  का  निदान  बिल्कुल  छुरू  से  ही  करना  होगा  ।

 शेक्षणिक  संस्थाओं  में  इन  हरिजन  विद्यार्थियों  को  विशेष  प्रशिक्षण  और  कोचिंग  देनी  चा  कि
 ये  उच्च  वर्ग  के  अन्य  विद्यार्थियों  की  बराबरी  कर  इस  संदर्म  में  मेरे  पास  कहने  के  लिये  बहुत
 सी  बातें  हैं  लेकिन  चूंकि  अब  समय  नहीं  मैं  सिर्फ  एक  या  दो  का  ही  जिक्र  करूगा  ।

 मुझे  एक  अन्य  बात  कहनी  यद्यपि  पिछले  40  वर्षों  से  आरक्षण  लागू  फिर  भी  जैसा  कि
 भैंने  पहले  इन  लोगों  की  स्थिति  अभी  भी  शोचनीय  मैं  एक  भ्रन्य  बात  का  भी  जिक्र  करना

 चाहूंगा  और  इस  बात  पर  विचार  करने  का  अनुरोध  माननीय  मंत्री  से  करूगा  |  पिछड़  वर्ग  के  बहुत
 ही  गरीब  हरिजनों  का  एक  अन्य  वर्ग  भी  है  जिन्हें  आरक्षण  की  किसी  भी  सुविधा  का  लाभ  नहीं  मिल
 रहा  है  ।  इस  सन्दम  में  सरकार  के  पास  अनेक  अजियां  दी  गई  श्री  अय्यपू  रेड्डी  एक  समुदाय
 विशेष  की  दशा  का  वर्णन  कर  रहे  इसके  साथ  ही  मैं  यह  कहना  चाहंगा  कि  केरल  में  चकमर
 नामक  एक  अन्य  समुदाय  भी  वास्तव  में  यह  एक  हरिजन  समुदाय  है  और  इसे  अनुसूचित  जाति
 के  अन्तगंत  आना  लेकिन  दुर्माग्यवश  कुछ  भ्ृरूक  हो  जाने  के  कारण  ऐसा  नहीं  हुआ  ।  पुन
 इसी  प्रकार  वे  हरिजन  लोग  जिन्होंने  ईसाई  या  बोद्ध  घर्मं  को  अपना  लिया  था  वे  सब  भ॑
 अपने  हिंदू  सहयोगियों  की  ही  तरह  या  शायद  उनसे  मी  अधिक  बदतर  दशा  में  लेकिन  सि
 इस  वजह  से  कि  उन्होंने  अन्य  घर्मं  तो  अपना  लिया  है  उन्हें  आरक्षण  की  सुविधा  नहीं  मिल  रही  है  ।
 इन  बातों  पर  निश्चित  रूप  से  ध्यान  दिया  जाना  अन्यथा  ये  हरिजन  महसूस  करेंगे

 मंत्री  महोदय  मेरी  बातों  को  नहीं  सुन  रहे  हैं  ।

 झो  पी०  चिदम्थरम  :  यह  बात  गलत  है  ।  मैं  आपकी  बात  सून  रहा  हूं  ।  मुर्के  अपने  बगल  में
 ठे  हुए  अन्य  सांसदों  की  बातों  पर  भी  ध्यान  देना  है  ।

 प्रो०  पी०  लषे०  कुरियन  :  में  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिये

 एक  आयोग  का  गठन  किया  जाये  कि  क्‍या  वे  लोग  जिन्होंने  अन्य  घ॒र्मों  को  अपना  लिया  है  बसी  ही
 बदतर  स्थिति  में  यदि  आरक्षण  नहीं  तो  कम  से  कम  हरिजनों  को  वित्तीय  सहायता  दी  जानी

 जाहिए  और  यह  अन्य  हरिजनों  को  जिन्होंने  अन्य  धर्मों  को  अपना  लिया  उन्हें  मी  प्रदान
 की  जानी  मैं  यह  मी  अनुरोध  करता  हूं  कि  कुछ  समय  के  बाद  अन्य  घर्मों  को  अपनाने  वाले

 लोगों  के  लिए  निश्चितरूप  से  आप  आरक्षण  समाप्त  करने  की  बात  सोच  सकते  हैं  ।  लेकिन  जहां  तक
 प्रथम  कुछ  वर्षों  का  सम्बन्ध  इन  दोनों  के  बीच  अन्तर  नहीं  रखना  चाहिए  ।  इस  मुद्दे  पर  विचार
 करने  का  अनुरोध  मैं  माननीय  मंत्री  से  करता  हूं  ।

 शरो  राम  मगत  पासवान  :  उपाध्याय  मैं  गृह  राज्य  मंत्री  चिदम्बरम  जी  को

 बहुट-बहुत  धन्यवाद  देता  हूं  जिन्होंने  शेशयूल्ड  कास्ट्स  और  शड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  आरक्षण  के  लिए
 संकल्प  को  घोषणा  की  यह  आरक्षण  उन  वर्गों  के

 लिए  किया  गया  था  जो  वर्ग  समाज  में
 सबसे  उपेक्षित  थे  जिनके  पास  न  वस्त्र  न  मूमि  थी  और  न  कोई  रोजगार  था  और  समाज में  उनको
 जानवर  की  तरह  देखा  जाता  था  ।  उन्हीं  के  उत्थान  के  लिएं  महात्मा  पं०  जवाहर  लाल
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 नेहरू  और  डा०  अम्बेडकर  ने  साधना  की  थी  और  उनके  लिए  आरक्षण  की  व्यवस्था  की  थी  |  मैं

 पं०  जवाहर  लाल  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  और  वतंमान  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांघी

 का  धन्यवाद  करता  राजीव  जी  हरिजन  और  आदिवासियों  के  उत्थान  के  लिए  जिस  तरह  से

 प्रयास  कर  रहे  वे  सराहनीय  जिस  तरीके  से  रामचन्द्र  जी  ने  शबरी  के  जूठ  बेर  खाकर  के

 उनको  मान्यता  दी  और  उसकी  मर्यादा  को  जिस  प्रकार  से  पाप  के  ऊपर  पृण्य  को  विजय

 दिलाने  के  लिए  भगवान  कृष्ण  सारथी  के  रूप  में  आज  उसी  प्रकार  राजीव  गांधी  जी

 कोटि  सवंहारा  वर्ग  को  न्याय  दिलाने  के  लिए  और  सामाजिक  समता  प्रदान  करबे  के  लिए  आज

 सारथी  बन  कर  काम  कर  रह  इसके  लिये  हमारी  कोटि-कोटि  जनता  आज  उनका  बहुत-बहुत
 आमार  प्रकट  कर  रही

 आरक्षण  तो  दिया  गया  लेकिन  आरक्षण  लः्यू  करने  की  कीयत  साफ  नहीं  है  ।  भमी  भी
 ई  ऐसे  विभाग  हैं  जहां  आरक्षण  पूरा  नहीं  हो  पाया  मैं  रामायण  के  हग्नले  से  कहगय्र  चाहता =I  ये

 बिप्र  सिल  गुण  तजित  शूद्र  ज्ञान  प्रवीनाਂ

 जब  तक  यह  नीयत  खत्म  नहीं  तब  तक  उनका  उत्थान  नहीं  हो  सकता  हरिजन  इणष्टरव्यू
 देने  के  लिए  जाते  तो  पहले  तो  यह  कहते  हैं  कि  अवेलेबल  नहीं  जब  अवेलेबल  हो  जाते  वो
 कहते  हैं  कि  सूटेबल  नहीं  जब  सूटेबल  हो  जाते  तो  यह  कह  देते  हैं  कंपेबल  नहीं  हैं  ।  इस  तरह  से
 हरिजन  और  आदवासियों  के  साथ  अन्याय  किया  जाता  यदि  उनके  प्रमोशन  का  समय  आता  है

 उनकी  चरित्र  पुस्तिका  पर  एडवर्स  रिमाक्स  दे  दिये  जाते  हैं  जिससे  उसका  प्रमोक्षन  न  हो  पाये  ।
 आप  इसकी  जांच  कर  चिदम्बरम  साहब  ।  कई  गवनंमेंट  के  पब्लिक
 अंडरटेकिग्स  ऐसी  हैं  जहां  कहीं  भी  प्रारक्षण  का  कोटा  पूरा  नहीं  हुआ  इसी  प्रकार  से  जुडिशयरी
 इत्यादि  में  पूरा  नहीं  हुआ  ।  आपने  जो  संकल्प  लिया  आरक्षण  पूरा  करने  लेकिन  जहां  तक
 पॉवर्टी  का  सवाल  गरीबी  का  सवाल  गरीब  बाप  का  बेटा  कहां  से  शिक्षा  प्राप्त  कर  सकता
 है  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  अनुसूचित  जाति/जन  जाति  के  आरक्षण  के  साथ-साथ  आप
 ग्राथिक  माली  हालत  को  भी  इसका  आधार  बनायें  ।  गांवों  में  जो  गरीब  मूमिहीन  व
 गार  लोग  जिनकी  आय  का  कोई  साधन  नहीं  उनको  मी  इस  क्षेत्र  में  लाइये  |  यहां  पर  यह  बात
 कई  माननीय  सदस्यों  ने  कही  है  कि  आथिक  आधार  को  भी  इसमें  सम्मिलित  किया  उनकी
 आध्थिक  हालत  को  हमें  सुधारना  होगा  ।  इसके  लिए  लंडसीलिंग  लाना  जरूरी

 हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  जवाहर  लाल  नेहरू  रोजगार  योजना  में  ऐसे  लोगों  को  रोजगार
 गी  गारंटी  दी

 यह  सब  आ  रहा  जप्रे  लेंड  सीलिंग  उसको  थूरा  करना  खेती
 करना  तो  हरिजन  ही  जानता  दूसरा  नहीं  जानता  जो  खेती  करना  जानतम  उसके  पास

 मूमि  नहीं  है  और  जो  खेती  करना  नहीं  जानता  ऐसे  लोग  बड़ं-बड़ं  शहरों  में  रहते  हैं  ओर  18,  .18
 जार  एकड़  जमीन  अभी  भी  बिहार  में  लोगों  के  पास  उस  जमीन  का  बंटवारा  नहीं  हुआ

 जो  भी  बंटवारा  हुआ  वह  जनता  पार्टी  के  राज्य  में  छीन  लिया  गया  ।  जनता  गार्टी  के
 राज्य  में  हरिजनों  पर  बहुत  शोषण  हुआ  ।  हरिजनों  को  मधबन  और

 भरतपुर  में  जित  जमीनें  दी  गई  मैं  बात  नहीं  बना  रहा  आप  जांच  कराइए
 वह  जमीन  जनता  पार्टी  के  राज्य  में  छीन  ली  गई  और  उन  लोगों  को  लिटीमेशन  में  फंसा  दिया  गया
 और  बहुत  से  लोगों  को  गोली  से  शूट  कर  दिया  गया  ।  ढ़ाई  साल  के  क्षासन  में  जनता  पार्टी  की  सरकार
 नेजो  हरिजनों  पर  अत्याचार  किया  उसको  हरिजन  कमी  झूलेगा  नहीं  ।

 हि
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 [  श्री  राम  भगत  पासवान  ]

 कांग्रेस  ने  वसा  ही  किया  जिस  तरह  क्रृष्ण  ने  पांडवों  को  न्याय  दिलाने  के  लिए  सारथी  का

 काम  किया  और  दाबरी  का  भूठा  बेर  खाकर  राम  ने  उनकी  मर्यादा  को  उसी  प्रकार  आज
 जीव  गांधी  हरिजनों  को  आथिक  और  सामाजिक  न्याय  दिलाने  के  लिये  सारथी  का  का  कर  रहे

 हम  उनके  इस  कार्य  के  लिए  उनका  आमार  प्रकट  करते

 पब्लिक  स्कूल  सामन्तशाही  यहां  बड़े-बड़े  अफसरों  के  बच्चे  पढ़ते  हैं  और  यहीं  स ेविषमत

 शुरू  हो  जाती  एक  बच्चा  जिसकी  शिक्षा  इस  प्रकार  की  होगी  और  एक  बच्चा  जो  वृक्ष  के
 नीचे  जो  भूखा  दोनों  की  बराबरी  क॑से  हो  सकती  गरीब  का  मैंटली  डेवलपमैंट  कंसे
 हो  सकता  है  ?  इसलिए  सारे  प.ब्ज्क  स्कूलों  को  तोड़  दिया  उनकी  ऐड  बन्द  कर  दी  जाए  ओर
 सभी  बच्चों  को  एक-समान  शिक्षा  दी  जाए  ताकि  शिक्षा  जगत  में  समानता  आ  सके  और  हरिजनों
 के  बच्चे  भी  उसी  तरह  बढ़  सकें  ।

 आप  पता  हरिजनों  के  बच्चे  मी  काफी  इंटलिजेन्ट  हुए  मेडिकल  में  फर्स्ट  किए

 जुडिशियरी  में  भी  अच्छा  किये  टंक्नीकल  लाइत  में  भी  अच्छा  किए  गरीब  रहते  हुए  भी  आगे
 बढ़े  हैं  लकिन  जब  तक  हरिजनों  की  आर्थिक  स्थिति  नहीं  सुधरेगी  इनकी  प्रगति  नहीं  हो  पाएगी  ।

 मैं  श्री  चिदम्बरम  जी  से  भ्राग्रह  करूगा  कि  आप  हरिजनों  के  सर्वांगीण  विकास  की  तरफ
 ध्यान  दीजिए  ताकि  जो  महात्मा  गांधी  डा०  नेहरू  जी  श्नौर  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी
 जी  का  संकल्प  था  उसको  पूरा  किया  जा

 हमारे  राजीव  जी  घर-घर  जाकर  हरिजनों  की  स्थिति  को  देख  रहे  हैं  ओर  सुधार  करने  की
 व्यवस्था  कर  रहे  उनका  भी  संकल्प  पूरा  होगा  और  उससे  गरीबी  दूर  एकता  आएगी
 ओर  जुल्म  नहीं  इससे  हमारा  राष्ट्र  मजबूत  होगा  और  जब  हम  एक  समान  आएंगे  तो
 गरीबी  दूर  होगी  ओर  समाज  में  माईचारा  भी  आएगा  ।  जुल्म  को  कम  करने  के  लिए  आपको  सभी
 वर्गों  को  एकता  की  कसौटी  पर  लाना  होगा  ।  आज  गरीबों  पर  जुल्म  कौन  कर  रहे  हैं  ?  पुलिस  उन
 पर  जुल्म  कर  रही  सामन्‍त  शाह  ओर  वड़ें-वड़े  अफसर  जुल्म  करने  वाले  उनकी  मनोवत्ति
 साफ  नहीं  इसलिए  अनिवार्य  रूफ  से  जो  आरक्षण  की  अवहेलना  करते  हैं  उनके  खिलाफ  आप
 कमीशन  बंठाइए  और  उनको  क्सी  भी  हालत  में  बखशिए  वे  राष्ट्र  के  द्रोही  हैं  जो  दूसरी
 जाति  के  लोगों  को  हरिजनों  के  नाम  पर  बहाल  करा  देते  हैं  ओर  कहते  हैं  कि  हरिजनों  में  कंपेबल

 नहीं  हैं  ऐसे-ऐसे  अधिकारियों  को  कम-से-कम  10  बरस  की  सजा  दी  जाए  ओर  ऐसा  करके  आप
 2,  4,  10  को  सजा  देकर  दिखला  दीजिए  ताकि  दूसरों  को  उससे  सबक  मिल  जिससे  आपकी
 नीति  लागू  हो  सके  और  आपका  संकल्प  पूरा  हो  इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  आपका  धन्यवाद
 करता  हूं  ।

 डा०  फ्लरेण  मुहा  :  उपाध्यक्ष  मैं  19,4.1989  को  दिए  गए  श्री  पी०
 चिदम्बरम  के  वक्तव्य  का  स्वागत  क-ती  इस  बात  के  लिये  मारत  सरकार  को  मैं  हादिक  बधाई
 देती  मैं  महिलाओं  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहूंगी  क्‍योंकि  पूर्व  के  वक्‍ताओं  द्वारा  अनेक  बातें  कहीं
 गयी  हैं  लेकिन  उन्होंने  महिलाओं  के  सन्दर्म  में  कुछ  विशेष  नहीं  कहा  ।  जब  तक  कि  हम  हरिजन
 और  जनजाति  की  महिलाओं  का  विश्ञेष  ध्यान  नहीं  रखेंगे  तब  तक  कुछ  नहीं  किया  जा  सकता  ।
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 उनके  लिए  हमें  कुछ  परियोजनायें  शुरू  करनी  होंगी  ।  हरिजनों  और  जनजाति  के  लोगों  के  लड़कों
 और  लड़कियों  के  लिये  हमें  भ्रनेक  आश्रम  विद्यालय  खोलने  होंगे  ।

 मैं  यह  मी  कहना  चाहूंगी  कि  कम  उम्र  से  ले  कर  वयस्क  उम्र  की  हरिजन  तथा  भ्रादिवासी
 महिलाओं  के  लिये  शिक्षण  कक्षाओं  की  व्यवस्था  अवश्य  की  जानी  उनके  लिये  आयु  की
 सीमा  को  भी  हटा  दिया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  रोजगार  के  सम्बन्ध  में  मी  कुछ  कहना  चाहूंगी  ।  रोजगार  में  उनके  लिये  उम्र  की  सीमा
 में  भी  छट  दी  जानी  चाहिए  ।

 6.00  स०प०

 मैं  यह  कहना  चाहूंगी  कि जब  तक  कि  हम  हरिजन  और  अनुसूचित  जाति  की  महिलाओं  के

 विकास  के  लिए  कुछ  विशेष  ध्यान  नहीं  देते  हैं  हम  इस  वर्ग  के  वास्तविक  विकास  की  आश्ञा  नहीं
 कर  सकते  हैं|  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहूंगी  कि  हरिजनों  के  एक  विशेष  वर्ग  को  बेहतर  स्थिति
 प्राप्त  होती  है  और  वह  वर्ग  विकास  करता  जाता  लेकिन  अन्य  वर्गों  का  विकास  नहीं  होता  है  ।

 इस  सन्दर्भ  में  मैं  माननीय  मंत्री  से  सच्चे  दिल  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  वे  इसकी  छानबीन
 करें  और  यह  देखें  कि  हरिजनों  और  जनजाति  के  लोगों  के  सभी  वर्गों  को  समान  अवसर
 सिफफ  एक  वर्ग  या  कुछ  प्रतिशत  लोगों  को  ही  नहीं  हरिजनों  और  जनजाति  के  लोगों  के  सभी
 वर्गों  और  मिन्‍न-भिन्‍न  समुदायों  को  समान  अवसर  भिलें  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मुर्भे  यह  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देती  हूं  ।  मैं
 महिलाओं  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहती  थी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  समा  कल  1]  बजे  म०पू०  पर  पुनः  समवेत  होने  तक  के  लिये  स्थगित
 होती  है  ।

 6.01  मण्प ०

 तत्पज्चात्‌  लोक  समा  5  1989/15  1911  के

 ग्यारह  बजे  म०  पू०  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 श्री  दुर्गा  प्रिंटिंग  1867  नई
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